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प्र्थ्स्व्‌ संस्कररण, सितम्बर १६६ ९ 


22.26 5:24] 


इस छात्र संस्करण का मूल्य : ४ रुपये ५० नये पैसे 
पुस्तकालय संस्करण का मूल्य : ५ रुपये ५० नये पैसे 


& १६६१, राजकमल प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली 


प्रकाशक 
राजकमल प्रकादन प्राइवेट लिमिदेड 
८ फंज बाजार, दिल्‍्ली-६ 


मुद्रक 


ओमूपकाद कपुर, 
जानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी (बनारस) ५७४२-१७ 


सके 


विषय-सूची .., 


भाग १ 


मारतीय-शि0क्ष्ता 


१: पूर्वे-प्राथमिक-शिक्षा ९-१६, 


अर्थ--आवश्यकता--महत््व--पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का विकास-- 
भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विकास के बाधक कारण-- यूर्व- 
प्राथमिक शिक्षा-प्रसार के उपाय--मध्यप्रदेश में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा | 


: प्राथमिक-शिक्षा १७-३७ 
प्राचीन भारत में प्राथमिक शिक्षा--मध्यकाल में भारतीय प्राथमिक 
शिक्षा--अंग्रेजी शासन-काल में भारतीय प्राथमिक शिक्षा--यूरोपीय 
कम्पनियों तथा मिशनरियों के प्रवत्न--१८१३ का एक्ट--१८३४९० 
का नीति-पत्र-लॉ्ड मैकाले की अल्पाधार नीति--१९वीं सदी के 
प्रथम ५० वर्षों में प्राथमिक शिक्षा का विकास न होने के कारण-- 
१८५४ का बुड शिक्षा-महाविधान--सन्‌ ६८८९ का भारतीय शिक्षा 
आयोग--१८८२ से १९०२ तक-छोड कजन--१९०२ से 
९२२१-२२ तक--१९२१ से १९४७ तक-ार्टॉग समिति-- 
प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में कठिनाइयॉ--सुधार के सुझाव | 


ष्े 


कक 


श््ओ 


के 2) 
स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा (१९४७ से वर्तमान तक) -- 
मध्यप्रदेश में ग्राथमिक शिक्षा--अवधि--पाख्यक्रम--शाल्मओं तथा 
विद्यार्थियों की संख्या--प्राथमिक शिक्षकों का वेतन-मान तथा अन्य 


व्यवस्थाए ---बालक-शिक्षक-अनुपात--प्रशासन । 


: पूर्वे-मधध्यमिकं शिक्षा ३८-४२ 
$ ७, 

पूर्व-माध्यमिक शाल्ाओं के उद्देश्य--मभारत में पूर्व-माध्यमिक शिक्षा । 

; माध्यमिक शिक्षा ४३-७३ 


प्रारम्म--माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्व--चरित्र-गठन--व्यावसायिक 
क्षमता का विकास--व्यक्तित्व-विकास--नेतृत्व--भारतीय माध्यमिक 
शिक्षा का संगठन--भारतीय माध्यमिक शिक्षा का विकास---१८५४ 
का महाविधान--१८८२ का हंटर कमीशन--१९०२ का विश्व- 





' विद्यालय आयोग--कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग १९१७-... 


द्विविध शासन तथा माध्यमिक शिक्षा--हार्ंग समिति--केन्द्रीय 
शिक्षा सलाहकार परिषद--सप्रू समिति--१९३२५ का संविधान-- 
बुड तथा ऐबट रिपोर्ट--सार्जेप्ट रिपो८--केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार 
परिषद्‌ तथा डा० ताराचन्द समिति--विश्वविद्याल्य शिक्षा आयोग 
(१९४८)--माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५२)--माध्यमिक शिक्षा 
के दोप--माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य--माध्यमिक शिक्षा का 
संगठन--शिक्षा का माध्यम तथा माषाओं की शिक्षा--पाट्यक्रम--- 
पाठ्य-पुस्तक--शिक्षण की गतिशील विधियॉ---चरित्र-निर्माण--- 
शिक्षा-निर्देश तथा परामरश--शारीरिक स्वास्थ्य-शिक्षा---शिक्षक तथा 
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खिम्ला- गडिस: पणू---प्रीक्षा-- प्रशासन थृ-5 
शिक्षक-सआधशलश्षण--परक्षा-- प्रशासन --- अथ॑-व्यवस्था --- समीक्षा---- 


कै कम 


क्‍ ( ३ ) 
मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा--संगठन--शिक्षा-विकास--माध्यमिक 
शिक्षा परिषद या बोड--पाव्यक्रम--शिक्षक-प्रशिक्षण तथा चुनाव | 


 ओद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा ७४-९७ 


सहृत्व--उद्देश्य--भारत में ओद्योगिक व्यावसायिक तथा तांत्रिक 
शिक्षा का विकास--प्राचीनकालू --मध्यकाल में व्यावसायिक, ओद्यो- 
गिक तथा तांत्रिक शिक्षा--अंग्रेजी शासन-काल में औद्योगिक, व्याव- 
सायिक तथा तांत्रिक शिक्षा--१८८२ का हण्टर आयोग---बॉर्ड 
कज्षेन--१९१९ का संविधान--१९३५ का शासन-विधान-- 
सार्जेण्ट रिपोट--स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ प्राविधिक, ओद्योगिक 
तथा व्यावसायिक शिक्षा-राधाकृष्णनू विश्वविद्यालय आयोग 
(१९४८-१९४९)--माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदाल्यिर आयोग 
१९५२-०५३)--प्रथमत था द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएँ---मध्यप्रदेश में 
व्यावसायिक, ओखद्ोगिक तथा तांत्रिक शिक्षा-उच्च तांत्रिक 
शिक्षा--राज्य-स्तरीय प्राविधिक शिक्षा बोड 


; उच्च शिक्षा ९८--१३१ 


प्राचीन सारत में उच्च शिक्षा--मध्ययुग में उच्च शिक्षा--बरतंमान 
काल में उच्च शिक्षा-- अंग्रेजी शासन-काल में उच्च शिक्षा : कलकत्ता, 
मद्रास तथा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना--अंग्रेजी पार्लियामेण्ट 
की बहस : १७९३--चाढुस ग्राण्ट का छेख--ईसाई मिशन---अग्रेजी 
माध्यम बनाने तथा विश्वविद्यालय खोलने के ग्रस्ताव--चिकित्सा, 
कानून तथा इंजीनियरिंग शिक्षा---१८५४ का बुड शिक्षा-महाविधान--- 
नये विश्वविद्यालयों की स्थापना--१८८२ का हंटर आयोग--छॉड्ड 


शक सै 


( ४ ) क्‍ 
कृजन--१९०४ का विश्वविद्यालय एक्ट--सन्‌ १९१३ का गस्ताव 
--कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग--नये विश्वविद्यालयों की स्थापना 
--अन्तर-विश्वविद्यालय बोडे--१ ९११९ तथा १९३५ के संविधान-- 
सार्जेण्ट रिपोर्ट-स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा--विश्वविद्यालयीन 
शिक्षा के दोष--विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग (१९४८)--सन्दमित 
निर्देश (६८४5० 7८(८९॥८९)--विश्वविद्याल्यीन शिक्षक वर्ग 
--शिक्षण का सतर--पाव्यक्रम--स्नातको त्तर प्रशिक्षण तथा नये शोध 
का कार्य--प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा--धार्मिक शिक्षा-- 
शिक्षा का माध्यम--परीक्षा--विद्यार्थी--स्त्री-शिक्षा--विधान तथा 
अधिकार--अर्थ--बनार्स, अलीगढ़ तथा दिल्‍ली विश्वविद्यालय-- 
नये विश्वविद्यालय--ग्रामीण विश्वविद्यालय--आयोग की सिफारिशों 
की समीक्षा--केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (१९५०)--विश्व- 
विद्यालय विधेयक (१९५२)--विश्वविद्याल्य अनुदान आयोग-- 
प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च शिक्षा--मध्यप्रदेश 
में उच्च शिक्षा--नये विश्वविद्यालयों की स्थापना--नये महाविद्यालयों 
की स्थापना--नये विषयों के शिक्षण की सुविधाओं की बृद्धि--न्रिव- 
प्री स्नातक पाठ्यक्रम की कार्यान्विति--गैर-सरकारी महाविद्यालयों 
में विज्ञान-शिक्षण की सुविधाएँ | 
: शिक्षक-प्रशिक्षण १३२-१४७ 
विश्व के विभिन्न देशों में शिक्षकों का प्रशिक्षणफ--प्राचीन कार मैं--.- 
मध्यकाल में--वर्तमान काल में शिक्षकों का विधिवत प्रशिक्षण--- 
भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण--मध्यप्रदेश में शिक्षक-प्रशिक्षण--ग्राथमिक 
तथा पूर्ब-माध्यमिक शाह्मओं के शिक्षकों का प्रशिक्षण--उच्चतर 


८ 


छ्छ 


७ 


५. 3) 


माध्यमिक शालाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था--उच्चतर तथा उच्च 


माध्यमिक एवं प्रशिक्षण विद्यालयों के शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशि- 
क्षण की व्यवस्था--शिक्षकों के शैक्षणिक मार्गदर्शन. के हेतु विस्तार- 
कार्यों की व्यवस्था--शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था--- 
शिक्षकों की नियुक्ति में मनोवैज्ञानिक ढंग आयोजित करने के हेतु जिला 
तथा सम्माग स्तरों पर चुनाव समितियों की स्थापना आदि--अव्प- 
कालीन बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना--शिक्षा-संगोष्टियों की 
व्यवस्था--मभारत में शिक्षक-प्रशिक्षण की समस्याएँ--भारत में शिक्षक- 
प्रशिक्षण-समस्याओं के समाधान के उपाय । 


; अनिवाये प्राथमिक शिक्षा १७८- १७५ 


सन्‌ १८१३ से १८८२ तक--बुड डिस्पैच (१८५४)--भारतीय 
शिक्षा आयोग १८८२--सन्‌ १८८२ से १९१० तक--सन्‌ १९१० से 
१९१८ तक--सन्‌ १९१८ से १९३० तक--सन्‌ १९३० से १९७० 
तक--१९५ ० से वर्तमान काछ तक--अनिवाय शिक्षा के विकास के 
बाधक कारण--भौतिक कारण--सामाजिक कारण--सांस्कृतिक 
कारण--आर्थिक कारण--राजनैतिक कारण--प्रशासनात्मक कारण 
अनिवार्य शिक्षा के विकास के लिए सुझाव--सरकार द्वारा 
धन जुटाने के उपाय--भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राज- 
नेतिक कठिनाइयों का हइछ--प्रशासन तथा संगठन-सम्बन्धी कठिनाइयों 
का हछ--मध्यप्रदेश में अनिवार्य शिक्षा | 


: बुनियादी शिक्षा का स्त्ररूप तथा प्रगति १७६-२०४ 


बुनियादी शिक्षा का खरूप--बुनियादी शिक्षा जीवन की तथा जीवन 
द्वारा शिक्षा है--उत्पादक उद्योग शिक्षा का साध्यम--उत्पादक 


( ५६ १9 

मूल्येद्रोग की बुनियादी शाल्य में स्थिति--उत्पादक मूलेद्योग का की 
चुनाव--समवाय--पुस्तकों का सथान--शात्य तथा समाज का सम- 
न्वय--वालकों का खवायत शासन--बुनियादी शिक्षा केवल आमों के 
लिए ही नहीं-बुनियादी शिक्षा का विकास तथा प्रगति--केन्द्रीय 
शिक्षा सल्यहकार परिषद्‌ के अन्तर्गत समितियाँ--सार्जेण्ट रिपोर्ट 
(१९४४)--अखिल भारतीय 'बैनियादी शिक्षा-सम्मेडन--बुनियादी 
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अध्याय १ 
५ #7. 
पूर्व-धाथमिक शिक्षा 


सामान्यतः पूर्व-प्राथमिक बालक से अमिप्राय १८ महीने या २ वे 5 
वर्ष की आयुवाले बाछूक से रहता है। इस दृष्टि से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा ' 
अन्तर्गत नसरी तथा किंडरगार्टन, दोनों प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनेवीं 
बालकों का समावेश हो जाता है। नर्सरी शालाओं में छोटे बालक तथा किंडर 
गार्टन शाल्माओं में ४ या ५ वर्ष तक की आयु के बालक भरती होते हैं | परव्त 
आजकल यह अन्तर कम होता जा रहा है, क्योंकि किंडरगार्टन शाल्यर्ओं में 
२ से ३ वर्ष की आयुवाले बालक भरती होने छगे हैं। साथ ही नर्तरी द्ालाओं 
में भी ५ वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाएँ रहने छगी हैं । अतः अंबें 
प्राथमिक शिक्षा की आयु के पूव के बालकों की शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक शिंशों 
कहना ही उचित होगा। मारत में तो इन दोनों प्रकार की शाढ्मओं का अभी 
आरम्म-सा ही है। भारतीय परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं कि यहाँ बहुत छोटे ब्चों 
की शारूाओं की अछूग से आवश्यकता नहीं है । यहाँ तो प्राइमरी शालाओं में 
ही बच्चों की कक्षाएँ जोड़ने से काम चल सकता है। इससे एक तो शिक्षा की 
व्यय कम हो जायेगा तथा छोटे बच्चों को अपने बड़े माई-बहनों से अलग पढ़ने 
भी न जाना पड़ेगा | थे उन्हीं के साथ तथा देख-रेख में शिक्षा पा सकते दे ] 
हमारे देश में गाँवों की संख्या भी बहुत अधिक है। अनेक गाँव इतने छोटे 
कि अलग से छोटे बच्चों की शाल्व के लिए काफी संख्या में बच्चे भी नहीं भिंले 
सकते | कई गाँवों को मिलाकर छोटे बच्चों की शाला स्थापित करने में भी 
बड़ी कठिनाई है, क्योंकि छोटे बच्चे पैदल चलकर शाल्म नहीं जा सकते | अंवः 
पूर्व-प्रथमिक शाल्वएँ शहरों में तो अछ्ग से स्थापित की जा सकती हैं पर गांवों 
में इन्हें अलग से स्थापित न करके प्राथमिक या बुनियादी शाल्म॒ओं में बच्चों की 
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कक्षाएँ जोड़कर चलाना ही अधिक उपयुक्त होगा | इन कक्षाओं में तीन या' 
इससे अधिक आयु से छेकर ६ वर्ष तक के बच्चे मरती किये जा सकते हैं 
आवश्यकता 
पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को यूरोप, इंग्लैंड तथा अमेरिका में तो बहुत ही 
अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। रूस में किंडरगार्टन, क्रेश तथा नरीरी 
शालहूओं की बृहुत अच्छी तथा प्रचुर व्यवस्था है। पर भारत में अभी इसे इतना 
अधिक महत्वपूर्ण स्थानन्नहीं दिया जाता है | इधर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद ही 
इसे उपयोगी तथा आवश्यक माना जाने ठगा है। वास्तव में यह भारतीय 
जनता का दुर्भाग्य है कि बालक की सबसे महत्त्वपूर्ण आयु, जिसमें सरव्ता से 
छाप अंकित की जा सकती है, प्रायः अशञान के कारण उपेक्षित रह जाती है | 

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का संसार के सभ्य देशों में प्रसार होने के निम्न 
कारण हैं 

१. 'इस आयु के बालकों की संख्या का अधिक होना । 

२. एक बालकवाले कुटुम्बों की संख्या में वृद्धि | 

३, कुटुम्रों में माँ का प्रमुख होकर काम में अधिक व्यस्त रहना । 

४. माँ का दिन के अधिक समय तक घर के बाहर काम पर रहना | 

५. मनोवेज्ञानिक तथा शरीर-विज्ञानवेत्ताओं की खोजों से इस आयु का 
बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण निरूपित होना । 

६, नर्सरी तथा किंडदरगार्टन शार्यओं की अच्छी व्यवस्था से समाज को 
इनके महत्व तथा उपयोगिता का ज्ञान होना । इससे समाज सभी 
बालकों को इससे लाभान्वित करने की बात सोचने लगा | 

महत्त्व 
संसार के सभ्य देशों में भी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का महत्त्व बहुत देर से मान्य 
किया गया। इसी लिए इसका इतिहास २०० या ३०० वर्षों से अधिक 
पुराना नहीं हैं। वेसे तो १६वीं शताब्दी में ही कमीनियस ने बच्चों की शाला 
का उपयोगिता बतलाई थी। पर इसकी प्रगति पिछले १०० वर्षों में ही 
घक हुई 


व्यक्ति के जीवन में, उसके सर्वोगीण विकास की दृष्टि से, आरम्भ के ६ 


ह पूर्व-प्राथमिक शिक्षा ::: ११ 
वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये प्रथम ६ वर्ष न केवल, उसके 
शारीरिक विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हैं वरन्‌ उसके मानसिक, संवेगात्मक 
तथा भावात्मक विकास की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं | 
शरीर-विज्ञान-्शास्लियों तथा मनोवेज्ञानिकों के शोध-कार्यों से भी इन तथ्यों 
की सफलता का प्रतिपादन होता है। ब्रेकनरिज तथा विन्सेंट ने इसी लिए, 
लिखा है कि बच्चे प्रथम पाँच वर्षों में अपने शेष सम्पूर्ण जीवऩ की अपेक्षा 
अधिक सीखते हैं। गेसेल (७८६८) का भी कथन”है कि व्यक्ति के विकास 
के अपूर्व, अनोखे तथा महत्वपूर्ण पक्ष उसके जीवन के प्रथम पॉच वर्षों 
में केन्द्रित रहते हैं| जरसील्ड महोदय तथा उनके साथी भी मानते हैं कि छः 
वध की आयु तक बालक मानव के जीवनकाछ में होनेवाले अधिकांश 
महत्वपूर्ण अनुभवों से परिचित हो जाता है। मानव-विकास-सम्बन्धी प्रयोगों तथा 
शोध-कार्यो से भी यह सिद्ध हो चुका है कि बालक के प्रथम पाँच या छः वर्ष 
उसके व्यक्तित्व के विकास में बड़े प्रभावशाली तथा महत्त्वपूर्ण होते हैं | इनके 
कारण ही वह सुसमंजित (47४८९) या विघटित (असमंजित) जीवन व्यतीत 
करता है | 

संसार के प्रायः सभी विद्वान्‌ इस मत से सहमत हैं | इसी लिए इस आयु के 
बालकों की उचित शिक्षा-व्यवस्था की ओर अब अधिक ध्यान दिया जाने 
लगा है | 

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का विकास 

वेसे तो प्लेटो ने सामुदायिक नर्सरी की स्थापना बालकों के उचित विकास 
के लिए उपयोगी बतलाईं थी तथा आदर्श राज्य के लिए इसे आवश्यक माना 
था पर कमीनियस (१५९२-१६७०) ही छोटे बच्चों की शाला खोलने के विचार 
का प्रारम्मकर्ता समझा जाता है। कमीनियस के बाद छाके (१६३२-१७०४) 
ने बालकों की आदतें डालने के लिए प्रारम्म से ही उपयुक्त प्रशिक्षण को महत्त्व- 
पूर्ण बतलाया | रूसो (१७१२-१७८८) ने बारूक की स्वतन्त्रता तथा उन्म्ुक्त 
क्रिया-कलाप को महत्वपूर्ण माना तथा पेस्टालाजी (१७४६-१८२७) ने शिक्षण- 
विधि में सुधार किया | 

सबसे प्रथम नर्सरी स्कूल १७६९ में वोवरछीन ने फ्रांस के वालबेच 
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(५४०॥३०८०४) नगर में खोला | इसके छगभग ४७ वर्ष बाद स्काटलैंड में नसेरी 
शाल्य खोली गई | फ्रोकेल (१७८२-१८५२) ने किंडरगार्टन शालाएँ खोलीं तथा 
इसके बाद तो यूरोप, इंग्लैंड तथा अमेरिका में, १९वीं सदी के अन्तिम चरण में, 
नर्सरी तथा किंडरगार्टन शाल्वओं का प्रचलन हुआ। रूस में श्रमिक समाज 
अधिक होने तथा अधिक संख्या में महिलाओं के बाहर काम पर जाने के कारण 
किंडरगार्टन, क्रेंश तथा नर्सरी शाल्ाओं का बहुत अधिक विकास हुआ है | 

प्रारम्भ में नर्सरी ढुथा किंडरगार्टन शालएँ समाज के उच्च वर्ग के बच्चों 
के लिए ही खोली जाती थीं तथा यह समझा जाता था कि ये शाहूएँ उच्चवर्ग 
के बच्चों के लिए ही हैं। अमेरिका में तो सन्‌ १९३३ तक यह विचार प्रचलित 
रहा | वहां १९३३ में फेडेरल इमरजेन्सी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन ने समाज के 
निम्न-व्ग के छोगों के लिए भी नसरी शाल्मएं खोलने के नियम बनाये | द्वितीय 
महायुद्ध में नसंरी तथा किंडरगार्टन शाल्यरओ की संख्या अधिक बढ़ी | और 
जब मंटेसरी शालह्ाएँ भी खुलीं तो संसार के अनेक देशों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा 
में एक कड़ी ओर जुड़ गई। परन्तु मंठेसरी शालहाएँ महँगी होने के कारण 
इनका प्रचार धनी देशों में ही अधिक हुआ | 

भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का इतिहास बहुत अवांचीन है। प्राचीन 
तथा मध्यकाल में कुठुम्ब तथा मन्दिर या मस्जिद आदि ही इस जिम्मेदारी को 
पूर्ण करते थे । आज भी अनेक कारणों से मारतीय कुटम्ब ही इस शिक्षा की 
जिम्मेबारी वहन कर रहा है। भारत में सन्‌ १९५०-५१ तक पूर्व-प्राथमिक 
शाल्यओं की संख्या, जिनमें पूर्व-बुनियादी शाल्एँ भी सम्मिलित हैं, २७ ही थीं 
सन्‌ १९५१-५२ में यह संख्या ३३ हो गईं। पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण 
को व्यवस्था भी बहुत नगण्य थी | ऐसी प्रशिक्षण संस्थाएँ बम्बई, मद्रास, उत्तर 
प्रदेश ओर मैसूर में ही थीं। मटेसरी विधि का ४ महीने का प्रशिक्षण मांटेसरी 
इण्टरनेशनल असोसियेशन की ओर से हैदराबाद में होता था। इसके बाद 
पूर्व-प्राथमिक तथा पूर्व-बुनियादी शालाओं की अच्छी प्रगति हुई। सन्‌ १९५३- 
५४ में इनकी संख्या ४२६ हो गई। इनमें से ११ प्रतिशत शालाएँ सरकारी 

१ प्रतिशत गैर-सरकारी स्वायत्त संस्थाओं की, तथा शेष ८५"९ प्रतिशत 

शावूमए सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं द्वारा चलाई जाती थीं | इन सभी में छात्रों 
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की कुल दर्जसंख्या ४२,७०१ (२२,९१९ बालक तथा १९,८३२ बाल़िकाएँ) 
थी । इन शाल्यर्ओं पर कुल व्यय १६,८९,३०० रुपये था | 

सन्‌ १९५३ में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद्‌ की 
सिफारिशों के आधार पर बच्चों की शिक्षा की एक अखिल भारतीय समिति 
का गठन किया | इस समिति की प्रथम बैठक २८ तथा २९ अप्रैल सन्‌ १९५३ 
को दिल्ली में हुईं। इसकी सिफारिशें कैन्द्रीय शिक्षा सछाहकार परिषद्‌ के समक्ष 
अगली बैठक में रखी गईं | डे ध 

सन्‌ १९५४-५५ में पूव॑-प्राथमिक शालाओं की संख्या ५१३ हो गई तथा 
५५-५६ में बढ़कर ६३० | पुराने मध्यप्रदेश में भी जबलपुर तथा नागपुर में 
महिलाओं कै लिए पूर्व-प्राथमिक मिसरी प्रशिक्षण संस्थाएँ अक्तूबर १९०४- 
५५ सें खोली गई | सन्‌ १९५३-५४ में पुराने मध्यप्रदेश के यवतमहल में मटिसरी 
अध्यापन मन्दिर पूर्व-प्राथमिक शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के लिए खोला गया 
था | इसके साथ-साथ बम्बई तथा मद्रास में मी एक-दो प्रशिक्षण संस्थाओं का 
विकास हुआ ! पर सामान्यतः स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ । 

भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विकास के बाधक कारण 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व पूर्ब-प्राथमिक शिक्षा के विकसित न हो सकने का 
सबसे बड़ा बाधक कारण अंग्रेजी शासन की इस ओर उपेक्षा रहा है। अंग्रेजी 
शासन की उपेक्षाएूर्ण नीति के साथ-साथ भारतीय जनता की गरीबी भी इसका 
दूसरा कारण रहा है। गरीबी के कारण जनता अपने बड़े बच्चों को ही शाल्गओं 
में नहीं भेज सकती थी तो छोटे बच्चों को भेजने का प्रश्न कहाँ उठता था ! 

इसका तीसरा कारण भारतीय जनता का अज्ञान तथा अशिक्षित होना भी 
था। जज्ञान तथा अशिक्षा के कारण वे बालक के जीवन के इन प्रथम छः 
वर्षो के महत्व से परिचित न थे तथा बालकों की शिक्षा के प्रति उन्हें कोई 
रुचि न थी। 

भारतीय पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का चौथा बाघक कारण भारत के गाँवों की 
अधिकता है । गाँव संख्या में अधिक होने के साथ-साथ इतने छोटे हैं कि स्वतन्त्र 
शाह्म इनमें चल ही नहीं सकती है | 

इसका पॉचवाँ कारण भारतीय माँ का अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक 


१४ १: ४ भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ क्‍ 
लाइ-प्यूर भी है। इस छाड़-प्यार के कारण वे यह सहन नहीं कर सकतीं कि 
उनके इस उत्तरदायित्व को कोई ओर वहन करे | इतना ही नहीं, वे ऐसा मानती 
हैं कि उनसे अधिक अच्छी तरह अन्य कोई इस कार्य को कर नहीं सकता | 

छठवाँ कारण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का महँगा होना है | प्राथमिक-शिक्षा से 
भी अधिक खरचीली पूर्व-प्राथमिक शिक्षा अभी तक रही है। अतः इसे केवल 
उच्च-वर्ग के बच्चों के योग्य ही समझा गया है। अब भी यदि इसे, पूर्ब-बुनियादी 
के समान, सस्ता नहीं किया जायेगा क्लो भारत में मांटेसरी, किंडरगाटन आदि 
विधियों का प्रचार देश के उच्च वर्ग तक ही सीमित रहेगा | 


लि 


पू्वे-प्राथमिक शिक्षा-प्रसार के डपाय 


, इसे सस्ता बनाया जाये। सस्ता बनाने के छिए इसे मांटेसरी या 


जे 


किंडरगार्टन विधियों के पदचरणों पर चलाने की अपेक्षा पूर्व-बुनियादी 
के ढाँचे में ढाढा जाये | 

जनता को शिक्षित करके बालक के प्रथम पाँच या छः वर्षो के महत्त्व 
को समझाया जाये | 


गाँवों में तथा आस-पास के आवागमन के साधनों को सुधारकर गाँवों 


के जीवन को सरस, मधुर तथा उन्नत बनाया जाये | इससे पूर्व- 
प्राथमिक शार्ओं को शिक्षिकाएँ गाँवों में रहना पसन्द करेंगी | 


' पूव-प्राथमिक शिक्षिकाओं को गाँवों में रहने के लिए. आवास आदि 


की सुविधाएँ दी जायें | उनका बेतन तथा सेवा की शर्तें भी आकर्षक 
बनाई जायें | 


' स्वायत्त शासन संस्थाओं को बाल-मन्दिर खोलने के लिए प्रेरित 


किया जाये | 


' बल-मन्दिरों को प्राथमिक शाला तथा गाँव के शिशु-कल्याण-कैन्द्र 


से संलगन किया जाये। ये तीनों प्रायः एक ही जगह स्थापित होना 
चाहिए। ऐसा करने से खर्च भी कम पड़ेगा | 


* प्रशिक्षण के लिए शहरों की अपेक्षा गाँवों की पढ़ी-लिखी महिलाओं की 


ओर अधिक च्यान दिया जाये, जिससे वे जाकर अपने गाँवों में 
बाल-मन्दिरों का कार्य कर सकें | 
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८, पहिले शहरों तथा बाद में गांवों में इसका अधिक प्रसार कियान्जाये | 

९, महिलाओं को शिक्षा की सुविधा-व्यवस्था अच्छी तथा अधिक की 
जाये | इससे उनकी दशा सुधरेगी | महिठाओं की दशा सुधारना 
पू्व-प्राथमिक शिक्षा-विकास के लिए आवश्यक है | 

१०, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क हो । 

११, लिखने-पढ़ने की ओर अधिक ध्यान न देकर सामाजिक अनुभव, 
भोजन करने, सोने, स्वच्छ हवढ में घूमने-खैलने आदि की स्वस्थ 
आदतों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए | 

मध्यप्रदेश में पृच्च-प्राथमिक शिक्षा 

मध्यप्रदेश में छः वर्ष से कम आयु के बालक-बालिकाओं को सामाजिक 

शिक्षा तथ। खेल-कूद के माध्यम से उपयोगी ओर स्वस्थ आदतों के निर्माण के 
लिए पूर्ब-प्राथमिक शाखाओं की खापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है | 

सन्‌ १९५६ तक राज्य में केवल ९६ पूर्ब-प्राथमिक शालाएँ थीं। अब 

इनकी संख्या १६९ हो गई है| इस शिक्षा के प्रसार के रिए कम शुल्क लेने की 
व्यवस्था भी की गई है । राज्य में इस शिक्षा के लिए महिलाएं ही उपयुक्त समझी 
गई हैं | अतः इन्हीं को शिक्षिका का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाता है। इनके उचित प्रशिक्षण के लिए. जबलपुर में एक शासकीय 
पूर्व-प्राथमिक मांटेसरी प्रशिक्षण संस्था सन्‌ १९५५-५६ से चल रही है। 
इसके सिवाय इन्दौर में भी एक अशासकीय प्रशिक्षण संस्था बाल-निकेतन 
चल रही है । 

राज्य की पूर्व-प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण तथा निर्देशन सहायक जिछा 

शाल्व निरीक्षिकाओं द्वारा होता है। राज्य की विभिन्न इकाइयों की पूर्व-प्राथमिक 
शाल्यओं में जो विभिन्‍न पाख्यक्रम चल रहे थे उनका एकीकरण १९६०-६१ 
सत्र से किया जा रहा है| इसी प्रकार पूर्ब-प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं के 
पाव्यक्रम के एकीकरण का सुझाव देने के छिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की 
गई थी | इसने स्वीकृत पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। परीक्षा-प्रणाढी का 
एकीकरण भी हो गया है ! 

राज्य ने निजी प्रयासों से पूर्व-ग्नाथमिक शिक्षा का विकास करने की नीति 


१६ ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराए 
अपनाई है| इस हेतु आर्थिक अनुदान देने के नियम भी बनाये गए हैं, जिनकी 
प्रमुख बातें निम्न हैं : 
१, प्रशिक्षित शिक्षिकाओं पर किये गए व्यय का ९० प्रतिशत तथा 
अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं पर किये गए व्यय का ३३ प्रतिशत; 
२, आकस्मिक व्यय के हेतु प्रत्येक शाला के लिए दो सो रुपए; और 
३. शाह के छिए उपकरण आदि पर किये गए व्यय का ७५ प्रतिशत 
शासन की ओर से अनुदानत्के रूप में दिया जाता है | 


अच्याय २ 


प्राथमिक शिक्षा 


प्राथमिक शिक्षा से साघारणतः शिक्षा-काल के प्रथम ५, ६ या ७ बषा को 
शिक्षा का तात्पर्य ही समझा जाता है। विभिन्न देशों में आवश्यकता, तथा 
सुविधानुसार इसकी अवधि भिन्न-मिन्र रहती है। एक ही देश में विभिन्न समयों में 
प्राथमिक शिक्षा की अवधि भी भिन्न-मिन्न रहती है। इस अवधि में बालक- 
बालिका को प्रारम्मिक आवश्यक ज्ञान देने की व्यवस्था रहती है | 

ग्राचीन भारत में प्राथमिक शिक्षा 

भारत की प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में ठीक-ठीक नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि वैदिक-साहित्य के अतिरिक्त सूत्र-अन्थों आदि में भी ग़ह्नण 
विद्यालयों का ही उल्लेख मिलता है। भारतीय समाज-संाठन का आधार मनु. 
की समाज-व्यवस्था ही है, जिसके अनुसार वर्णों की व्यवस्था की गई थी । इसमें 
वेशयों के लिए व्यापार, नाप-जोख आदि कार्य निश्चित किये गए थे। इन 
कर्तव्यों का ज्ञान विधिवत शिक्षा द्वारा दिया जाता था या कुटुम्ब में ही, यह 
निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है। पर के महोदय ने अपनी पुस्तक 
दावा +िवैघरटक्का।00 ॥9 67॥70९कां दावे [96+ 7765 में लिखा है कि 
“मनु के बहुत पूर्व भी भारत में लिखना-पढ़ना प्रचलित था |?” भारत में लिखना 
तो प्रागेतिहासिक काल से प्रचलित रहा है, क्योंकि ग्राचीनतम मिट्टी के बर्तनों 
आदि पर ब्राह्मी लिपि की लिखावट मिलती है | मोहन-जो-दड़ो में भी लिपियुक्त 
सामग्री मिली है। ईसा पूर्व ४५० के लगभग की एक वोड्ध मुद्रा में भी बालकों 
के खेलों का विवरण पाया गया है। इनमें एक खेल “अक्खरिका” है जो बालू 
या साथी की पीठ पर अक्षरों को बनाकर पहिचानने की विधि द्वारा खेला जाता 
था। इससे यह पता चलता है कि उस काल में भी लिखना-पढ़ना भारत में 
प्रचलित था । भारत का अन्य देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल 
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से रहा है| हिसाब-किताब तथा लिखना-पढ़ना व्यापार का आवश्यक अंग है | 
मेगास्थनीज आदि विदेशी यात्रियों के विवरण से भी यह पता चलता है कि 
भारत में बहुत प्राचीन काल में भी लिखने-पढ़ने की शिक्षा-व्यवस्था रही है | 
पर यह शिक्षा किस विधि से दी जाती थी इसके सम्बन्ध में स्पष्ट ज्ञान नहीं शेता । 
हो सकता है कि यह शिक्षा व्यापार से सम्बद्ध होकर अनोपचारिक रूप से दी 
जाती रही हो या! इसके लिए व्यापारियों द्वारा अलग से प्राथमिक शालाएँ 
खापित की गई हों । ० 

ब्राह्मण-शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा को स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त न थी; क्योंकि यह 
उच्च धार्मिक शिक्षा से ही संलग्न रही है। साथ ही ब्राह्मण-शिक्षा मौखिक ही 
रहती थी | अतः ब्राह्मण उच्च धार्मिक शिक्षा से संलग्न प्राथमिक शिक्षा भी 
मौखिक ही रही होगी | इस काल में प्राथमिक-शिक्षा के रूप में वेदिक मंत्रों का 
शुद्ध उच्चारण, स्वर, मात्रा संधि आदि मौखिक उच्चारण के विभिन्न अवयवों 
का समुचित ज्ञान कराया जाता था | 

वैसे तो ईसा के १००० वर्ष पूर्व ही भारत में लेखन-कछा का प्रचार हो 
चुका था, पर चूँकि वेदिक मंत्र ईश्वरीय वाक्य कहे जाते थे, अतः इनके 
लिपिबद्ध करने का प्रयत्त नहीं किया गया । फलस्वरूप ब्राह्मण-काल में वेदमंत्रों, 
व्याकरण, छन्‍्द आदि की शिक्षा मौखिक ही रही । 

उपनिषद काल में व्यक्तिवाद का प्रमाव अधिक रहा | अतः प्राथमिक 
शिक्षा का इस काछ में समुचित विकास हुआ | छांदोग्य उपनिषद्‌ में एक राजा 
के कथन का उल्लेख है, “मेरे राज्य में कोई भी निरक्षर नहीं है |” इससे 
पता चलता है कि उपनिषद-काल में प्राथमिक शिक्षा का समुचित प्रसार 
रहा शेगा | 

डा० अल्तेकर के अनुसार तो सूत्र काछ में ८० प्रतिशत भारतीय साक्षर रहे 
होंगे | सूत्र-काल में वैश्य, ब्राह्मण तथा श्वत्रियों के छिए उपनयन संस्कार अनि- 
वाय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक शिक्षा का बहुत अधिक 
प्रसार इस काल में अवश्य हुआ होगा | 

बोद्ध-काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास और भी अधिक हुआ, क्योंकि 
इस काछ में लोकतन्त्रात्मक भावनाओं का प्राबल्य रहा | बोदधर्म बोल्चाल की 
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भाषा तथा सबजनों के विकास को प्रश्रय देता था | अतः स्वाभाविक ही था कि 
इस काल के विह्दर ओर मठ शिक्षा-कैन्द्रों में परिणत हो | अशोक के शिला-लेखों 
सेपता चलता है कि इंसा पूर्व तीसरी सदी में जनता काफी संख्या में शिक्षित 
रही होगी | मोय-काल में देश में शान्ति तथा उन्‍नति रही । अतः शिक्षा की ओर 
जनता का ध्यान भी अवश्य जाना चाहिए। व्यापार आदि से भी शिक्षा को 
प्रश्रय मिलता होगा | डा० अल्तेकर महोदय का कथन है कि भारत में ईसापूर्व 
दूसरी सदी में प्राथमिक शिक्षा ने स्वतन्त्रनरूप ले लिया था तथा अक्षर-ज्ञान की 
शिक्षा वालकोी को दी जाती थी | 

पर जैसा कि डा० अब्तेकर महोदय ने कहा है पॉचर्वबी सदी के लगभग उप- 
नयन संस्कार की अनिवार्यता न रही तथा स्त्रियों पर अनेक सामाजिक प्रतिबन्ध 
लगने लगे | शूादठों को तो खुले रूप से शिक्षा-प्राप्ति की स्वतन्त्रता रही ही नहीं 
थी | अतः इस काल में भारत में प्राथमिक शिक्षा का हास होने लूगा | डा० 
अल्तेकर महोदय के अनुसार इस काल में साक्षरता लगभग ४० प्रतिशत रही 
होगी जब कि सूत्र-काल में यह लगभग ८० प्रतिशत थी ! 

भारतीय प्राथमिक शिक्षा का यह ह्ास-क्रम चछता ही रहा तथा ८०० से 
१२०० ई० की अवधि में तो इसकी दशा बहुत ही शोचनीय हो गई | इसका 
परिणाम यह हुआ कि बारहवीं सदी के अन्त में मारत में केवल १० प्रतिशतसे 
अधिक प्राथमिक शिक्षा का प्रकार न रहा | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा की स्वतन्त्र 
सत्ता उपनिषद-काल में ही स्थापित हुई होगी। बौद्ध-काल में इसमें सांसारिक 
तथा भोतिक विषयों का समावेश होने छगा था | वेदिक-काछ में प्राथमिक शिक्षा 
का स्वरूप व्यावसायिक तथा घामिक ही रहा होगा | पर यह अवश्य कहा जा 
सकता है कि सन्‌ ४०० तक शिक्षा की व्यवस्था राज्य की ओर से नहीं की जाती 
थी । वेयक्तिक रूप से ही शिक्षक शिक्षा दिया करते थे तथा समाज इन शिक्षकों 
का भरण-पोषण करता था। पाँचवीं सदी के बाद कुछ शासकीय संस्थाएँ अवश्य 
स्थापित हुई पर इनमें उच्च शिक्षा की व्यवस्था ही अधिक होती थी। कहीं- 
कहीं धनी-मानी व्यक्ति भी पाठशालाएँ स्थापित करते थे | कहीं-कहीं शाला 
आदि के खर्च के लिए कर लगाने की व्यवस्था भी थी | इन प्राचीन पाठशाल्ओं 
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में गाँव के पुरोहित ही शिक्षक का काम करते थे। ये प्राथमिक शाल्ाएँ बहुधा 
मन्दिर आदि से संल्ग्न होती थीं। इन शिक्षकों के निर्वाह के लिए मन्दिर से 
संख्ग्न जमीम आदि की आमदनी का उपयोग भी किया जाता था | श्री जान 
मथाई ने अपनी पुस्तक 'शा8९ ७0एथ्गगयदाओ था डिश परवा& से 
लिखा है कि “इन ग्रामीण शालाओं का इतिहास ग्राम-समुदाय से संलूग्न है 
तथा इन पाठ्शालाओं का उद्भव उतना ही प्राचीन है, जितना कि आम- 
समुदाय का |” पर अनेक विद्वानों का विचार है कि प्राथमिक शालाओं का 
विकास ग्राम-समुदाय के विकास के बाद में हुआ | भारतीय गआम-समुदाय के 
विकास के विभिन्‍न कारण हैं पर यह तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि 
भारतीय प्राथमिक शाल्एँ अधिकांशतः निजी तथा गेर-सरकारी होती थीं, इनके 
खर्च आदि की व्यवस्था समाज करता था तथा ये छोकतन्त्रात्मक होती थीं; 
साथ ही ये व्यावसायिक ही अधिक होती थीं, धार्मिक कम | 
मध्यकाल में भारतीय प्राथमिक शिक्षा 

मध्यकाल में भारतीय प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप प्राचीन काल के समान 
ही रहा | हाँ, भारत में मुसलमानों के आ जाने से मुसलमान बच्चे मस्जिदों से 
संलग्न मकतबों में पढ़ने जाते थे तथा हिन्दू बच्चे मन्दिरों से संलग्न पाठशालाओं 
में शिक्षा प्रात्त करते थे। इस काल में मारतीय शिक्षा सम्राद तथा राजाओं की 
व्यक्तिगत विशेषताओं से पूर्णतः प्रभावित रही तथा राज्य की ओर से आर्थिक 
सहायता पर निर्भर करती थी। जमींदार तथा घनी व्यक्ति भी शिक्षा के लिए 
आर्थिक सहायता देते थे | पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस काल 
में सर्वसाधारण की प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। फलस्वरूप 
शिक्षित व्यक्तियों की संख्या दिन-पर-दिन घटती जाती थी | 

मध्यकाल में संसार के प्रायः सभी देशों में धर्म तथा चर्च या मन्दिर का 
प्रभाव कम होने छगा था। मशीनों का आविष्कार होने रछगा था। फलतः 
भौतिक दृष्टिकोण शिक्षा में भी आने छगा था । भारतीय शिक्षा में भी इस भौतिक 
शिक्षा के महत्व के कारण छोकिक विषयों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने 
लगा था। पाव्यक्रम में जीवनोपयोगी नये-नये विषयों का समावेश होने छगा 
था। प्राथमिक शिक्षा में मानीटोरियल विधि का भी उपयोग होने छूगा था 
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क्योंकि कक्षा में बालकों की संख्या बहुत होने छगी थी तथा लोकिक, विषयों 
के ज्ञान पर अधिक महत्व दिये जाने के कारण गुरु-शिष्य सम्पर्क धार्मिक शिक्षा 
के समान इतना अधिक तथा घनिष्ठ होना आवश्यक नहीं था । देश में राजनेतिक 
तथा धामिक इल्चल के कारण शिक्षालयों की व्यवस्था भी गड़बड़ाने रंगी थी 
जिसपे अनुशासन की समस्याएँ उपस्थित होने छगीं। फलस्वरूप मार-पीट को 
अधिक प्रोत्साहन दिया जाने लगा | पर फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
शिक्षा सर्वथा निष्प्राण नहीं हुई थी, उसमें जीवन था जो राजनैतिक, धार्मिक, 
तथा आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप भी शिक्षा-व्यवस्था को प्रायः ज्यों-का-त्यों 
रखे था | इसलिए, 'के! महोदय ने लिखा है कि “संसार के बहुत कम राष्ट्रों ने, 
तथा पश्चिम के तो किसी भी राष्ट्र ने, ऐसी शिक्षा-व्यवस्था का विकास नहीं 
किया था जैसी कि भारतीय शिक्षा-व्यवस्था थी और जिसका इतना हरुम्बा 
इतिहास हो तथा जो इतने लम्बे समय तक, इतने कम परिवर्तनों के साथ जीवित 
हो | इतनी लम्बी सदियों के जीवन से यह प्रतीत होता है कि इस शिक्षा में 
कुछ मूल्यवान तत्व अवश्य थे तथा वे उस समाज को आवश्यकताओं के उपयुक्त 
थे जिसने उनका विकास किया था ।” 
अंग्रेजी शासन-काल में मारतीय प्राथमिक शिक्षा 
मुगछ-काल से ही यूरोपियों का आगमन भारत में व्यापार के लिए होने 
लगा था। श्दवीं तथा “१७वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों, पुतंगालियों, डर्चों, 
इंग्लेंड की ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा डेन लोगों ने अपनी 
यूरोपीय कम्प-- कम्पनियों में कार्य करनेवाले कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा 
नियों तथा मिश- के लिए शालह्ाएँ स्थापित की थीं | इनके साथ-साथ मिशनरियाँ 
नरियों के प्रयत्न ने भी भारतीयों के बच्चों के लिए प्राथमिक शाल्यएँ खोलीं । 
इन मिशनरियों की प्रेरणा से इंग्लैंड की ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने, जो धीरे-धीरे अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही थी, भारतीयों की शिक्षा 
के लिए शालाएं खोलीं | सन्‌ १७८४ में तंजोर के रेज्ीडेण्ट सालीवार ने उच्च 
जाति के बच्चों को शिक्षा के लिए एक योजना प्रस्तुत की | इसे सन्‌ १७८७ में 
कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स ने मंजूर किया तथा अंग्रेजी, गणित, तामिल, हिन्दी और 
ईसाईं मत की शिक्षा के लिए १०० पौण्ड प्रति शाल्म प्रति वर्ष व्यय के लिए 
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मंजूर किया | इस काल में कुछ निजी प्रयत्नों के अतिरिक्त अन्य जो भी प्रयत्न 
किये गए वे उच्च शिक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण थे | 
इसके बाद मारतीय शिक्षा के इतिहास में १८१३ का एक्ट ही महत्त्वपूर्ण है, 
जिसके अनुसार कम्पनी को भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व वहन करने 
तथा उनकी शिक्षा पर एक छाख रुपये व्यय करने का आदेश 
१८१३ का एकुट दिया गया। पर सन्‌ १८२३ तक इस दिशा में कोई कार्य 
न हो सका क्योंकि एक छाख रुपयों को धनराशि को व्यय 
करने के लिए जो लोक शिक्षा-समिति बनी थी उसमें दो दल हो गये | एक दल 
प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहता था तथा दूसरा दल पाश्चात्य शिक्षा को | 
१८३० में कम्पनी के संचालकों ने गवनंर-जनरूह के नाम एक 
नीति-पत्र भेजा । इसके अनुसार भारतीयों को अंअजी शिक्षा देना तथा 
पाश्चात्य विज्ञान का शान देना हिंतकर माना गया | इसके 
१८३० का नीति- अनुसार परिमित भारतीयों को शिक्षा देने का सुझाव 
पत्र भी था | इसका फल यह हुआ कि सार्वजनिक शिक्षा का 
प्रन्‍न थ्छता ही गया | 
एक लायख रुपयों के व्यय के झगड़े का निपटारा करने तथा जाँच करके 
उस घन-राशि का उचित व्यय करने के हेतु सुझाव देने के लिए छाड मेकाले 
को इस लोक शिक्षा-समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया | 
लार्ड मेकाले की सन्‌ १८३५ में इस विवाद को शान्त करने के लिए लार्ड मैकाले 
जल्पाधार नीति ने एक नई शिक्षा नीति का श्रीगणेश किया | इस नीति के 
फलस्वरूप पाध्चात्य ज्ञान-विज्ञान के प्रसार तथा परिमित 
संख्या में भारतीयों को शिक्षित करने को अव्पाधार की नीति को मान्य किया 
गया । भारतीयों ने इसका विरोध किया पर कोई लाभ न हुआ तथा प्राथमिक 
शिक्षा की कोई विशेष प्रगति न हो सकी | लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का विकास 
अवध्य हुआ क्योंकि १८३७ में अंग्रेजी राज्य-माषा घोषित की गई तथा अंग्रेजी 
पढ़े-लिखे छोगों को अच्छी नोकरियाँ दी गई | इस प्रकार अब्पाधार की नीति 
के आधार पर सन्‌ १८५४ तक शिक्षा का कार्य चछता रहा | १८५७४ तक के 
इस काल को हम ग्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा का कारू कह सकते हैं | 
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इस काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार न हो सकने के निम्न कारण थे 
१, कम्पनी का ध्यान अंग्रेजी की शिक्षा को प्रोत्साहन 
१९वीं घदी के देने की ओर ही रहा | 
प्रथम ५० वर्षा में २. स्थानीय देशी शाल्यओं की उपेक्षा की गई | 
प्राथमिक शिक्षा ३. अव्पाधार की नीति के कारण समाज के कुछ उच्च वर्ग 
का विकास न के लोगों को ही शिक्षित करना श्रेयस्कर समझा गया । 
होने के कारण ४, जनता की आर्थिक दशा गिरती ही गई तथा उसके 
सुधार के कोई प्रयत्न न किये गए। पलतः जनता 
प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने में असमर्थ रही | 
५, देश की आय का कैवलछ ०'८८ प्रतिशत ही शिक्षा पर व्यय किया जाता 
था | इतना ही नहीं, इसका अधिकांश भाग उच्च माध्यमिक शिक्षा 
पर व्यय हो जाता था | 
६. अंग्रेजी शासन ने अपनी सत्ता को सुधद्ढ करने के छिए केन्द्रीकरण 
करना अधिक उपयोगी समझा | इसका स्वाभाविक परिणाम 
यह हुआ कि ग्रामीण शिक्षा के रूप में प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित ही 
रह गई | 
इन सब कारणों का परिणाम यह हुआ कि भारत, जो शिक्षा के क्षेत्र में 
अम्य राष्ट्री की अपेक्षा आगे समझा जाता था, धीरे-घीरे पिछड़ता गया तथा 
कालान्तर में यह एक पिछड़ा हुआ देश ही माना जाने छगा । इस नीति का 
दुष्परिणाम भारत आज मी भोग रहा है । 
१८५४ के बुड शिक्षा-महाविधान में भी, जो कि उस काछ का एक 
महत्त्वपूर्ण प्रपत्न कहलाता है, इस बात का उलछेख किया गया कि अभी तक 
भारतीयों की उपयोगी तथा व्यावह्यरिक शिक्षा की उपेक्षा 
१८०४ का वुड ही की गईं है तथा इस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक 
शिक्षाग्महा-. है। इस महाविधान में शिक्षा-विभाग की स्थापना, क्रमबार 
विधान राज्यकीय विद्यालयों की स्थापना, आर्थिक अनुदान की 
व्यवस्था आदि के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विकास के प्रयत्ष 
किये जाने के उल्लेख थे। शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करने की 
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सिफारिश भी इसमें की गईं थी। यह शिक्षा-महाविधान शिक्षा के क्षेत्र में एक 
महान्‌ युग के रूप में आया | इस महाविधान ने निम्न दो-तीन कार्य प्रमुख 
रूप से किये : 
१, सरकारी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था | 
२, निजी विद्यालयों को सरकारी आर्थिक सहायता | 
२, विश्वविद्यालयों की स्थापना । 
पर इस दिशा में इंग्लेंड की शिक्षा-प्रणाली करा ही अनुसरण किया गया, 
जिससे प्राथमिक शाल्यओं की व्यवस्था कम हुईं पर शातह्यमभवन, पुस्तकों, 
शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बहुत अधिक व्यय हुआ | इस प्रकार की नीति सन्‌ 
१८८२ तक चलती रही । इसी बीच सन्‌ १८५७ का खतंत्रता संग्राम हुआ 
तथा कम्पनी के हाथ से सत्ता निकलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में 
चली गईं | 
सन्‌ १८८२ में शिक्षा कौ जाँच करने तथा उसके विकास के लिए सुझाव 
देने के हेतु भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष सर 
विलियम हंटर थे | अतः इसे हंटर कमीशन कहते हैं | इस 
सन्‌ १८८२ का कमीशन ने भी जाँच करके यह कहा कि अभी तक भारतीय 
भारतीय शिक्षा जन-शिक्षा की उपेक्षा हुईं है। सरकार को प्राथमिक शिक्षा 
आयोग पर ही अधिक व्यय करना चाहिए। खय॑ कमीशन करे 
शब्दों में : 

“यद्यपि शिक्षा के प्रत्येक विभाग राज्य की सहायता चाहते हैं, पर यह 
उचित और देश के वर्तमान वातावरण के अनुकूल है कि जनता की शिक्षा 
के प्रसार तथा उसकी उन्नति पर राज्य की अधिकाधिक शक्ति व्यय की 
जाये | यह अभी तक नहीं किया गया है। भविष्य में प्राथमिक शिक्षा 
पर अधिक ध्यान देना चाहिए ।? 

इस आयोग"*ने, कम्पनी के पास घन की कमी के कारण, सार्वजनिक 
संस्थाओं को शाल्एँ खोलने के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया | इसने 
कहा कि “प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की प्रथम जिम्मेवारी खानीय आय पर है 
तथा प्रान्तीय सरकारों का भाग गोण है। प्रान्तीय सरकारों को यह कार्य 
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उचित आर्थिक सहायता के द्वारा स्थानीय शासन की सहायता बे करना 
चाहिए |”? इसके साथ-साथ आयोग ने देशी शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए सहानु- 
भूतिपूर्वक आ्थिक अनुदान देने की सिफारिश भी की | 

इस आयोग ने जंगली तथा पहाड़ी इलाकों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार 
तथा सरकारी नोकरियाँ साक्षर लोगों को देने के सुझाव भी दिये । शिक्षकों के 
प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ाने तथा स्थानीय आवश्यकताओं की- पूर्ति करनेवाले 

स्थानों में प्रशिक्षण विद्यालयों को खोलने की सिफारिश की | 
१८८२ से इस काल में बालिकार्ओों को शिक्षा में काफी प्रगति 
१९०२ तक हुईं | यह निम्न आकड्डों से पता चलता है। 
१८५ १९०१-२ 
१ पढनेवाली बालिकाओं की संख्या १,२४,४९१ ३,४८,५१० 
२ बालिकाओं की शालू में पढ़नेवाली >< १,८८, ३४६ 
३ लड़कों की शाला में पढ़नेवाली >८ १0३0 28 
उपरोक्त आँकड़ों से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर पर सहशिक्षा की ओर 
जनता की अनुकूल अभिरुचि थी । 

१८८१ से १८९२ तक बड़ोदा के महाराजा ने अपनी रियासत में अनिवार्य 
प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत प्रयत्न किये तथा १९०६ तक सम्पूर्ण रियासत में 
प्राथमिक शिक्षा अनिवाय कर दी | 

ला कजन ने प्राथमिक शिक्षा की परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोर्नों 
प्रकार की प्रगति को आवश्यक माना। कजेन का विचार था कि अभी तक 

प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा ही हुई है अतः इसका व्यापक 
लाड कर्जन प्रसार आवश्यक था | इसलिए उन्होंने कहा था कि 

“समारतीय जनता जितना ही अधिक शिक्षित होगी, उतना 
ही अधिक वह सुखो तथा उसी अनुमान में वह, राजनेतिक दृष्टि से, उपयोगी 
सिद्ध होगी ।” 

लार्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा की परिमाणात्मक उन्नति के लिए आर्थिक 
अनुदान की रकम बढ़ाई । इसका बड़ा अनुकूछ प्रमाव पड़ा, जिसका पता 
निम्न ऑकड़ों से लगता है : 

श्‌ 
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“ १८८४९%६७४८४५ १५९०२ १९१०-१२ 
प्राथमिक शालाओं की संख्या ८२,९१६ ९३,६०४ १,१८,२६२ 
बालक-बालिकाओं की संख्या २०,६१,५४१ २०,७६,६७१ ४८,०६,७३६ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि १८८१-८२ से १९०२ तक के बीच से १९०२ 
से १११०-११ तक की अवधि के बीच प्राथमिक शालाओं की संख्या प्रायः 
दुगुनी हो गई 

प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुबारने के लिए लार्ड करन ने शिक्षकों के 
प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था, पाख्यक्रम में सुधार करके कृषि, वस्तुपाठ, किंडर- 
गार्टन प्रणाछी का उपयोग, शारीरिक शिक्षा आदि जोड़ने तथा आर्थिक अनुदान 
प्रीक्षा-फलू के आधार पर देने की प्रथा को बन्द करने तथा इसके लिए एक 
सुदृढ़ तथा उपयोगी संगठन बनाने-सम्बन्धी कार्य किये | 

लार्ड कर्जन के सुधारों के फलस्वरूप १९०५ से १९१२ तक की अवधि में 
प्राथमिक शिक्षा की काफी प्रगति हुई। पर इसके बाद सरकारी नीति प्राथमिक 

शिक्षा के स्तर को सुधारने की ओर ही कैन्द्रित हो गई । 
१९०२ से इसका परिणाम यह हुआ कि प्राथमिक शिक्षा को परिमाणा- 
१९२१-२२ तक त्मक प्रगति बहुत ही मन्द हो गई। इस अवधि में बड़ोंदा 

में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा छागू की गई तथा श्री गोखले 
और अन्य भारतीय नेताओं ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के अतुलनीय 
प्रयत्न किये। श्री गोखले का सन्‌ १९१० में केन्द्रीय विधान सभा में अनिवार्य 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव तथा १९११ में पुनः उसका दुह्राना और इसके लिए 
जो विचार उन्होंने व्यक्त किये वे तो देश के प्राथमिक तथा अनिवार्य शिक्षा के 
इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखे जाने योग्य हैं | 

श्री गोखले तथा अन्य भारतीय नेताओं के अत्यधिक दबाव डालने के 
फलस्वरूप १९१३ का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा 
के स्तर को सुधारने के प्रयत्न ही अधिक किये गए हालाँकि प्रस्ताव में यह कहा 
गया था कि “भारत सरकार की यह आकांक्षा तथा आशा है कि निकट भविष्य 
में सावंजनिक प्राथमिक शाल्ाओं की संख्या १,००,००० से बढ़कर १,९१,००० 


हो जायेगी तथा इन शाल्मओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ४२,५०,००० 
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से बढ़कर दुगुनी हो जायेगी ।! पर यह आकांक्षा फलीमृत न हो सकी | यह 
अवश्य किया गया कि इस प्रस्ताव के अनुसार बम्बई, पंजाब, यू. पी. मध्यप्रान्त, 
आसाम, परिचिमोत्तर सीमाप्रान्त में प्राथमिक शिक्षा बोर्डो के हाथ में सॉप दी 
गई | इस कार्यकाल में अनेक प्रान्तों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून भी 
पास किये गए | पर फिर भी वीसवीं सदी के प्रथम चरण से प्राथसिक शिक्षा की 
प्रगति वहुत हो कम हुई | संख्या तथा स्तर-सुधार दोनों ही दृष्टिफें से शिक्षकों के 
वेतन तथा पाख्यक्रम में भी सुधार इस काल में न किया जा सका । हाँ, प्राथमिक 
शालाओं के लिए भवन-निर्माण तथा अन्य सामान दिये जाने के संबंध 
में कुछ प्रगति अवश्य हुई। गतिहीनता तथा व्यथंता के आँकड़े भी प्रायः 
वेसे ही रहे | 

भारत में इस कार में निम्न तीन कानून उत्तरदायी शासन के विकास के 
हेतु पास किये गए : 
१९२१ से १९४७ (१) १९१९ का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 
तक (२) १९३५ का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 
(३) इण्डियन इण्डिप्रेडेस एक्ट १९९४७ 
प्रथम कानून ने भारत में उत्तरदायी शासन को खापना को, हवितीय ने 
प्रान्तीय शासन में पूर्ण स्वशासन दिया तथा तृतीय ने मारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी । 
१९१९ के एक्ट के अनुसार प्रान्तों में दोहरा शासन प्रारम्भ हुआ | शिक्षा 
तथा कुछ अन्य विषय भारतीय मंत्रियों को सोपे गए। इससे प्राथमिक शिक्षा 
तथा अनिवार्य शिक्षा को बल अवश्य मिला, पर शिक्षा-विनाग में पुराने आई. 
ईं, एस. लोगों के कारण शिक्षा-प्रसार में वड़ी अड़चनें आती थीं। हालाँकि 
१९२४ में आई. ई. एस. सेवा के अन्तर्गत भरती बन्द हो गई थी, पर फिर भी 
अनेक पुराने अफसर थे जो संख्यात्मक बृद्धि के स्थान पर स्तर-सुधार को अधिक 
महत्वपूर्ण समझते थे तथा भारतीय मंत्रियों के मन के अनुसार कार्य न होने देते 
थे | साथ-ही-साथ अर्थ-विभाग अंग्रेजों के हाथ में था, जिससे आवश्यक घन 
भी शिक्षा-योजनाओं को न मिलझ पाता था। इन सब अड़चनों तथा कठिनाइयों 
के होते हुए मी प्राथमिक शिक्षा का अच्छा विकास हुआ, जिसका पता निम्न 
आंकड़ों से चल सकता है: 
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" १९२१-२२ १९२६-२७ 
प्राथमिक शात्मएं १,५५,०१७ १,८४,८२९ 
वालकों की संख्या ६ ८०,१७,९२३ 


सन्‌ १९२८ में भारतीय विकास आयोग ने शिक्षा-व्यवस्था के पुनःसंगठन के 
मुझाव देने के लिए एक सहायक-समिति की स्थापना की। इस सहायक 
समिति के अध्यक्ष सर फिल्प हार्टग थे, अतः इसे हार्थग 
हार्टांग समिति समिति कहते हैं ।, इस समिति ने अपना प्रतिबेदन' सन्‌ 
५९२९ में ही दे दिया । इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा 
के दोपों तथा कठिनाइयों को बतलछाया, साथ ही उन्‍हें दूर करने के उपाय 
भी सुझाये । 
प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में निम्मलिखित कठिनाइयाँ थीं : 
, भारतीय जनता का ग्रामवासी होना । 
प्राथमिक शिक्षा २, भारतीय जनता का निरक्षर तथा रूढ़िवादी होना । 
के प्रसार में ३. जनसंख्या के घनत्व को कमी, यातायात के साधनों का 
कृटिनाइयाँ अमाव, प्राकृतिक कठिनाइयाँ आदि | 
४, ऐसे क्षेत्रों की अधिकता जहाँ के निवासी अत्यन्त पिछड़ हैं | 
०, धर्म, जाति तथा भाषा आदि की विभिन्नताएँ | 
समिति ने निष्कर्ष निकाला कि इन कठिनाइयों के होते हुए मी प्राथमिक 
शिक्षा का विकास हुआ है, पर इसमें अनेक दोष हैं | इसमें व्यर्थता तो प्राथमिक 
दिक्षास्तर पर बहुत ही अधिक है | इस व्यर्थतां के निम्न कारण हैं : 
१, ग्राथमिक शिक्षा का गतिहीन तथा निष्फल होना | 
२. प्राथमिक शिक्षा-प्राप्त बालकों का पुनः निरक्षर हो जाना । 


पे 


३. प्रोद-शिक्षा का अभाव | 

४. प्राथमिक शाल्रओं का अनियमित तथा अमनोवैज्ञानिक वितरण | 
५. एक शिक्षकीय शाल्ओं की अधिकता | 

६. पाख्यक्रम का अनुपयोगी तथा संकुचित होना | 

७. शिक्षण का प्रभावहीन होना | 

८, निरीक्षकों की कमी | 
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इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए निम्न सुझाज्न दिये ; 
१, प्राथमिक शालह्मओं का छिटपुट विस्तार न करके उनको . 
सुधार के सुझाव संब्लिष्ट किया जाये | 
२, प्राथमिक शिक्षा कम-से-कम ४ वर्ष की हो | 
. प्राथमिक शिक्षा का स्तर उच्च किया जाये। इसके लिए शिक्षक- 
प्रशिक्षण को उन्‍नत बनाया जाये | समय-समय पर अव्पकालिक शिक्षक- 
प्रशिक्षण आयोजित किया जाये | साथ-ही-साथ शिक्षकों का पद आकर्षक 
बनाया जाये जिससे योग्य व्यक्ति आकृष्ट हों | 
४, ग्राथमिक शिक्षा के पाज्यक्रम में सुधार किये जायें | 
५, शाल्य छगाने के समय तथा छुड्लियों को स्थानीय आवश्यकताओं तथा 
परिस्थितियों के अनुकूल वनाया जावे | 
६, प्राथमिक शातह्मय की सब से निचली कक्षा पर सब से अधिक ध्यान दिया 
जाये तथा प्राथमिक शालाओं में व्यर्थता तथा गतिहीनता की संख्या कम 
की जाये | 
७. प्राथमिक शाह्मओं को आमोत्थान का केन्द्र बनाया जाये | 
. प्राथमिक शिक्षा का सारा अधिकार स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को न 
दिया जाये | निरीक्षण तथा प्रशासन के आवध्यक अधिकार सरकार 
स्वयं अपने पास रखे | 
९, निरीक्षकों की संख्या बढ़ाई जाये | 
१० अनिवारय शिक्षा के लिए आवश्यक प्रड्ठभूमि तेयार की जाये तथा इसे 
लागू करने में चीघ्रता न की जाये | 
इस प्रकार हार्टग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के संगठन, संयोजन तथा 
स्तर-सुधार पर ही अधिक बक दिया। सरकारी कर्मचारियों को तो ये सुझाव 
अच्छे छगे, पर मारतीयों ने इनका विरोध किया। अनिवार्य शिक्षा और 
प्राथमिक शिक्षा की परिमाणात्मक प्रगति की मॉग पुनः बलवती हो उठी। 
इसी समय विश्वव्यापी मन्‍्दी से भी सम्पूर्ण देश प्रभावित रहा | फलतः 
प्राथमिक शिक्षा की प्रगति बहुत धीमी रही, जिसका पता निम्न आँकड़ों से 
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प्राथमिक शात्एँ १,८४,८२९ १,९२, 

इसी प्रकार छात्रों की संख्या में मी बहुत कम बृद्धि हुई 

सन्‌ १९३७ से १९४७ के बीच भी प्राथमिक शिक्षा की बहुत कम प्रगति 
हुई । सन्‌ १९३७ में १९३१८ का भारतीय विधान छागू हुआ | फलस्वरूप 
प्रान्तों को आन्वरिक शासन में स्वतन्त्रता मिली । देश के सात प्रान्तों में कांग्रेस 
क मंत्रिमण्डल मी बने | कांग्रेस मंत्रिमण्डलों ने प्राथमिक शिक्षा के सुधार तथा 
उसे अनिवार्य बनाने के प्रयत्न किये | पर चूकि अनिवाय शिक्षा निजी साधनों 
पर ही आधारित थी तथा निजी साधन तथा प्रयत्न प्राथमिक शिक्षा के प्रसार 
की अन्तिम सीमा स्पर्श कर रहे थे अतः सरकारी सहायता के डभाव में इस दिशा 
में कोई विशेष विकास न हो सका | केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही प्राथमिक 
शिक्षा प्रारम्भ की जा सकी | 

इस अवधि में, हार्टाग समिति की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय स्वायत्त 
संस्थाओं से प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी अनेक अधिकार सरकार ने वापिस ले 
लिये | इसमें बम्बई अग्रणी रहा । 

इस अवधि में प्राथमिक शिक्षकों के वेतन में अवश्य सुधार हुआ | द्वितीय 
महायुद्ध के कारण शिक्षकों की दशा बढ़ी शोंचनीय हो गई थी । कई स्थानों में 
तो वेतन-बृद्धि तथा महंगाई के लिए हड़ताल आदि का सहारा भी लिया गया | 
सन्‌ १९४९ में बम्बई प्रान्त में यह हड़ताल छगभग ४५ दिनों तक चली | 
फलस्वरूप छगभग सभी प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षकों का वेतन बढ़ा तथा महगाई 
भत्ता भी दिया जाने छगा | पर जिस अनुपात में महगाई बढ़ी थी उस अनुपात 
में वेतन-इंद्धि नहीं हुई । 

इस काल में प्राथमिक शिक्षा के सिद्धान्तों तथा विधियों में सुधार के हेतु 
अनेक नये प्रयोग तथा प्रयत्न किये गए, जिनमें महात्मा गांधी जी की बुनियादी 
शिक्षा-योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है | इसके सम्बन्ध में अन्यत्र विस्तार से चर्चा 
की गई है। 

सध्यप्रान्त में “विद्या मन्दिर योजना” तथा बम्बई में “स्व-संचालित स्कूलों 
की योजना” भी इसी दिशा में किये गए प्रयोग थे | 


मई की ट् (9 
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युद्ध के बाद भारत सरकार ने देश की शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए सर 
जान सार्जद की अध्यक्षता में एक सप्िति गठित की । इस समिति का प्रतिवेद 7 
१९४४ में प्रकाशित हुआ । सार्जेट रिपोट भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में इतने 
वृहद रूप में बनाई गई प्रथम महत्वपृूण प्रतिवेदन है। इसने बुनियादी शिक्षा 
को कुछ सुधारों के साथ मान्य किया | इसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवाय 
बनाने तथा उद्योग ओर क्रिया के माध्यम से शिक्षा देने के सिद्धान्तों को मान्य 
किया गया | केवल स्वावलूम्बन के सिद्धान्त को इसमें मान्यता नहीं दी गई है | 
इसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा ६ से १४ वष के बालकों को अनिवाय झूप से 
की जायेगी तथा इसके दो भाग होंगे : 
६ से ११ वर्ष तक जूनियर बेसिक 
११ से १४ वर्ष तक सीनियर बेसिक 

सार्जेट रिपोट में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में २०० करोड़ रुपयों 
का व्यय तथा ४० वर्ष की अवधि छगने का अनुमान लगाया गया था | आज 
के मूल्यों के अनुसार तो यह खर्च छगमग चोंगुने से भी अधिक होगा | ४० वर्ष 
की अवधि भी वहुत अधिक होती है; जिसे बाद में, भारतीय संविधान में, 
संविधान छागू होने से १० वर्ष कर दिया गया | 

स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक शिक्षा (१९४७ से वतमान तक) 

१५ अगस्त १९४७ भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित किया जायेगा, 
क्योंकि इस दिनांक को कगभग २०० वर्षो की गुलामी तथा पराधीनता के वाद 
भारत पूर्ण स्वतन्त्र हुआ | स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सार्जेड रिपोर्ट में अनेक 
परिवतन किये गए | 

सन्‌ १९४८ में जनवरी में भारत सरकार ने सभी राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों, 
विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों तथा चुने हुए शिक्षा-शास्त्रियों का एक सम्मेलन 
बुछाया | इसमें राज्य के सभी बालकों के लिए बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था- 
सम्बन्धी निर्णय किया गया | खेर समिति ने भी, जो १९४७ में गठित हुई थी, 
अनिवार्य बुनियादी शिक्षा का सुझाव दिया | खेर समिति ने १६ वर्ष की अवधि 
में बुनियादी शिक्षा को अनिवाय बनाने का सुझाव दिया । इसके लिए १६ वर्ष 
की अवधि को तीन चरणों में विभाजित किया गया | पहिल्य तथा दूसरा चरण 
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५-० वर्ष का तथा तीसरा चरण ६ वर्ष का रखा गया | इस समिति ने यह भी 
सिफारिश की कि राज्य इसके लिए ७० प्रतिशत व्यय तथा केन्द्र ३० प्रतिशत 
व्यय का सार-वहन करे | इस समिति ने अनुमान छूगाया कि अनिवार्य बुनियादी 
शिक्षा में लगभग ३६६ करोड़ रुपये व्यय होंगे । 
इस प्रकार राष्ट्र ने स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के बाद बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा 
के रूप में स्वीकार किया तथा इसे अनिवार्य करने के सक्रिय प्रयास किये गए | 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा को निम्न दो उद्देश्यों के लिए 
केन्द्रीय सहायता देना निश्चित किया गया 
चुने हुए क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए चालक परियोजना 
([7॥00 970]6०४० प्रचलित करना । 
२, बतमान प्राथमिक शाल्यओं को इस रूप में विकसित करना कि अन्तत 
वे बुनियादी शाल्यओं में परिवर्तित की जा सकें | 
इस योजना में बुनियादी शिक्षा को सभी के लिए शीघ्र-से-शीघ्र सुलभ करने 
का उद्देश्य भी था | बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए यह आवश्यक था 
कि शिक्षण-विधियों आदि में भी समुचित उन्नति की जाये | इस हेतु प्रत्येक अ' 
तथा “4 श्रेणी के राज्य में बुनियादी शाल्ाओं के सघन क्षेत्र योजना के अन्तर्गत 
समूह स्थापित किये गए। 'स' श्रेणी के लिए ऐसा समूह दिल्ली में स्थापित किये 
जाने का सुझाव था| इस क्षेत्र में पूृव-बुनियादी, बुनियादी, उत्तर-बुनियादी, 
शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय तथा कालेज स्थापित किये जाने की योजना थी | 
इससे यह आशा की जाती थी कि इस क्षेत्र-विशेष में बुनियादी शिक्षा के साथ- 
साथ जन-समुदाय में भी स्वावलम्बन तथा सहयोग की भावनाओं का विकास 
होगा एवं आसपास की गेर-बुनियादी शाह्मएँ इनसे लाभान्वित होंगी | 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष के ६३ प्रतिशत, ११ 
से १४ वर्ष के २३ प्रतिशत बालकों को शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया | इसके 
लिए ५२,००० नये जूनियर प्रायमरी तथा ३,५०० (मिडिल) सीनियर स्कुछ 
खोलने को व्यवस्था रखी गई | इसके साथ-साथ प्राथमिक शालाओं को बुनियादी 
में परिवर्तित करने, महिला शिक्षकों को अधिक संख्या में प्रशिक्षित करने. शाला 
भवनों का निर्माण, अपव्यय-स्थिर्ता को कम करने आदि पर बल देने का प्राव- 
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धांन भी है | साथ-ही-साथ प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का ह्लश्ष्य भ 
रखा गया | प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की. बृद्धि के लिए मितव्ययता--सस्ते 
भवन-निर्माण, सहशिक्षा, दुहरी पाली आदि के द्व 
सान्‍य किया गया। 

सरकारी साधनों से अधिकतम काम उठाने के लिए इन साधनों को सामु- 
दायिक प्रयासों द्वारा विस्तृत करने तथा सामुदायिक संस्थाओं को शिक्षा उप- 
कर लगाने का अधिकार देने की व्यवस्था भी है | 

तृतीय योजना काल में ६ से ११ ब्ष के देश के छगभग ७० प्रतिशत बच्चों 
को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के हेतु शिक्षा पर किये जा ने वाले 
खर्च का लगभग "५१ प्रतिशत व्यय प्राथमिक शिक्षा पर ही किये जाने का प्राव- 
धान रखा गया हो । 

. इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ प्राथमिक शिक्षा 
का प्रसार समुचित हुआ है तथा इसे अनिवार्य करने की दिशा में भी ठोस कदम 
उठाये जा रहे हैं | प्राथमिक शिक्षा तथा अनिवाय शिक्षा के विकास में बाधक 
कारणों तथा उन्हें दूर करने के उपायों का विस्तृत विवेचन अनिवाय शिक्षा के 
अध्याय में किया गया है अतः इस पर यहाँ विचार नहीं किया जा रहा है | 

मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षा 

सन्‌ १९५८ के पूर्व महाकोंशल क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की अवधि ४ वर्ष 
की थी । राज्य के अन्य क्षेत्रों में यह अवधि ५ वर्ष की थी।| अतः राज्य के 
प्राथमिक शिक्षा-स्तर की एकरूपता के लिए. महाकोशल 
अवधि क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं में मी सन्‌ १९८०८ से “वीं 
कक्षा जोड़ दी गई । इस प्रकार सारे राज्य में प्राथमिक शिक्षा 

की अवधि पॉच वर्ष हो गई | 
सन्‌ १९८६ में राज्य-पुनगठन के पूर्व राज्य के चारों क्षेत्रों में विभिन्न पाख्य- 
क्रम चलते थे | सन्‌ १९५८-५९ सत्र से सम्पूर्ण राज्य की प्राथमिक तथा पूर्व- 
माध्यमिक शाह्यओं में एकीकृत नया पाख्यक्रम छागू किया 
पाग्यक्रम गया | यह पाख्यक्रम हिन्दुस्तानी तालीमी संघ के अश्ववर्षीय 
पाख्यक्रम से मेल खाता हुआ बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों 
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प्र आध्रवारित है। यह पाउ्यक्रम अन्तरिम काछ के लिए ही है। इससे 


आगे चलकर गेरखुनियादी शालाओं का बुनियादी में परिवतन सरल हे 
जायेगा | इस पाख्यक्रम में शिक्षा की सुसंबद्ध योजना की गई हैं। इससे 
कक्षा १ से ८ तक बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रमों को विशेषरूप से स्थान दिया 
गया है तथा आशा व्यक्त की गई है कि यह पाख्यक्रम क्रियाओं के आधार पर 
पूर्ण किया जायेगा | पाठ्यक्रम में शिक्षकों के मार्गदर्शन के हेतु आवश्यक निर्देश 
तथा गैर-बुनियादी शात्यओं में बुनियादों शिक्षा-सम्बन्धी ऐसे कार्य-कलाप भी 
दिये गए हैं जो बिना किसी कठिनाई तथा विस्तृत साधन-व्यवस्था के एकदम 
पारम्म किये जा सकते हैं | राज्य में २३ राष्ट्रीयकृत पुस्तकें भी प्रचलित हैं | 
नवीन मध्यप्रदेश राज्य के निर्माण के समय सम्पूर्ण राज्य में प्राथमिक 
शालाओं तथा. शीत्यओं को सख्या छगमग २१,५०९ थीं। प्राथमिक शिक्षा 


विद्यार्थियों की को प्राथमिकता देने के कारण इसकी जो प्रगति हुई उसका 


संख्या पता निम्न आंकड़ों से छगता है : 
क्रमांक गाह्म ९१४५-५६ १९०६-०७ ५७-५८ ५९-६० 
१ प्राथमिक शाल्यएँ 

(बुनियादी) ११ ४३. 0268: +% 


२ प्राथमिक शात्यएँ 
(गैस्बुनियादी).. १९,८३६ २१,१२१ २३,७१७ ३ 








२०,९४७ २२,७६२ २५,५४८, २९,६१५ 
इसी प्रकार प्राथमिक शाल्मओं में बालकों की मी अधिक वृद्धि हुई है। 
जिसका पता निम्न आंकड़ों से लगता है 


क्रमाक शाल ९ ९५५०-०६ (५ ६- ध, ७७-५८ (्‌ ९-६ ० 
१ बुनियादी प्राथमिक 
शात्ओं में ८६,५२२ १,१८,८९३ १,२७,८०० 


गैर-बुनियादी प्राथ- 
मिक शाल्ओं में ९,९५,९९९ ११,५२४८३ १२,४२,४८८ 
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१०,८२,५३९ १२,७१,३७६ १२३,७०,२८८ १७,६२,२५८ 





प्राथमिक शिक्षा :६:४ ३५ 


इस प्रकार वाल्क-बालिकाओं की संख्या सन्‌ १९७६ की संख्या से लऊगभग 
७० प्रतिशत अधिक है | 
राज्य के एकीकरण के समय राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के प्राथमिक शिक्षकों के 
वेतन-मान में भिन्नता थी | अब विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन 
प्राथमिक शिक्षकों करके शिक्षकों की अहंता (योग्ववा) के आधार पर 
का वेतन-प्रान तथा एकीकृत वेतन-मान स्वीकार किया गया है । राज्य में 
अन्य व्यवस्थाएँ.. १ अग्रैलठ १९८०८ से प्राथमिक शिक्षकों का वेतन-मान 
निम्न प्रकार है : 
१, मिडिल शिक्षा-प्राप्त प्रशिक्षित--.8० ४५-२३-६० अहता रोध ५-१०० 
मिडिल शिक्षा-प्राप्त अप्रशिक्षित---ह० ४०-१-५०-२-७० 
३. मेट्रिक पास प्रशिक्षित---र० ५०-२३-६० अहंता रोध ४-१००-०-१२८ 
४ मेट्रिक पास अप्रशिक्षित---र० ४५-२३-६० अहंता रोध ५-१०० 
इसके साथ-साथ शिक्षकों को महगाई भत्ता मी मिलता है। १९५०९ में 
शासकीय तथा खानीय नियमों द्वारा संचालित प्राथमिक शिक्षाओं के शिक्षकों 
को ५) अतिरिक्त मत्ता भी स्वीकृत किया गया है | 
प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के छिए भी आवश्यक नियम बनाये गए. 
हैं जिससे उनका चुनाव योग्यता तथा अनुभव के आधार पर किया जा सके | 


प्य ।| 


राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या-इंद्धि भी हुई है जिसके आंकड़े 


ईनम्न है 





क्रमांक शाला १९०५-५६ ५६-५७ ५७-५८ 

९, बुनियादी प्राथमिक शिक्षक २८४६६ ४,२३६ ४,८२६ 
२, गेर-बुनयादी प्राथमिक शिक्षक ३८,२४२ ४०,१६३ ४२,०८७ 
योग ४१,१४१ ४४,४९९ ४६,९११ 


इसके साथ-साथ ६०-६१ में वतमान प्राथमिक शालाओं में ८०० अतिरिक्त 
शिक्षक नियुक्त करने के लिए एक ५ छाख रुपयों का प्रावधान ९६०-६१ 
में बेकारी-निवारण योजना के अन्तगंत भारत सरकार की सहायता से १८५० 
शिक्षकों तथा ३७ सहायक जिला शाला-निरीक्षकों की नियुक्ति की जायेगी | 


३६ ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 


राज्य में यह अनुमव किया जा रहा है कि महिला शिक्षकों को गाँवों में 
खान न मिलने के कारण वे गाँवों में नोकरी करना या स्थानान्तर कराना 
स्वीकार नहीं करतों हैं। अतः इनके लिए आमीण क्षेत्रों में मारत सरकार की 
सहायता से १,०९४ ग्रहों के बनाने की योजना १९६०-६१ तक पूर्ण होने की 
आशा है| एक ही गाँव में दो निवासगह बनाने की योजना है जिससे दोनों 
शिक्षिकाएँ पास-पास रह सकें | 


सन्‌ १९८७ में योजना आयोग के शिक्षाविद्‌ अपनी पूना की बैठक में 

इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि प्राथमिक शिक्षा के द्वुत विस्तार के लिए शिक्षक- 

विद्यार्थी-अनुपात बढ़ाना आवश्यक होगा। उन्होंने शिक्षक- 

बालक-शिक्षक-. विद्यार्थी-अनुपात १ ; ५० रखा था | अर्थात्‌ एक शिक्षक पीछे 

अनुपात ०५० बालक | संसार के अन्य उत्तम देशों में भी एक शिक्षक 

के पीछे ६० या ७० तक बाली का अनुपात स्वीकार किया 

गया था | अतः मारत में तो यह स्वीकार किया ही जा सकता है ! पर राज्य में 

खान आदि के अमाव के कारण शिक्षक-विद्यार्थी-अनुपात १ : ४५ रखा गया है, 

पर २ कक्षाओं से अधिक वाली शात्य में एक अतिरिक्त शिक्षक देने की सुविधा 
रखी गई है | 


भोपाल तथा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्रों की अधिकांश प्राथमिक तथा पूर्ब-माध्यमिक 

शाल्ाएँ सरकार के अन्तर्गत हैं। मध्यमारत क्षेत्र में सरकार के अन्तर्गत शाल्मओं 

को संख्या भो अधिक हैं, पर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं तथा 

प्रशासन निजी प्रयासों से मी शाल्मएँ चलाई जाती हैं। महाकोशल 

क्षेत्र में सरकारी प्राथमिक शालाएँ कम तथा स्थानीय स्वराज्य 

संस्थाओं, मिशन, निजी संस्थाओं द्वारा ही अधिकांश प्राथमिक शारह्एँ चलाई 

जाती हैं। इसके लिए संस्थाओं को सरकारी आर्थिक सहायता या अनुदान 
दिया जाता है | 

सरकार ने प्राथमिक शाक्षओं के निरीक्षण, पर्यवेक्षण, पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों 

की मंजूरी, शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि अधिकार अपने हाथ में रखा है। निरी- 

क्षण के लिए सहायक जिला शाल्म-निरीक्षक तथा निरीक्षिकाएँ. नियुक्त की जाती 


ग्राथमिक शिक्षा ::४ ३७ 


। इनके पास छगभग ५० या "० शाह्यएँ होती हैं। शिक्षा-सम्बन्धी सम्रस्थाओं 
के निराकरण के लिए राज्य में समय-समय पर शिक्षा-संगोष्डियों का आयोजन 
किया जाता है | 

अनिवार्य तथा बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी विवेचन इसी पुस्तक के अन्य 
सम्बन्धित अध्यायों में किया गया है । 


अध्याय ३ 


पूव-माध्यमिक शिक्षा 


पूर्ब-माध्यमिक शिक्षा का विचार स्वतन्त्र रूप से कब से प्रारम्म हुआ, यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | पर यह २०वीं सदी की ही देन होनी. 
चाहिए | संसार के अन्य देशों में भी इस प्रकार की शालाएँ २०वीं सदी के 
प्रारम्भ में थों जो बाद में जूनियर हाई स्कूल कहलाने छगीं। इस प्रकार की 
शाह्यओं के प्रारम्म करने के कारणों में प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में 
स्थान की कमी ही प्रमुख रही है। पूर्च-माध्यमिक शाल्मओं से निम्न छाभ की 
अपेक्षा रही है: क्‍ 

१, ग्राथसिक तथा माध्यमिक शिक्षा के बीच सम्बन्ध की स्थापना | 

२. प्राथमिक शाह्व से माध्यमिक शाला में जाना एकदम न होकर बालक 

की आयु तथा विकास के अनुसार करने में सहायता । 


ल्‍्प 


, शाह्म में अधिक संख्या में बालकों को दज करके रखना । 
प्रारम्भ में पू्व-माध्यमिक शाल्मएँ केवछ संगठन तथा प्रबन्ध की सुविधा से 
प्रारम्भ की गई थीं | पर अब हीक्षणिक महत्व पर ही अधिक बल दिया जाने 
लगा है। संगठन तथा गश्रबन्ध को अधिक महत्व देने के 
पूर्व माध्यमिक कारण पूर्ब-माध्यमिक शाल्यओं में विषयवार शिक्षक रखने, 
शाछाओं के उद्देश्य शाह्म में प्रायः एक-सी आयु के बालकों का समू ह बनाये 
रखने आदि का ही ध्यान रखा जाता था। फलस्वरूप, 
प्रारम्भिक अवस्था में, पूव-माध्यमिक शाल्म के निम्न उद्देश्य प्रमुख थे : 
१. जहाँ तक हो एक-सी, समन्वित शिक्षा की व्यवस्था करना | 
२. वाल्क-वालिकाओं की तात्कालिकि आवश्यकताओं का पता लगाना 
तथा उनकी पूर्ति करना । 


पृ्व-माध्यमिक शिक्षा ::: ३५९ 

, बालक-बाल्किाओं को शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों की सम्भावनाओं से परि- 
चित कराना | 

४, बालक-बालिकाओं की रुचियों, प्रद्ृत्तियोँ तथा कामनाओं का पता 
लगाना । 

. बालकों को प्रारम्मिक चुनाव के आधार पर विपयों का चुनाव करके 
ऐसी शिक्षा देना जिसे पाछक तथा बालछ्क अपने भविष्य के विशेष 
छामदायक ज्ञान-प्राप्ति में उपयोगी समझे । 


न 


ना बा 


/ *.. [कप 


अब धीरे-धीरे पूव-साध्यमिक शाल्यओं के उद्देश्यों तथा कार्यों में परिवतन 
होता जा रहा है। कूज' महोदय ने १९२० में एक शैक्षणिक सर्वेक्षण किया था, 
जिसमें उन्होंने पूर्व-माध्यमिक शाल्य तथा जूनियर हाई स्कूलों के निम्न कार्यों 
तथा उद्देश्यों का पता लगाया 

१, बालक-बालिकाओं को अधिक संख्या में भरती रखकर, समय की बचत 


कर के, वालकों के वेषयिक भेदों को मान्यता देकर, जाँच तथा निर्दे- 
शन करके तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रारम्भ करके छोकतन्‍्त्रात्मक 
शाल्य में छोकतन्त्रात्मक व्यवस्था आरम्म करना | 
. उन्नत शिक्षण की परिस्थितियों की व्यवस्था करना । 
, शाला में सामाजिकता तथा अनुशासन-सम्बन्धी परिस्थितियों को 
सुधारना | 

४, बालक की युवक अवस्था के स्वरूप से परिचित होना । 

५, ज्ञान को अधिक ठोस प्राप्ति कराना | 

स्मिथ तथा अन्य विद्वानों ने भी इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किये हैं तथा वे 
भी प्रायः इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं | कुछ विद्वानों ने अनिवार्य शिक्षा के बाद 
भी बाल्क-बालिकाओं को शालाओं में भरती रखना इन पूर्ं-माध्यमिक तथा 
जूनियर हाई स्कूलें का उद्देश्य तथा कार्य बताया है। कुछ विद्वानों का 
विचार है कि ये पूर्व-माध्यमिक शाल्मएँ माध्यमिक शालठ्मओं की अपेक्षा 
बालक-बालिकाओं के किशोर-जीवन के लिए अधिक उन्नत वातावरण प्रस्तुत 


करती हैं | 


>ध्0. >€! 


४० ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 

भारत में पूर्व-माध्यमिक शाल्लएँ अंग्रेजी शिक्षा की ही देन है। आज 

भारत में पूर्ब-माध्यमिक शालाओं की निम्न तीन प्रकार की 
भारत में पूवष. व्यवस्था है : 
माध्यमिक शिक्षा १. स्वतन्त्र पूर्व-माध्यमिक शाल्ूएँ | 
२. प्राथमिक शाल्मओं में संलूग्न-पूर्व-माध्यमिक शारूएँ | 

३, माध्यमिक शालह्ाओं से संलूग्न पूर्व-माध्यमिक शाल्ाएँ | 

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में प्राथमिक-शिक्षा तथा माध्यमिक-शिक्षा का प्रसार 
कम था | अतः उस समय स्वतन्त्र रूप से पूव-माध्यमिक-द्ालाओं की स्थापना 
आवश्यक थी | फलस्वरूप इन्हें स्वतन्त्र रूप से अनेक स्थानों में स्थापित किया 
गया । धीरे-धीरे, जब प्राथमिक शिक्षा का प्रसार अधिक हुआ तथा गाँबों में 
अधिक संख्या में बालक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने छगे तब बड़ी-बड़ी प्राथमिक 
शाल्यओं से पूर्व-माध्यमिक कक्षाएँ संलग्न की जाने छगीं | इसमें अनेक बालक 
अपने गाँव या आसपास के गाँवों में रहकर और अधिक शिक्षा प्राप्त करने छरगे | 
शहरों की माध्यमिक शाह्यओँ में वहीं की प्राथमिक शालक्काओं से पास बालक 
अंग्रजी पढ़ने जाते थे | पर हर स्थान में तो. माध्यमिक शात्ट नहीं हो सकती थी, 
अतः जहाँ मॉग अधिक होती वहीं माध्यमिक शाला प्रास्म्म की जाती तथा 
उससे सीधे «थी कक्षा पास बारकूक-बालिकाओं को भरती किया जाता था | 
इस प्रकार शहरों की माध्यमिक शालाओं में पूर्व माध्यमिक कक्षाएँ संलग्न 
रहती । सन्‌ १९३७ में गांधीजी को बुनियादी शिक्षा-योजना में भी सात वर्ष 
को शिक्षा का स्वरूप था। बाद में इसे अश्ववर्षीय बना दिया गया। अतः 
बुनियादी शिक्षा के प्रसार के प्रयासों ने भी पूर्व-माध्यमिक शिक्षा का काफी 
विकास किया | 

आजकल स्वतन्त्र रूप से पूर्ब-माध्यमिक शाहूएँ स्थापित करने का चलून 
कुछ कम होता जा रहा है, क्योंकि यह मँहगी पड़ती है। स्थान भी अधिक 
लगता है। अतः अब इसे प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति संसार के 
अनेक देशों में परिछक्षित हो रही है | इसके अनेक कारण हैं : 

१. ग्रायः सभी उन्नत तथा सम्य देशों में अनिवार्य शिक्षा १४, १५, १६ वर्ष 

की आयु तक रखी जाती है ! 


चृब-माध्यमिक शिक्षा ६ :४ ४१ 
२, माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकताएँ भिन्न हैं तथा इस शिक्षाशकीं सभी 
तक पहचाना अभी उपयोगी नहीं समझा जा रहा हे। 
प्राथमिक शिक्षा के साथ संझूग्न' करने से यह सभी तक बिना किसी 
अधिक व्यय के साथ पहुचाए जा सकती है । 
४, पूर्व-माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा देश के सभी नागरिकों के लिए प्राप्त 
करना देशहित में विशेष उपयोगी तथा आवश्यक माना' जाने छूगा है। 
भारत में अब बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप दिया गया है | 
अतः अब पूव-माध्यमिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा से समन्वित करने की प्रवृत्ति 
प्रगति कर रही है। देद् के ग्रायः प्रत्येक राज्य में ऐसे पाज्य-क्रम तैयार किये 
गए हैं जो बुनियादी शिक्षा से मेल खाते हैं। जब तक पूर्ण रूप से बुनियादी 
शिक्षा सभी जगह लागू नहीं हो जाती तब तक ऐसे पाज्यक्रमों की उपयोगिता 
अधिक है। क्योंकि इनसे बुनिया »ी में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है । 
इसके साथ-साथ प्रायः प्रत्येक राज्य में पूर्ब-माध्यमिक स्तर तक का शिक्षा 
सम्बन्धी पाख्यक्रम बनाने, पुस्तकें मंजूर करने, शिक्षकों के वेतन, सेवा-शर्तें आदि 
अनेक प्रशासकीय वातों पर शिक्षा-विमाग का अधिकार रखने की प्रवृत्ति परि- 
लक्षित हो रही है। माध्यमिक शिक्षा ग्रमण्डल्यें को केवछ माध्यमिक स्तर के 
शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार दिये जाते है । 
भारतीय पृव-माध्यमिक शिक्षा-स्तर पर प्रायः सभी विपयों का ज्ञान अनि- 
वाय रूप से प्राप्त किये जाने पर बल दिया जाता है। केवल उद्योगादि में चुनाव 
आदि का प्रावधान है। इसका कारण यह है कि इस आयु के बालकों को 
आवश्यक सभी वातों का ज्ञान मिर्ल जाना चाहिए, जिससे उनका समुचित 
विकास हो सके तथा इसके आधार पर वे आगे अपनी आवश्यकता तथा 
व्यक्तित्व, रझचि आदि के अनुसार विपयों का चुनाव कर सकते हैं | मनों- 
वैज्ञानिकों का कथन हैं कि १३-१४ वर्ष की आयु के पूर्व तक बांछक की रुचियों, 
प्रवृत्तियों आदि के सम्बन्ध में निश्चित रूप से निर्णय किया जाना मी कठिन ही 
होता है। इस आयु में बालक का अनेक ग्रकार का विकास तेजी से होता रहता 
- है। अतः इस आयु के बाद ही चुनाव आदि ठीक-ठीक किया जा सकता है | 
इस दृष्टि से समी विषयों का आवश्यक ज्ञान दिया जाना ठीक ही है। इसके 


श्ज 


४२ ;:४ भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 


साथ-साथ एक बात और है। हमारे देश में १३या १४ वर्ष की आयु तक 
अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात चल रही है। अतः इस आयु तक देश 
के दाल्क-बा लिकाए शात्यओं में रहेंगे। अतः इस आयु तक उन्हें कम-से-कम 
इतना आवश्यक ज्ञान तो मिल ही जाना चाहिए जो देश की छोकतन्‍्त्रीय 
आवश्यकताओं के अनुकूल तथा उसके लिए आवश्यक हो | ऐसा ज्ञान इसी 
स्तर पर दिया जा सकता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा तो देश के चुने हुए 
अच्छी बुद्धिवाले बालक ही प्राप्त करेगें | 

पूर्व-माध्यमिक स्तर पर विषयों के खण्ड-खण्ड करके न पढ़ाकर उन्हें सम- 
.न्वित करके पढ़ाने की प्रव्नत्ति भी परिलक्षित हो रही है। ज्ञान तो एक ही है | 
बालक का मस्तिष्क भी समुचित ज्ञान ही ग्रहण करता है। अतः गा.त, बीज- 
गणित, रेखागणित; या नागरिकशासत्र, अथशासत्र, इतिहास, भूगोल ऐसे अलूग- 
अलग विपयों सें ज्ञान न देकर समन्वित करके ज्ञान दिया जाना अधिक 
उपयोगी होगा | 

पू्व-माध्यमिक स्तर को समानता तथा स्तर उन्नत करने की दृष्टि से. राज्य 
सम्माग या जिल्ा-स्तर पर परीक्षाओं के लिए समितियाँ मी गठित होती हैं । 
इससे स्तर-सुधार तथा उसे समान करने में बड़ी सहायता प्राप्त हो रही है | 
जब माध्यमिक शालाएँ कम थीं तव प्रायः हर राज्य में पूर्व-साध्यमिक स्तर के 
आखिरी वष में बोड द्वारा परीक्षो होती थी | पर बीच में इस पद्धति का त्याग 
कर अविपाठकों की ही वे अधिकार दे दिये गए।। पर अब देश के बहुत कम 
स्थानों में बोड की परीक्षा ली जाती हैं। अब तो स्थानीय, जिला, सम्भागीय 
स्तर को स्वतन्त्र बोड छेकर पूव-प्राथमिक स्तर के आखिरी वर्ष की परीक्षा देने 
का चलन ह॑ | अन्य कक्षाओं की परीक्षा प्रधानाध्यापक ही लेता 

प्रायः प्रत्येक राज्य से पूव-साध्यमिक स्तर को तीन वर्ष का करने की प्रवृत्ति 
है। पहिले जब प्राथमिक शिक्षा ४ वर्ष की दी जाती थी तब पर्च-माध्यभिक 
शिक्षा की अवधि ४ वध होती थी | पर अब विद्यानू इसकी अवधि ३ वर्ष ही 

रखने के पक्ष में हैं। आंखल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी. जिसे 

मुदाल्यिर आयोग (१९५२) मी कहते हैं, पूर्व-माध्यमिक शिक्षा की अवधि 
वर्ष ही सुझाई है 





अध्याय ७ 


माध्यमिक शिक्षा 


माध्यमिक शिक्षा वर्तमान काछ की ही विशेषता है | प्राचीन काल में जब 
समाज का संगठन सरल तथा सीधा था तब समाज के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा 
देना ही उपयोगी समझा जाता था। उस काल में प्राथमिक 
प्रारम्भ शिक्षा के स्तर तक के ज्ञान से जीवन के सभी आवश्यक कार्य 
चल जाते थे | पर विज्ञान के विकास तथा जीवन की जटि- 
लता के कारण यह आवश्यक हों गया कि बालकों को प्राथमिक शिक्षा के स्तर 
से आगे का ज्ञान भी दिया जाये | आजकलछ वास्तव में प्राथमिक स्तर तक का 
ज्ञान तो बहुत कम समझा जाने लगा है। प्राचीन काल में शिक्षा का सम्बन्ध 
धर्म से था। जो व्यक्ति प्राथमिक स्तर से अधिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे 
वे धर्म-सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे | बाकी समी प्राथमिक शिक्षा के रूप 
में साधारण शिक्षा प्राप्त करके अपना व्यवसाय करने छगते थे | पर आज 
सामाजिक गाहस्थ जीवन समुचित रूप से व्यतीत करने तथा देश के लोकतनन्‍्त्रा- 
त्मक जीवन में सक्रिय योग देने के छिए. यह आवश्यक हो गया है कि जन- 
साधारण को ओर भी अधिक शिक्षा मिले | 
पाश्चात्य देशों में माध्यमिक शाखाओं का उल्लेख यूनानियों के “रेशेरिक?? 
तथा “ऐकेडेमिक” हाई स्कूल के रूप में मिलता है। यूनानियों ने जन-जीवन 
को उन्नत तथा समृद्ध बनाने के लिए, इन दो प्रकार की शात्यओँ को उपयोगी 
माना था। रोम ने भी इन्हीं के आधार पर अपनी माध्यमिक शालाओं का 
संगठन किया | सन्‌ १८२१ में बोस्टन में “एकेडेमी” के स्थान पर हाई स्कूल 
स्थापित किया गया । अमेरिका में १७वीं शताब्दी के प्रारम्म से माध्यमिक 
शिक्षा की शाखाएँ खुीं। पर शायद इसके पूर्व भी परोक्ष रूप से माध्यमिक 
स्तर का ज्ञान विभिन्न प्रकार को संस्थाओं द्वारा दिया जाता रह्य होगा | 


४४ ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएं 
इंगलैंड'की लेटिन ग्रामर शाल्ाएँ भी माध्यमिक शालाओं का ही प्रारम्भिक रूप हैं | 
भारतीय वर्तमान माध्यमिक शिक्षा का प्रारम्भ १९वीं सदी के प्रारम्भ से 
ही मानना चाहिए | १८१३ के एक्ट के अनुसार १ छाख रुपया भारतीयों की 
शिक्षा के लिए कम्पनी को खच करने का आदेश दिया गया था। इस धन की 
व्यवस्था के लिए एक लोक-शिक्षा-समिति बनाई गई थी | अनेक कारणों से इस 
समिति में दो 'दल हो गए | एक दल ग्राच्य शिक्षा तथा साहित्य को प्रोत्साहित 
करना चाहता था तो दूसरा दल पाश्चात्य शिक्षा को | यह झगड़ा अनेक वर्षों 
तक चलता रहा, जिसके फलस्वरूप इस समिति का कार्य ही ठप्प हो गया | 
अन्त में छाड मेकाले इसके अध्यक्ष बनाये गए।। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा तथा 
अंग्रेजी के प्रसार की नीति अपनाने का सुझाव सरकार को दिया | परिणाम- 
स्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल छार्ड विलियम बेंटिग ने एक आदेश जारी किया, 
जिसमें सरकार द्वारा अंग्रेजी तथा यूरोपीय शिक्षा के प्रसार की नीति अपनाने 
के निर्णय की घोषणा थी। वेसे इस आदेश में भारतीय देशी शाल्मओं तथा 
शिक्षा को चालू रखने-सम्बन्धी सुझाव मी था । पर व्यर्ड मेकाले के सुझाव, तथा 
उनके सुझाव के आधार पर १८३८५ का सरकारी निर्णय ही यूरोपीय साहित्य 
तथा विज्ञन को शाल्ाओं को भारत में प्रारम्म कराने में प्रमुख रूप से सहायक 
हुए। इस प्रकार की शाल्एं राजा राममोहन राय तथा अन्य भारतीयों के 
प्रभाव के कारण शीघ्र ही व्यापक हुई | इन शाल्ओं में अंग्रेजी शिक्षा ग्राप् 
करने पर कम्पनी में अच्छी नोकरियाँ भी मिलती थीं, क्योंकि सन्‌ १८४४ में 
लाड हार्डिज ने यह घोषित किया था कि अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त छोगों को सरकारी 
नौकरियों में प्राथमिकता दी जायगी | इसका परिणाम यह हुआ कि जो अंग्रेजी 
शिक्षा, यूरोपीय ज्ञान ओर विज्ञान के प्रसार के लिए भारत में प्रारम्भ की गई 
थी, उसका उद्देश्य अब केवल नौकरी दिल्यने तक ही सीमित तथा संकुचित 
मान लिया गया | पाश्चात्य शिक्षा के लिए जो माध्यमिक शार्ाएँ थीं उनमें 
अंग्रेजी तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान कराये जाने पर बल दिया जाता था, पर 
विज्ञान की व्यावहारिक शिक्षा उपेक्षित ही रहती थी | इस प्रकार एक दूषित तथा 
संकुचित आधार को लेकर भारत में पाह्चात्य शिक्षा की माध्यमिक शालाओं 
की स्थापना हुई । 


चक्र 


साध्यमिक शिक्षा ::: ३४७० 


माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हि 

प्रारम्भ से ही माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बारूक को उपयोगी तथा 
सुखी नागरिक बनाना रहा है। कहने का तातय यह हे कि साध्यमिक शिक्षा 
के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक क्षमता बढ़ाने का ग्रयत्न ही किया जाता है | 
संसार के विभिन्न देशों में माध्यमिक शिक्षा के ढंग में विभिन्नता होते हुए भी प्रायः 
सभी प्रकार की माध्यमिक शिक्षा का यही प्रमुख उद्देश्य रहा है.। इसके साथ- 
साथ प्रह्मविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश पाने योग्य बनना भी माध्य- 
मिक शिक्षा का उद्देश्य रहा है। वेसे लछेटिन ग्रामर स्कूछ या एकेडेमीज तथा 
उच्च शिक्षा के महाविद्यालयों के विषयों में बहुत कम सम्बन्ध रहता था; पर 
फिर भी साध्यमिक शाह्मए उच्च शिक्षा से प्रभावित होती रही ६ | मध्यकाल में 
तो उच्च शिक्षा के योग्य बनाना ही माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था | 
बीसवीं सदी के प्रथम तथा ह्वितीय चरण में भी माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा से 
प्रभावित होती रही है 


भारतीय माध्यभिक शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति की शाखा-सी रही द॑ तथा 
अंग्रेजी शासन के लिए अंग्रेजी ज्ञान-प्रात्त ठोगों की आवश्यक्रदा थी। 
अतः अंग्रेजी शासन-कार में माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को नौकरी 


के लिए तैयार करना तथा महाविद्यालय में प्रवेश करने योग्य बनाना ही रहा 
है। सामाजिक क्षमता बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था | 
अब हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है तथा आज की परिवर्तित परिस्थितियों 
यह आवश्यक है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा संकुचित दायरे से निकलकर 
हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति मं सहायक हो | अतः माध्यमिक शिक्षा के 
उद्देश्यों में परिवर्तन आवश्यक है। मुदाल्यिर आयोग ने (१९५२-५३) अपने 
प्रतिवेदन में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या की है। वर्तमान 
भारत की आवश्यकताओं की चचा करते हुए मुदाल्यिर आयोग ने लिखा है 
कि भारत राजनैतिक दृष्टि से एक धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतन्त्र बन गया है; 
अतः यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा बालकों में उचित आदतों, प्रवृत्तियों 
तथा चरित्र का विकास करने योग्य हो, जिससे देश के नागरिक ल्लोेकतन्त्र के 
उत्तरदायित्वों से परिचित हों तथा उन सभी बुरी प्रव्ृत्तियों से अप्रभावित रहें जो 
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एक विदधुत, स्वस्थ, धर्मनिरपेक्ष इश्कोण के विकास में बाधक हो सकती हों | 

भारत प्राकृतिक साधनों से समृद्ध है पर इन साधनों के समुचित रूप से 
उपयोग न किये जा सकने के कारण भारतीय जनता गरीब है तथा देश 
अधिकांश व्यक्ति निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। अतः मारत की सबसे 
बड़ी समस्या देश की उत्पादन-क्षमता तथा कोशछ को बढ़ाने की है | इससे 
देश में घन की. वृद्धि होगी, जिससे भारतीयों का जीवन-स्तर उच्च होगा । 

व्यापक दरिद्रता तथा शिक्षा-सुविधाओं की कम्मी के कारण देश की अधिकांश 
जनता अपना पेट भरने की समस्या हल करने में ही जुटी रहती है। फलस्वरूप 
सांस्कृतिक गतिविधियों तथा कार्यों की ओर वे ध्यान नहीं दे पाते हैं 

देश की इन आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में भारतीय माध्यमिक शिक्षा के 
निम्न उद्देश्य निश्चित किये जा सकते हैं : 

देश के बालकों को धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र के उत्तरदायित्वों को वहन करने के 
योग्य बनाने तथा उनके नैतिक उत्थान के लिए चरित्र-गठन आवश्यक है | 

व्लेकतन्त्र में नागरिकता की बड़ी अपेक्षाएँ होती हैं। नागरिक 
चरिन्रणठन में उचित विवेक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास 
अपने-आप नहीं आ सकता है। उचित विवेक, समझ तथा 

वेज्ञनिक दृष्टिकोण के लिए यह आवश्यक है कि बालकों को स्वतन्त्रतापूर्वक खुले 
मस्तिष्क से सोचने-विचारने का अभ्यास हो | वे पुरानी परम्पराओं में न एकदम 
अविश्वास रखें ओर न जो नया है उसमें अनास्था | विचारों की स्पश्टता से सम्बद्ध 
बोल्चाल तथा लिखने की स्पष्ठता है। ये दोनों प्रकार की स्पष्टताएँ न केवल 
सामाजिक क्षमता की दृद्धि करती हैं वरन्‌ व्यक्ति के जीवन को सुखी, सम्पन्न तथा 
प्रमावशाली मी बनाती हैं | 

व्येकतन्त्र को आधारशिला श्रम तथा सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व का आदर 
€। यह तभी सम्भव हैं जब कि व्यक्ति का सर्वोगीण विकास हो | सर्वोगीण विकास 
सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के परिचय तथा उनके जीवन-यापन के 
काशल से ही सम्मव है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि स्वस्थ सामाजिक जीवन में 
ही व्यक्ति का समुचित विकास हों सकता है। अतः हमारी माध्यमिक शिक्षा का 
उद्देश्य वालकों में, सामाजिक जीवन को सुखी, मधुर, उपयोगी तथा समुचित 
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ढंग से जीने के छिए आवश्यक गुणों, जेसे, अनुशासन, सहकारिता, बैर्य, सहन- 
शीकता आदि का विकास होना चाहिए। बालकों में सामाजिक न्याय की 
भावनाओं का उदय तथा उसके छिए. एक तड़प-सी होनी चाहिए ) सामाजिक 
न्याय ही अच्छे चरित्र का आधार है। सामाजिक न्याय के अभाव में हमारे 
चरित्र के सभी गुण या तो प्रभावी न होंगे या निम्न ध्येयों की ओर गतिशील 
होंगे | अतः सामाजिक न्याय की भावना आवश्यक है | 

रा्ट्रीवा] की भावना का विकास भी हमारी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य 
होना चाहिए | पर यह राष्ट्रीया। संकुचित न हो। हमें तो, जेसा गांधीजी तथा 
विनोबा भावे का कथन है, 'स्वोदय” का इश्टिकोण रुवना चाहिए। इससे 
विश्व-कल्याण होगा तथा विश्व-शान्ति स्थापित होगी | 
भारत के अठ॒ल साधनों के समुचित उपयोग तथा विकास के लिए अम- 
गील होना अत्यन्त आवश्यक है | श्रमशील होने के लिए हमें श्रम के प्रति अपने 
दृष्टिकोण को वदछना चाहिए | हमारे छिए न कोई काम 
व्यावसायिक. छोटा या निम्न तथा न कोई काम बड़ा होना चाहिए | सभी 
क्षमता का विकास काम सबके योग्य हैं | इसके साथ-साथ हमें किसी काम को 
हाथ में लेने के बाद कठिनाइयों आदि के आने पर भी उसे 
अच्छी तरह पूर्ण करने को आदत डालनी चाहिए | हमारी माध्यमिक शिक्षा के 
ये उद्देश्य तो होना ही चाहिए । साथ ही इस शिक्षा के द्वारा बालक-बालिकाओंँ 
की व्यावसायिक तथा ग्राविधिक क्षमता का विकास भी करना चाहिए । इसके 
लिए उत्मादक उद्योग तथा विपयों की विविधता पर अधिक महत््व देना 
आवद्यक है | 
बालकों की रचनात्मक शक्ति का उचित उपयोग करके उसे अपनी संस्कृति 
के तत्वों से परिचित कराने तथा उनमें साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और 
सुजनात्मक भावनाओं एवं क्षमताओं का विकास भी भारतीय 
व्यक्तित्व विकास माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इससे उनके 
व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सम्भव होगा तथा देश का सांस्कृतिक 
उत्थान भी । यह प्रगतिशील राष्ट्रीय संस्कृति के प्रादुर्भाव के लिए अत्यन्त 


वच्यद्ा न्‍्त हि 
आवश्यक ६ | 
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भारतीय माध्यमिक शिक्षा न तो राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा में अछग ओर न 
उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार होना चाहिए | यह स्वयं 
अपने में पूर्ण तथा सम्पन्न होनी चाहिए । लोकतन्त्र की 
नेतृत्व सफलता के लिए. यह आवश्यक हे कि देश के सभी नागरिक 
अपने उत्तरदायित्रों का वहन करना जानते हों । इसके छिए 
अनुशासन तथा नेतृत्व के गुणों का विकास आवश्यक है। विश्वविद्यालयों में तो 
देश के कुछ चुने हुए छगमग २० प्रतिशत छात्र ही जायेंगे । अतः नेतृख तथा 
अनुशासन के गुणों का विकास माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर करने से ही भारतीय 
लोकतन्त्र की सफलता सम्भव है | नेतृत्व की भावना के उचित विकास के लिए 
अच्छी शिक्षा, विचारों की गहनता तथा स्पष्टता, विवेक, सामाजिक समस्याओं 
का स्पष्ट तथा समुचित ज्ञान, प्राविधिक क्षमता आदि आवश्यक हैं | अतः हमारी 
माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति सें ऊपर उछिखित गुणों का विकास होना 
चाहिए, जिससे उचित क्षमता के व्यक्ति विकसित परिस्थितियों तथा अबसतरों में 
सक्षम तथा प्रमावशाल्ली ढंग से कार्य कर सके | 


भारतीय माध्यमिक शिक्षा का संगठन 


माध्यमिक शिक्षा एक स्वयं-पूर्ण तथा सम्पन्न इकाई होनी चाहिए तथा इसे 
उच्च शिक्षा की तैयारी की इकाई ही न मानी जानी चाहिए | माध्यमिक शिक्षा 
४ या ५ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के बाद तथा उच्च शिक्षा के पूर्व की इकाई 
है; अतः इसमें प्रायः ११ से १७ वर्ष की आयु के बाल्क-बालिकाएँ ही 
आती हैं। यदि माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था तथा नियोजन ठीक तथा 
ठोस हो तो ७ वर्ष की शिक्षा बालक-बालिकाओं में समुचित ज्ञान, विवेक, समझ 
का विकास कर सकती है| इसके आधार पर वे अपने जीवन को समुचित तथा 
प्रभावी ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। इस आयु के अन्त तक (१७ वर्ष) वे 
जीवन के उत्तरदायिलों को वहन करने के योग्य वन सकते हैं तथा उन्हें किसी 
उद्योग की समुचित शिक्षा दी जा सकती है| 

अभी तक भारत में शिक्षा से सम्बन्धित सभी विद्वानों का यह विचार रहा 
है कि माध्यमिक शिक्षा अभी अच्छी योग्यता के वाहक नहीं विकसित कर रही 
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है | विश्वविद्याल्यीन शिक्षा के लिए भी इनमें समुचित ज्ञान, परिपक्कत7, विवेक 
आदि का विकास नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि कम आयु के 
बालक इससे निकलते हैं | माध्यमिक शिक्षा-स्तर पर विविधता लाने के लिए भो 
यह आवश्यक होगा कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि बढ़ाई जाय क्योंकि अनेक 
प्रकार के व्यावसायिक तथा प्राविधिक पाख्यक्रमों की आवश्यकताओं को देखते 
हुए यह आवश्यक है | पर शिक्षा की सम्पूर्ण अवधि को बढ़ाने से राष्ट्र तथा पालक 
दोनों की अधिक घन व्यय करना होगा। आज की परिस्थितियों में इतना अधिक 
घन व्यय करना सम्भव नहीं है। अतः माध्यमिक शिक्षा आयोग ( मुदाल्यिर 
आयोग १९५२-५३ ) ने मसाध्यमिक-शिक्षा का निम्न संगठन सुझाया है : 

१, ४ या ५ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के वाद पूर्व-माध्यमिक या सीनियर 
बेसिक स्तर ३ वर्ष | 
२. उच्चतर माध्यमिक स्तर ४ वर्ष | 
इस सुझाव के अनुसार वर्तमान माध्यमिक शाल्यओँ को उच्चतर तथा 
बहुउद्देशीय बनाने के लिए एक वर्ष की शिक्षा ओर जोड़नां आवश्यक होगा | 
इन्टरमीडिएट कक्षाएँ अलग कर दी जायेंगी तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षा ३ वर्ष 
की होगी । इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा अपने में पृण होगी | 
माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित साध्यमिक शिक्षा के संगठन से 
सम्बन्धित तालिका पृष्ठ ०० पर दी जा रही है | 
चूकि अभी देश में विभिन्न अवधि वाली माध्यमिक शाल्मएँ. चल रही हें 
जिनमें ६ या ७ वष की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद दी जाती है तथा 
संस्थाओं के लिए एकदम एक वष की अधिक शिक्षा की व्यवस्था करना सम्मव 
न होगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दो प्रकार की माध्यमिक शाह्एँ कुछ 
समय तक चलते रहने का सुझाव दिया है : 
१. माध्यमिक शाल्एँ--वर्तमान में प्रचलित साधारण माध्यमिक झाव्यएँ: 
२. उच्चतर माध्यमिक शाल्मएँ, जिनसें एक वर्ष की शिक्षा की और व्यवस्था 
की जायेगी | 
केन्द्रीय शिक्षा-सल्नहकार-परिषद ने सन्‌ १९८७५ में १२ से १४ जनवरी 
तक अपनी २२वीं बठक में मारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग की इस सिफारिश 
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7र विशेष रूप से विचार किया तथा उन्होंने विचार-विमश के बाद यह निश्चय 
किया : 

2, स्नातक डिग्री पाख्यक्रम ३ वर्ष का हो, जिसमें १७ वर्ष से अधिक आयु 
के बालक भरती हों | 
२, ४७ वर्ष की आयु तक माध्यमिक शिक्षा पूरी हों जानी चाहिए | इस 
शिक्षा का स्तर ऐसा हो कि बालक तीन वर्ष के डिग्री पाउ्यक्रम में अच्छी 
तरह चले सके | 
२. छक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से स्कूछ की अन्तिम परीक्षा का सर्वोगीण 
पाख्यक्रम तैयार करने के किए भारत सरकार से एक सभिति बनाने की 
प्रार्थना की जाये | 
४. साध्यभिक स्तर की शिक्षा की अवबि १० वर्ष हो तथा आखिरी कक्षा 
११वीं हो। माध्यभिक शिक्षा में छगने वाले वर्षों का निश्चय प्रत्येक 
राज्य अपनी परिस्थिति के अनुसार करेगे | 
साध्यमिक शिक्षा आयोग ने राज्यों पर यह छोड़ दिया था कि वे अपनी 
सुविधानुसार ११ वर्षों की पढ़ाई या १२ वर्षो की पढ़ाई माध्यमिक शिक्षा के 
लिए आवश्यक मानें। पर केन्द्रीय शिक्षा-सल्यहकार-परिपद ने इस अनिश्चितता 
को दूर करके ११ वर्ष को अवधि इसके लिए निश्चित की | इसमें सम्पूर्ण देश 
में माध्यमिक शिक्षा का एक-सा ढॉचा संगठित हो सकेगा | 
भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा का रूप दिया है | 
चूँकि बुनियादी शिक्षा १४ वर्ष की आयु तक चलती है अतः यह स्वाभाविक 
है कि माध्यमिक शिक्षा की कुछ अवधि उससे मिलती-जुछती हो। राष्ट्रीय 
बुनियादी शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा में एकरूपता तथा समरखता लाने की 
दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह निश्चय किया कि सोनियर बेसिक, 
या पूर्व-साध्यमिक तक पाउ्यक्रम का स्तर एकन्सा रहना चाहिए | 
इसके साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने भारतीय अन्य प्रकार की 
माध्यमिक शाह्मओं के संगठन के सम्बन्ध में भी सुझाव दिये, जो संक्षेप में 
नि हद 
१, माध्यमिक शिक्षा ४या ५ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के बाद प्रारम्भ 
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हो तथा उसमें (अ) ३ वर्ष की सीनियर बेसिक या पृव-माध्यमिक 
शिक्षा तथा (ब) ४ वष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा दो जाये | 

, सन्धिकार में पुरानी माध्यमिक शाढएँ चालू रखी जायें तथा उच्चतर 

माध्यमिक शाल्रओं का संगठन जैसा ऊपर वतत्यया गया है उसके 
अनुसार हो । 

३. वर्तमान इन्य्र्मीडिएट कक्षाएँ अछग करके ४ वर्षीय उच्चतर माध्य- 
मिक शिक्षा चादू की जाये | वर्तमान इन्टरमीडिएट हल कक्षाओं का एक 
व उच्चतर साध्यमिक शालाओं में जोड़ दिया गया है | 

४. विश्वविद्याल्यीन स्नातक पाख्यक्रम ३ वर्ष का हो | 

, वर्तमान माध्यमिक शाह्यओं से पास होनेवाछे छात्रों के लिए 2 वर्षीय 

प्री-्यूनिवर्सिटी कोर्स की व्यवस्था की जाये । 

, व्यावसायिक महाविद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक शात्मओं से पास 

या प्री-यूनिवर्सियी कोस पास छात्र भरती किये जायें | 

७, व्यावसायिक महाविद्यालयों में एक वर्ष का प्री-प्रोफेशनल कोर्स चल्मया 
जाये या यदि इनमें सुविधा न हो तो अन्य स्नातक महाविद्यालयों में 
सन्धिकाछ तक इस प्रकार का एकवर्षीय शिक्षण दिया जाये | 

८. जहाँ भी सम्भव हो बहुउद्देशीय माध्यमिक शालाएँ स्थापित की जायें 

जिससे छात्रों को उनको विभिन्न रुचियों, क्षमताओं तथा उद्देश्यों के 
अनुसार विविधतापूर्ण शिक्षा मिल सके | 

* जो छात्र इस प्रकार की बहुउद्देश्यीय माध्यमिक शाल्ाओं की परीक्षा 

पास कर चुके हों उन्हें विशेषीकृत अध्ययन के लिए पोलीटेकनिक या 
टेकनाछाजीकल संस्थाओं में भरती की सुविधाएँ प्रदान की जाये । 

१०, समी राज्य कृषि-शिक्षा की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में करें | 

११. बहुद्देशीय माध्यमिक या खतन्त्र शाह्मओं के रूप में टेकनीकल या 

प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं को व्यवस्था की जाये | 

१२, बड़े शहरों में केन्द्रीय टेकनीकल इन्स्टीस्यूट खोले जायें, जो स्थानीय 

अनेक शाढ्यओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करें | 

१३. जहाँ तक सम्भव हो टेकनीकल संख्थाएँ औद्योगिक केद्धों के सन्निकट 


जी 


न 


8 


ब्ड्ज 
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ही स्थापित की जायें। इनका काय भी उद्योगों के सहयोग से ब्वल्े | 

१४, उद्योग के मालिकों के लिए इन टेकनीकल संस्थाओं के बालकों को 
व्यावहारिक प्रशिक्षण देना कानून द्वारा अनिवार्य किया जाये | 

१५, सभी स्तर्रों की व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा के नियोजन के 
समय व्यवसाय तथा उद्योगों से प्रतिनिधि अवश्य लिये जाये | 

१६, प्राविधिक शिक्षा के विकास के लिए. उद्योगों पर एक “ओद्योगिक 
शिक्षा उपकर” लछगाया जाये | 

१७, साध्यमिक स्तर पर प्राविधिक शिक्षा के उपयुक्त संगठन के लिए एक 
अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्‌ को स्थापना को जाये । 

१८, वर्तमान “पब्लिक स्कूल” कायम रहें, पर इनके पाखव्यक्रम को राष्ट्रीय 

. शिक्षा के सामान्य ढॉचे से समन्वित किया जाये । इन्हें क्रशः सवाव- 
लम्बी भी बनाया जाये | 

२९, राज्य तथा केन्द्र कुछ छात्रवृत्तियाँ इन पब्लिक शाह्मओं के योग्य 
छात्रों के लिए रखें । 

२०, आवासिक शाहूएँ, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिक संख्या में 
खोली जायें । 

२१ अपंग, विकल्यंग, मजबूर बालकों के लिए. अधिक संख्या में शात्यएँ 
खोली जायें | 

२२, बालक तथा बाल्किओं की शिक्षा में कोई भेद न रखा जाये, पर 
बालिकाओं के लिए ग्ह-शास्त्र की शिक्षा की व्यवस्था सह-शिक्षावाली 
तथा बालिकाओं की शालाओं में की जाये | 

२२, आवश्यकतानुसार बालिकाओं के लिए अलग से शाल्ाएँ भी 
खोली जाये। 

२४, सह-शिक्षावाल्वी शाल्ाओं में बारिकाओं तथा महिला शिक्षिकाओं की 
विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखकर तदनुसार सुविधाएँ 
जुटाई जायें | द 

भारतीय माध्यमिक शिक्षा का विकास 
जैसा कि प्रारम्म में वतावा जा चुका है, लाडे मैकाले की नीति के फछखरूप 


०४ ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 


2८३७ से भारत में अंग्रेजी शालाओं की वृद्धि हुई। इन्हीं से हमारी वर्तमान 
माध्यमिक शाल्रओं का प्रारम्भ होता है। १८४४ में छाड हाडिज द्वारा 
सरकारी नोकरी में अंग्रेजी पढ़े-लिखे छोगों की नियुक्ति को प्राथमिकता देने की 
नीति से भी इसे प्रोत्साहन मिला | 
१८५३ तक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ, उठ खड़ी हुई थीं। इसके 
लिए विस्तृत जाँच आवश्यक थी। अभी तक की प्रगति की जाँच के आधार पर 
१८५४ में वुड डिस्पेच या शिक्षा-महाविधान के रूप में शिक्षा 
१८०४ का क्षेत्र में की गई प्रगति तथा वर्तमान समस्याओं के हल के सुझाव 
महाविधान प्रस्तुत किये गए थे । १८५४ के शिक्षा-महाविधान की प्रमुख 
सिफारिशें शिक्षा-विभाग स्थापित करने, विश्वविद्याल्य-स्थापना, 
क्रमवार राजकीय विद्याल्यों की स्थापना, निजी संस्थाओं को आथिक सहायता, 
शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित थीं। १८५४ के 
रिक्षा-महाविधान के फलसखरूप बम्बई, कलकत्ता आदि विश्वविद्यालय खुलने से 
माध्यमिक शिक्षा के पाव्यक्रम, क्षेत्र आदि पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा | 
इसके कारण माध्यमिक शिक्षा खये खतन्‍्त्र तथा पूर्ण न रह सकी। १८५४ के 
बाद अगले २०-२८ वर्षो में भारतीय माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपनाई 
गई नीति के कारण अनेक दोष परिलक्षित होने लगे थे, जिनमें निम्न प्रमुख थे : 
१, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना । 
२. शिक्षा का जीवन की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों से विछग होना ! 
३. माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण को कोई उत्तम व्यवस्था न होना 
४. मेट्रिक परीक्षा का सम्पूण माध्यमिक शिक्षा के साथ प्राथमिक शिक्षा पर 
भी अधिक प्रमाव होना | 
सन्‌ १८८२ में भारतीय शिक्षा को प्रगति तथा समस्याओं के हल के हेत॒ 
हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। माध्यमिक शिक्षा के सम्बध्ध में इस 
कमीशन को स्तर तथा स्वरूप-सम्बन्धी जाँच ओर सुझाव देने 
१८८२ का हंटर का कार्य सॉंपा गया था । इस कमीशन ने सुझाव दिया कि 
कमीशन माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था आथिक अनुदान के आधार 
पर की जाये तथा जहाँ तक बने सरकार माध्यमिक शिक्षा की 


[3 


न्ह्‌ 
जीजा 
०] 
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व्यवस्था अपने हाथ में न ले | 
साध्यमिक रिक्षा को दृष्टि से हंटर कमीशन को कुछ सिफारिशें बड़ी महत्त्वपूर्ण 
थीं, जेसे माध्यमिक स्तर पर पाख्यक्रम को बहुउद्देश्यीय बनाया जाये, माध्यमिक 
स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाये, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखना 
आवश्यक नहीं है, शिक्षकों के प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था की जाये आदि | 
पर इन सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । फलखरूप माध्यमिक शिक्षा 
में अनेक दोष बने रहे | पर १९०२ तक मारत में माध्यमिक शिक्षा का अधिक 
प्रसार हुआ, जो निम्न आँकड़ों से प्रतीत होता है : 
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सन्‌ १९०२ तक इस अभूतपूर्व प्रगति के दो कारण मुख्य थे--(१) निजी 
प्रयासों का उत्साह एवं वृद्धि तथा (२) आर्थिक अनुदान प्रणाली का अप- 
नाया जाना | 
छाड कजन ने भारत में आने पर शिक्षा में सुधार करने के अनेक प्रयत्न 
किये | विश्वविद्याल्यीन शिक्षा के सुधार के लिए. उसने १९०२ में विश्वविद्यालय 
आयोग की स्थापना की | इस आयोग ने विश्वविद्यालयीन 
१९०२ का विश्व- शिक्षा के नियंत्रण तथा संगठन के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण 
विद्यालय आयोग सुझाव प्रस्तुत किये। फल्खरूप माध्यमिक शिक्षा विश्व- 
विद्याल्यीन शिक्षा से ओर भी अधिक प्रभावित होने लगी, 
क्योंकि १९०४ का जो विश्वविद्याल्यीन कानून बना उसके अनुसार माध्यमिक 
शाह्मओं को विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक हो गया | लार्ड 
कजन ने माध्यमिक शिक्षा के नियन्त्रण के लिए विभागीय मान्यता पाने, आर्थिक 
तथा व्यावहारिक सहूल्यित देने, अस्वीकृत शाल्मर्ओं के छात्रों के स्वीकृत 
शालराओं में मरती किये जाने पर प्रतिवनन्‍्ध लगाने आदि कई काम किये | 
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माध्यमिक शिक्षा के स्तर के सुधार के लिए उसने प्रत्येक जिले में सरकारी 
माध्यमिक शाद्य स्थापित की तथा गर-सरकारी शालाओं को आर भी ऊविक 
आर्थिक सहायता दी | शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं भी बढ़ाई | मिडिल 
कक्षाओं तक मातृभाषा को माध्यम बनाया गया। 

इस समय तक यह अनुभव किया जाने छगा था कि विश्वविद्यालय माध्य- 
मिक शिक्षा पूर बहुत अधिक नियन्त्रण रखते हैं। अतः उन्हें इस नियन्त्रण से 
मुक्ति दिलाने तथा स्वतन्त्र करने के लिए माध्यमिक शिक्षा प्रमण्डलों की स्थापना 
भी कई प्रान्तों में की गई | ये प्रमण्डल माध्यमिक शालाओं के लिए पाख्यक्रम 
बनाते, अन्विम परीक्षा लेते तथा पुस्तके निधारित करते थे। 

सर सैडलर की अध्यक्षता में सन्‌ १९१७ में कलकत्ता विश्वविद्यालय की 
शिक्षा-सम्बन्धी जोच तथा सुझाव के हेतु कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की 

स्थापना की गई। इसे सेंडलर आयोग भी कहते हैं 
कलकत्ता विश्व- आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर भी विचार किया तथा यह मत 
विद्यालय आयोग व्यक्त किया कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार विश्वविद्याल्यीन 
१९१७ शिक्षा के विकास तथा सुधार के लिए आवश्यक है | सेंडल 
आयोग ने इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये 
, माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षा के बीच को कड़ी मेट्रिक 
परीक्षा न होकर इण्टरमीडिएट परोक्षा होनी चाहिए | 
, अतः इण्य्स्मीडिएट संस्थाएं खोली जारयें। ये चाहे स्वतन्त्र हों या 
माध्यमिक शालाओं से सल्ग्न रहें | 
2, माध्यमिक तथा इण्य्र्मी डिएट शिक्षा बोंड स्थापित किये जाये | 
विश्वविद्यालयों में प्रवेश इण्टरमीडिएट के बाद दिया जाये | 

सेडलर आयोग की सिफारिश कलकत्ता विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में ही 
थीं पर अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों ने इन सुझावों के अनुसार कार्य करना 
प्रारम्भ किया । इसके बाद तो माध्यमिक शिक्षा का बहुत अधिक प्रसार हुआ | 
पर पाव्यक्रम में विविधता, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण, उनका 
वेतन तथा सेवा को झर्ते, माध्यम आदि की समस्याएँ ज्यों-की-त्यों रहीं तथा 
इनमें कोई सुधार न हो सका । 
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द्विवेय शासन तथा साध्यमिक शिक्षा ४ 
१९२१ में मारतीय शासन में सुधार हुआ तथा प्रान्तों में दुहरे शासन का 
आरम्भ हुआ । इससे शिक्षा तथा कुछ अन्य विषय भारतीयों के हाथ में रहे | 
पर अथ-विभाग अंग्रेजों के हाथ में था तथा शिक्षा-विभाग के अनेक उच्च 
अधिकारी शिक्षा के उन्नत स्तर के पक्ष में थे। पर भारतीय - जनता तो 
शिक्षा-प्रसार चाहती थी | इस प्रकार एक इन्द्र चल पड़ा | 
सन्‌ १९२९ में भारतीय शिक्षा की जाँच करने तथा सुधार के सुझाव देने 
के हेतु सर हार्टगग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने 
भी यह मत व्यक्त किया कि अभी भी विश्वविद्याल्यीन शिक्षा 
हार्टांग समिति का बहुत अधिक प्रभाव माध्यमिक शिक्षा पर है। इसके 
सुधार के लिए हार्थग समिति ने पाख्यक्रम को विविधता तथा 
अधिकांश बालकों को पूर्व-माध्यमिक स्तर तक शिक्षा देने की सिफारिश की | 
साथ ही हार्ॉंग समिति ने बालकों को ओद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की 
ओर उन्मुख करने का सुझाव भी दिया। इस समिति ने शिक्षकों की दशा तथा 
प्रशिक्षण को असन्तोषजनक बताया। पर इसके सुधार के कोई ठोस उपाय 
नहीं सुझाये | 
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद्‌ 
१९२३ में भारत सरकार को शिक्षा-सम्बन्धी मामलों में सल्ह देने के हेतु 
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिपद की स्थापना की गईं | 
सन्‌ १९३४ में संयुक्त प्रान्त की सरकार ने अपने ग्रान्‍्त की बेकारी के 
कारणों की जानकारी प्राप्त करने तथा उसे दर करने के उपाय सुझाने के हेतु सप्र 
महोदय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई | इस समिति ने 
सप्र ससति शिक्षा को केवल परीक्षा पास कराने वाली ही निरूपित 
किया | इसके सुधार के लिए. समिति ने निम्न सुझाव 


2, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विविधतावाले पाख्यक्रम बनाये जायें | 
२, वर्तमान इण्टर्मीडिएट स्तर अलग करके माध्यमिक स्तर में इसका एक 
वष जोड़ दिया जाये | 
डं 
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३. व्यावसायिक तथा प्राविधिक कोर्स मिडिल स्वर के बाद प्रारम्भ किये 
जायें | 
४, विश्वविद्याल्यीन डिग्री कोर ३ वर्षीय रहे | 
सन्‌ १९३७ तक माध्यमिक शिक्षा के दोष स्पष्ट हो गए थे । जहाँ-तहाँ बेकारी 
फैलने छगी थी | राष्ट्रीय आन्दोलन भो बल पाने रूगा था | जहाँ-तहाँ माध्यमिक 
शालाओं तथा विश्वविद्यालयों से निकलने की आवाजें आने 


१९३५ का ढुगी थीं। अनेक राष्ट्रीय संस्थाएँ भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि 
संविधान को बनाये रख शिक्षा के प्रयोग प्रारम्भ कर रहीं थीं। अत: 


शिक्षा में आमूल परिवर्तन तथा सुधार आवश्यक हो 

गया था। इसी समय १९३५ के भारतीय संविधान के अनुसार देश के अनेक 
प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल स्थापित हुए. | फलस्वरूप शिक्षा में सुधार के प्रयत्न 
किये जाने लगे, पर शीघ्र हो युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण तथा अनेक राज- 
नेतिक कारणों से कांग्रेसी मंत्रिमंडछ ने इस्तीफा दे दिया। इससे इस दिशा में 
अधिक काम न हो सका | 

सन्‌ १९३६-३७ में भारत सरकार ने श्री बुड तथा श्री ऐबट नाम के दो 

सज्जनों को शिक्षा के पुनर्गटन, विशेषतः औद्योगिक शिक्षा 

बुड तथा ऐबट के पुनगठन, के लिए आमंत्रित किया | इन दो सज्जनों 
रिपोर्ट की समिति को निम्न कार्य सौपे गए : 

१, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर ओद्योगिक शिक्षा के स्वरूप तथा 

उसे प्रारम्भ करने सम्बन्धी सुझाव देना | 
२. तात्काल्कि व्यावसायिक तथा औद्योगिक संस्थाओं के पुनर्गठन तथा 
विकास के सुझाव देना । 

इस समिति ने देश में माध्यमिक स्तर की ओद्योगिक तथा व्यावसायिक 
शालाए खोलने का सुझाव दिया | इस समिति के सुझावों के फलस्वरूप देश में 
ओद्योगिक, कृषि, व्यावसायिक शालएँ तथा पोलीटेकनिक संस्थाएँ 
स्थापित हुई | 

द्वितीय महायुद्ध के बाद सन्‌ १९४४ में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने 
युद्धोत्तर काल में शिक्षा के विकास के लिए. एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की | 
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इसे सार्जेण्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। इस रिपोर्ट में अनिवार्य 
सा्जेण्ट रिपोट. निःशुल्क बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था (६ से १४ वर्ष के 
बालक-बालिकाओं के लिए) तथा माध्यमिक शिक्षा को एक 
पूर्ण स्वतन्त्र अंग के रूप में रखा गया | माध्यमिक शिक्षा के लिए. इसमें दो प्रकार 
की शाल्ाएँ सुझाई गई : (१) साहित्यिक तथा (२) व्यावसायिक | इन दोनों 
प्रकार की शाल्ाओं का उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर सवोगीण शिक्षा की व्यवस्था 
करना तथा बालकों को शाला छोड़ने पर किसी एक उद्योग चुनने तथा करने में 
सहायक सिद्ध होना है | 
खतन्‍्त्रता-प्राप्ति के बाद सन्‌ १९४८ में अपनी १४वीं बेठक में केन्द्रीय 
शिक्षा सलाहकार परिषद ने माध्यमिक रिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार 
किया । फल्खरूप डा० ताराचन्द की अध्यक्षता में, जो उस 
केन्द्रीय शिक्षा समय केन्द्रीय शिक्षा-विभाग के शिक्षा-सचिव थे, एक समिति 
सलाहकार परिषद्‌ गठित की गई | इस समिति ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन 
तथा डा० के लिए अनेक सुझाव दिये। इन सुझावों पर केन्द्रोय शिक्षा 
ताराचन्द समिति सलाहकार परिषद ने १९४९ में इलाहाबाद में हुई अपनी 
१५वीं बैठक में विचार किया | इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय 
लिये गए, जैसे विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ४ वर्षीय माध्यमिक शिक्षा आवश्यक 
हो | अंग्रेजी माध्यम समाप्त करके मातृभाषा को माध्यम बनाया जाये तथा 
राष्ट्रमाषा की शिक्षा अनिवार्य की जाये, प्रान्तीय शिक्षा बोर्ड स्थापित किये जायें 
आदि के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सुझाव देने के हेतु 
एक उचचस्तरीय माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की जाये | केन्द्रोय शिक्षा- 
सल्गहकार-परिषद ने अपनी १९५१ की बेठक में माध्ममिक शिक्षा आयोग की 
स्थापना के प्रस्ताव को पुनः दुहराया | फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने २३ सितम्बर 
१९४२ को एक माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष 
डा० मुदालियर थे | अतः इसे मुदाल्यिर आयोग भी कहते हैं । 
इसी बीच में केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्याल्यीन शिक्षा के पुनर्गठन-सम्बन्धी 
सुझाव देने के लिए. सन्‌ १९४८ में डा० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की | विश्वविद्यालयीन रशिक्षा-सम्बन्धी 
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ध विचार करते समय इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर भी 
विश्वविद्यालय विचार किया तथा माध्यमिक शिक्षा को इण्ट्स्मीडिएट कक्षा 
शिक्षा आयोग. स्तर का बनाने का सुझाव दिया | इस आयोग ने स्पष्ट 
(१९४८) रूप से यह व्यक्त किया कि “भारतीय शिक्षा में माध्यमिक 
शिक्षा सबसे कमजोर कड़ी है। अतः इसमें तत्काल ही 
सुधार आवश्यक है।” 
इस आयोग की स्थापना २३ सितम्बर १९५२ को हुई। इसके अध्यक्ष 
डा० मुदाल्यिर के अतिरिक्त निम्न सदस्य थे : 
माध्यमिक शिक्षा १, प्रिंसिपल जॉन क्रिस्ट, आक्सफोर्ड 
आयोग (१९५२) २. डा० केनेथ रास्ट विलियम्स (यू० एस० ए०) 
३, श्रीमती हंसा मेहता 
« श्री तारापोरवाल 
, डा० के० एल» श्रीमाली 
. श्री टी० एम० व्यास 
, श्री के० जी० सैय्यदेन 
८, प्रिंसिपल ए० एन० बसु 
इस आयोग का उद्घाटन मारत के तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री मौलाना 
आजाद ने ६ अक्टूबर १९५२ को किया। आयोग ने अपना विस्तृत प्रतिवेदन 
जून १९५३ को केन्द्रीय सरकार को अर्पित कर दिया | इस प्रतिवेदन में भारतीय 
मान्यताओं, आदरशों तथा आवश्यकताओं की प्रष्ठभूमि में माध्यमिक शिक्षा के 
पुनर्गठन के सुझाव प्रस्तुत किये गए. हैं | 
आयोग ने माध्यमिक रिक्षा के निम्न दोष बतलाये हैं ; 
१, वर्तमान माध्यमिक शिक्षा अरोचक, ऋज्िम है| यह 
साध्यमिक्र शिक्षा लचीली भी नहीं है | 
के दोष २, यह बाल्क-बालिकाओं को विभिन्न रुचियों या एक ही 
बालक-बालिका की विभिन्न रुचियों तथा आवश्यकताओं 
की पूर्ति नहीं करती | 
३. यह छात्रों को सुनागरिक नहीं बनाती। यह उनमें सुनागरिक के 
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लिए, आवश्यक गुणों, जेसे अनुशासन, विनय, सहयोग, स्कवलणस्ब॒न 
नेतृत्व आदि का विकास नहीं करती | 


|] 


. यह परीक्षा को बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण मानती है। परीक्षा-प्रणाती भी 


दूषित है क्योंकि इसके द्वारा छात्रों के ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं 
हो पाती है | 


. यह पुस्तकीय है। फलस्वरूप यह वालक-बालिकाओं- को उपयोगी 


व्यवसाय दिलाने में असमर्थ रहती है | 


« इसका पाख्यक्रम बोझिल तथा पाव्य-पुस्तके वालक-बालिकिओँ को 


रुचि, योग्यता तथा आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होतीं । 
इसमें शिक्षण नीरस तथा मारस्वरूप होता है। इससे शिक्षक तथा 
बालक दोनों अपनी योग्यता का पूर्ण परिचय नहीं दे पाते । 


. माध्यमिक शात्वओं में बालकों की संख्या भी बहुत अधिक रहती है, 


जिससे शिक्षक-विद्यार्थी-सम्पक तथा सम्बन्ध घनिष्ट रूप से स्थापित 
नहीं हो पाता है। 


, शिक्षा के अत्यधिक विकास के कारण योग्य तथा अनुभवी शिक्षकों 


की कमी है | 


, माध्यमिक शात्यओं में अनेक छात्र ऐसे भरती होते हैं जिनके घर का 


वातावरण शाल्त की शिक्षा का पूरक तथा उसमें सहायक नहीं होता । 
अतः माध्यमिक शालाओं को इस उत्तरदायित्व का वहन भी करना 
चाहिए. | पर आज वे इस उत्तरदायित्व का वहन नहीं कर रही हैं | 
माध्यमिक शात्यओं में ऐसी सह-पाख्यक्रमगामी क्रियाओं की व्यवस्था 
नहीं है जो बालक के सर्वोगीण विकास में सहायक हों | तापपय यह 
है कि मस्तिष्क, संवेग, रुचियों, शारीरिक विकास तथा सामाजिकता 
के गुणों का विकास करनेवाली सह-पाव्यक्रमगामी क्रियाओं का 
वर्तमान माध्यमिक शाल्यओं में अभाव है । 

खेल तथा मनोरंजनात्मक क्रियाओं की सुविधाओं की कमी भी 
अत्यधिक है | 


आयोग ने इन उपरोक्त दर्शाये दोषों को निम्न छः भागों में विभक्त 
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किया है. 
2, माध्यमिक शिक्षा का भावी जीवन से विछगाव | 


२, माध्यमिक शिक्षा का एकांगीपन तथा संकीर्णता | 
३. शिक्षा का माध्यम अनेक स्थानों में अंग्रेजी तथा अंग्रेजी को महत्त्वपूर्ण 
स्थान की प्राप्ति । 
४. दिक्षण-पद्धतियाँ स्वृतन्त्र चिन्तन तथा कार्य करने की क्षमता के विकास 
में सहायक नहीं | 
५, शिक्षक-विद्यार्थी-सम्पक तथा सम्बन्ध की कमी | 
६. परीक्षा पर महत्त्व अधिक होने से चरित्र-निर्माण में सहायक न होना | 
आयोग ने इन दोषों के दूर करने तथा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के 
लिए निम्न सुझाव दिये हैं 
इनके संबंध में विस्तार से चर्चा इसी अध्याय में की जा चुकी है। अतः 
यहाँ संक्षेप में संकेत-मात्र ही किया जाता है। भारत एक 
माथ्यमिक  धर्मनिरपेक्ष छोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। भारत प्राकृतिक 
शिक्षा का उद्देश्य साधनों से समृद्ध है पर देशवासी इनके उपयोग न 
होने से गरीब हैं तथा उनका जीवन-स्तर निम्न है। 
गरीबी आदि के कारण देशवासियों का ध्यान सांस्कृतिक तथा सामाजिक गति- 
विधियों की ओर नहीं रहता । 
इन परिस्थितियों तथा मान्यताओं के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के निम्न 
उद्देश्य होना चाहिए: 
१, आदर्श नागरिकों का निर्माण करना, जिससे वे भारतीय घर्मनिरपेक्ष 
गणतंत्र के उत्तरदायित्वों का वहन कर सकें | 
२. छात्रों की व्यावहारिक तथा व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना, 
जिससे देश का अधिक उत्थान सम्भव हो | 
३. मानवीय गुणों का विकास करना, जिससे देश का सांस्कृतिक उत्थान हो 
सके तथा एक प्रगतिशील राष्ट्रीय संस्कृति का विकास सम्भव हो । 
४, नेतृत्व की भावना का विकास करना जिससे छात्र देश के नागरिक 
जीवन में समाज के सच्चे नेता बन सके | 
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इसके संबंध में भी इसी अध्याय में अन्यत्र विस्तार से चर्चा कीगई है। 
संक्षेप में माध्यमिक शिक्षा का संगठन निम्न प्रकार सुझाया गया है : 
(अ) ४ या ५ वे की प्राथमिक रिक्षा | 
माध्यमिक शिक्षा (ब) पूर्व-माध्यमिक या सीनियर वेसिक स्तर की शिक्षा ३ 
का संगठन वर्ष । 
(स) उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा ४ वर्ष 4 
आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा 
रखने का सुझाव दिया । अंग्रेजी पढ़ने के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद रहा | 
आयोग ने अंग्रेजी को वेकल्पिक रूप में पढ़ाने की 
शिक्षा का माध्यम सिफारिश की | राज्य में विभिन्न भाषा बोलनेवाले अब्प- 
तथा भाषाओं की संख्यकों के लिए आयोग ने केन्द्रीय शिक्षा सल्यहकार 
शिक्षा परिषद द्वारा १९४९ की बेठक में दिये गए सुझावों के 
अनुसार सुविधा देने की सिफारिश की | 
मिडिल या पूर्व-माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को कम-से-कम दो भाषाएं 
पढ़ाई जायें पर एक ही वर्ष में दो भाषाएँ न सिखाई जायें। अंग्रेजी तथा हिन्दी 
जूनियर बेसिक स्तर के अखिरी वष से प्रारम्भ की जायें । 
माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम-से-कम दो भाषाओं का ज्ञान 
दिया जाये, जिसमें से एक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा हो । 
आयोग ने पाखव्यक्रम में निम्न गुण होना उपयोगी बतलाया : 
१, पाख्यक्रम बालकों को विभिन्न प्रव्ृत्तियों का विकास करने- 
पाव्यक्रम वाह्यम हो। 
२. परिवतंन शीघ्र हो जिसमें बालकों की आवश्यकतानुसार उसमें 
परिवरतंन किया जा सके | 
३, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो । 
४, समय का सहुपयोग सिखानेवाल्य हो | 
५, विषयों में बंटा हुआ न होकर ज्ञानश््षेत्रों में बँटा हुआ हो । 
इन उपरोक्त सिद्धान्तों पर आधारित पाख्यक्रम में निम्न विषय निर्धारित 
किये गए हैं ; 
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मिडिल द्ालाओं के लिए (सभी अनिवाये) 
१, भाषा २. समाजिक-अध्ययन ३. सामान्य विज्ञन ४. गणित ५, कला 
और संगीत ६, उद्योग ७. शारीरिक शिक्षा | 
माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के छिए ; 
(अ) अनिवारय विषय : 
१, भाषा २, समान्य विज्ञान ३. सामाजिक अध्ययन ४, उद्योग | 
(ब) विविधतावाले वेकढिपिक विषयों के समृह : 
१, मानवीय विषय २, विज्ञन ३. टेकनीकल ४, व्यापारिक ५. कृषि 
६. ललित-कलाएँ ७, गह-विज्ञान | 
ये विविधतावाले विषय माध्यमिक स्तर के द्वितीय वर्ष से प्रारम्भ किये जायें | 
पाख्य-पुस्तकों का शिक्षा-स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ता है | अतः आयोग ने 
पाव्य-पुस्तकों के उच्चस्तर बनाये रखने के लिए एक “उच्च 
(४) पाव्य-पुस्तक शक्ति प्राम समिति” गठन करने का सुझाव दिया। इस 
समिति में निम्न सदस्य रहेंगे : 
१, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश । 
२, राज्य जन-सेवा-आयोग का सदस्य । 
२३. राज्य के किसी एक विश्वविद्यालय का उपकुलूपति । 
४. राज्य का एक प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका | 
५, शरिक्षा-संचालक | 
इसके साथ-साथ पुस्तक-चित्रणकछा के विकास के लिए विशिष्ट संस्था 
खोलने, केन्द्र तथा राज्य सरकार के अच्छे चित्रों के ब्टाक के संग्रहालय खोलने 
तथा इनसे प्रकाशकों को ब्लाक उधार देने, किसी विषय के लिए केवल एक ही 
पुस्तक निर्धारित न करने आदि के सुझाव दिये | 
किसी मी पाख्यक्रम की सफलता के लिए उत्तम शिक्षण-विधियों का होना 
आवच्यक है | अच्छी शिक्षण-विधि में निम्न गुण होना 
(७) शिक्षण की चाहिए ; 
गतिशील विधियाँ १. कार्य के प्रति रुचि बढ़ाने तथा उसे अच्छे-से-अच्छे ढंग 
से पूर्ण करने की अमिलापा जाग्रत करे | 
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२. ज्ञान को साथंक तथा वास्तविक बनाये | > 
२. जीवन, शात्य तथा समाज के बीच की दूरी को वस करे | 
४. स्पष्ट चिन्तन की प्रेरणा दे । 
५. अभिरुचियों का दत्त विस्तृत करे । 
आज को शिक्षण-विधियों में उपरोक्त गुण नहीं होते है | अतः उनमे निम्न 
सुधार किये जाने चाहिए ; रे 
१. शब्दों द्वारा ज्ञान देने पर वल न देकर क्रिया के आधार पर या योजना 
बनाकर ज्ञान दिया जाये | 
२. शाला कार्यक्रम में “अभिव्यक्ति-कार्य ” को प्रोत्साहित किया जाये | 
३. छात्रों को खयं॑ अध्ययन करके खाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की 
रीतियों में प्रशिक्षित किया जाये । 
४. छात्रों को समूह में कार्य” करने के अवसर अधिक दिये जायें | 
५, अच्छे पुस्तकाल्यों की व्यवस्था की जाये । 
आयोग ने चरित्र-निर्माण पर अधिक महत्त्व दिया है। चरित्र-निर्माण इस 
प्रकार होना चाहिए कि “विद्यार्थियों कीः समी अन्तर्निहित 
(६) चरित्र-निर्माण शक्तियाँ अधिकतम मात्रा में विकसित हों तथा समाज का 
कल्याण भी हो।” इसके छिए आयोग ने निम्न 
सुझाव दिये : 
१. शात्यओं को समाज के दोषों को दूरकर उसके विकास तथा उत्थान 
के प्रयक्ञ करना चाहिए | 
२. चरित्र-नि्माण में समाज, शिक्षक, पालक सभी का सहयोग प्राप्त 
करना चाहिए | 
३. चरित्र-निर्माण की शिक्षा किसी घण्टे-विशेष तर्क सीमित नहीं होनी 
चाहिए | ह 
४. अनुशासनहीनता दूर होना आवश्यक है | इसके छिए. सभी को सम्मि- 
छित प्रयत्न करना चाहिए | 
५, धार्मिक तथा नेतिक शिक्षा चरित्र-निर्माण के लिए आवश्यक हैं | पर 
धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र होने से शाल्ओँ में किसी धर्म-विशेष की शिक्षा 
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» नहीं दी जा सकती, पर नैतिक प्रशिक्षण अवश्य दिया जा सकता है । 
धर्म की शिक्षा स्वेच्छा पर शाला के घण्टों के बाद दी जा सकती है | 
&, सह-पा व्यक्रमगामी क्रियाओं का बाहुल्‍य तथा उचित व्यवस्था को जाये | 
इन्हें शाला पाग्यक्रम का अंगांगी समझा जाये। 
७. १७ वर्ष से कम आयु के बालकों का उपयोग राजनैतिक प्रचार में न 
करने -के लिए कानून बनाया जाये | 
८. राज्य में कैम्प आदि का आयोजन किया जाये। पूर्व-प्राथमिक 
चिकित्सा, सेंट जॉन एम्बुलेन्स आदि के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था 
की जाये | 
९, राष्ट्रीय छात्र सैनिकदल की व्यवस्था ( एन० सी० सी० ) केन्द्रीय 
सरकार द्वारा हो । 
अच्छी शिक्षा प्रणालो की सफलता के लिए छात्रों की रुचियाँ तथा क्षमताओं 
का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है | अतः प्रत्येक माध्यमिक शाला में छात्रों 
को उचित शैक्षणिक निर्देश तथा परामर्श मिलना चाहिए । 
(७) शिक्षा-निर्देश बालकों को विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योगों की आवश्यकताओं, 
तथा परामश कामनाओं, कार्यों, महत्वों आदि से परिचित कराने के लिए 
फिल्‍मों, औद्योगिक स्थानों के पम्रमण आदि की व्यवस्था 
करनी चाहिए | शालह्मओं में शैज्ञणिक तथा व्यावसायिक परामर्शंदाताओं की 
नियुक्तियाँ की जायें | इनके प्रशिक्षण को व्यवस्था मी प्रत्येक राज्य में की जाये | 
छात्रों के शारारिक स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान दिया जाना आवश्यक 
है | इसके लिए प्रत्येक राज्य में सुव्यवस्थित “शाला चिकित्सा सेवा” संगठित 
की जाये । छात्रों की पूर्ण जाँच तथा बीमारियों की चिकिस्सा 
(८) शारीरिक की व्यवस्था की जाये। छात्रावासों में अच्छा पौष्टिक भोजन 
स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाये | छात्रों के शारीरिक कार्यों का लेखा रखा जाये, 
शालठ्य के आसपास सफाई रखी जाये तथा बालकों से इसमें 
सहायता ली जाये, शिक्षकों को शारीरिक रिक्षा में प्रशिक्षित करने की सुविधाएँ 
बढ़ाई जायें, शिक्षकों को पूर्व-प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाये तथा 
शारीरिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाये | 
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आयोग ने इसे बहुत महत्त्वपूर्ण माना है, क्योंकि किसी भी शाला का नाम 
शिक्षक की योग्यता, शात्य तथा समाज में उनका स्थान, उनके व्यावसायिक 
प्रशिक्षण आदि पर निर्मर करता है। आयोग ने शिक्षकों तथा 
(९) शिक्षक तथा उनके प्रशिक्षण की स्थिति को असन्तोषजनक निरूपित किया 
शिक्षक-प्रशिक्षण तथा इसमें प्यास सुधार करना आवश्यक बताया | इसके 
लिए उसने निम्न सुझाव दिये : 
१, माध्यमिक शाल्याओँ में स्नातक तथा शिक्षक-प्रशिक्षण-प्राप्त शिक्षक 
रहें | प्राविधिक विषयों को शिक्षा देनेवाले शिक्षक प्राविधिक में 
स्नातक हों | 
२, एक-सी योग्यता तथा समान श्रेणी के कार्य करनेवाले शिक्षकों का 
वेतन समान हो । 
३, शिक्षकों को उचित वेतन देने की व्यवस्था की जाये | 
४, शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए त्रिमुखी योजना अर्थात्‌ 
पेन्शन, प्राविडेण्ट फण्ड तथा बीमा प्रारम्भ की जाये ] 
५, शिक्षकों की कठिनाइयों तथा प्रार्थनाओं को सुनने के लिए निर्णायक 
मण्डल या समितियाँ बनाई जायें | 
६, शिक्षकों के भारम॒क्त होने की अवधि शिक्षा-निर्देशक के परामर्श पर 
६० व रखी जाये | 
७, शिक्षकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सम्पूर्ण विद्यार्थी जीवन-मर 
दी जाये | 
८. शिक्षकों तथा उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सा भी उपलब्ध 
कराई जाये | 
९, स्यूशन-प्रथा बिछकुल बन्द कर दी जाये | 
१०, माध्यमिक शाल्ाओं के प्रधानाध्यापक का पद महत्त्वपूर्ण समझा जाये 
तथा इसके लिए अच्छे वेतन की व्यवस्था की जाये | 
शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय दो प्रकार के हों (१) स्नातकों के लिए एक वर्ष के 
तथा विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध ओर (२) माध्यमिक शिक्षा-प्राप्त शिक्षकों के लिए 
दो वर्ष के । शिक्षक प्रशिक्षण-संस्थाओं में प्रत्यास्मरण कोर्स आयोजित किये जायें 
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तथा यृभी प्रशिक्षण विद्याल्य आवास की सुविधाओं सहित हों, जिससे सामुदायिक 
जीवन व्यतीत किया जा सके | 
आयोग ने परीक्षा तथा योग्यता-निर्धारण को प्रमुख तथा महत्वपूर्ण 
बताया । इससे अनेक छाम हें, जेसे : 
(१०) परीक्षा. *. छात्रों के माता-पिता तथा शिक्षकों को छात्रों को प्रगति 
का पता लछूगता रहता है । 
२. छात्रों को स्वयं अपनी योग्यता तथा स्वर का ज्ञान हो जाता है | 
३. समाज को शाल्य द्वारा वहन किये जा रहे उत्तरदायित्व का ज्ञान हो 
जाता है। इसके सन्तोषप्रद या असन्तोषप्रद होने का ज्ञान भी समाज 
को होता है। पर परीक्षा-प्रणाली में सुधार आवश्यक है । इसके छिए 
आयोग ने निम्न सुझाव दिये : 
१, बालक के वर्ष-मर के कार्य का विवरण रखा जाये तथा उस पर जाँच 
के समय उचित ध्यान दिया जाये | 
२. अंकों के बदले सांकेतिक चिह्न प्रयुक्त किये जायें । 
३, आन्तरिक परीक्षाओं तथा लेखों का सारांश भी अन्तिम परीक्षा-फल्ञं 
में अंकित किया जाये | 
४. लेख-प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए वस्तुरूप अश्न-प्रणाली को 
अपनाया जाये | 
५, माध्यमिक शिक्षा के अन्त में एक सार्वजनिक परीक्षा ली जाये 
शिक्षा-संस्थाओं के उचित मार्गदशन तथा संगठन के लिए उचित प्रशासन 
आवश्यक है | इसके लिए आयोग ने निम्न सुझाव दिये 
(११) प्रशासन १. रिक्षा मनन्‍्त्री को छोक-शिक्षा-निर्देशक या संचालक ही 
परामश दे तथा इसका पद संयुक्त शिक्षा-सचिव के समकक्ष 
समझा जाये | 
माध्यमिक शिक्षा के लिए “माध्यमिक शिक्षा प्रमण्डल” गठित किये 
जायें। इसके अध्यक्ष लोक-शिक्षा-संचालक ही रहें । 
२. शिक्षकों की समुचित शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए एक “शिक्षक 
प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना की जाये | 
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४. शिक्षा-संबंधी विषयों पर परामर्श के लिए केन्द्रीय शिक्षा सत्युहकार 
परिषद्‌ बनी रहे तथा राज्य-स्तर पर भी ऐसी परिषदें स्थापित की जाये | 
५ , शिक्षा-निर्देशकों को शिक्षा-समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए तथा 
समय-समय पर शिक्षकों को उचित परामर्श देना चाहिए | 
६. शाल्रओं को अच्छे स्तर तथा सभी शर्तों की पूर्ति पर ही मान्यता 
दी जाये | ४ 
प्रत्येक शाल्य की प्रबन्धकारिणों समिति होनी चाहिए तथा उसे रजिस्टडे 
किया जाये। प्रधानाध्यापक इसके पदेन सदस्य रहें | विद्यालय के 
आन्तरिक मामलों का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक पर ही हो | 
माध्यमिक शिक्षा के लिए धन जुटाने तथा कमी-पूर्ति के हेतु आयोग ने 
निम्न सुझाव दिये : 
(१२) अर्थ-व्यवस्था १, केन्द्रीय सरकार व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करे | 
२, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा-व्यवस्था के लिए 
“औद्योगिक शिक्षा उपकर” लरूगाया जाये | 
, शिक्षण संस्थाओं को दिये गए दान पर कोई कर न लगाया जाये | 
४. शिक्षण संस्थाओं द्वारा खरीदी गई सामग्री पर कोई चुंगी न रूगाई 
जाये | 
, केन्द्र माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता दे | 
इनके अतिरिक्त आयोग ने प्रत्येक सत्र में कार्य व अवकाश के दिनों, 
विद्यालय मवन आदि के संबंध में भी सुझाव दिये हैं। 
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नाप 


ल्‍् 


44०5 


आयोग के सुझावों में अनेक सुझाव मोलिक तथा स्त॒त्य है, जेसे 
माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा-विधि, चरित्र-निर्माण, शेक्षणिक निर्देशन 
तथा परामर्श, स्वास्थ्य-रक्षा-शिक्षा, परीक्षाओं में आन्तरिक 

समीक्षा वर्षमर के कार्यों का महत्व आदि। शिक्षकों की दशा 
सुधारने तथा शिक्षक-प्रशिक्षण के सन्बन्ध में आयोग के 

सुझाव महत्त्वपूर्ण हैं। परीक्षा-प्रणाली तथा पाउ्यक्रम-सम्बन्धी सुझावों में अवश्य 
ही मौल्िकता का अमाव है। इन सुझावों से माध्यमिक शिक्षा में चले आये 
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प्रम्प्रागत दोषों का निराकरण सम्भव नहीं दिखाई देता | इस आयोग में 
महिल्य-शिक्षा पर विस्तृत रूप से कोई विचार नहीं किया गया | किसी भी समाज 
की उन्नति उसकी महित्यओँ की स्थिति तथा शिक्षा पर ही निर्भर है | इस दृष्टि 
से इस महत्वपूर्ण पक्ष की उपेक्षा-सी की गई है। इस सम्बन्ध में केवल णह-विज्ञान 
तथा कुछ सुविधाओं के देने-मात्र से कार्य नहीं चछ सकता है । पाव्य-पुस्तकों के 
चुनाव के लिए उच्च-शक्ति-प्रात्त समिति का गठन अच्छी बात है, पर इसमें योग्य 
शिक्षकों का प्रतिनिधित्व और मी अधिक होना चाहिए था। साथ-ही-साथ 
छपाई, प्रकाशन आदि से सम्बन्धित विश्येषज्ञोें का सम्मिलित किया जाना अनेक 
इृष्टिकोणों से लाभकारी होता । 


मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा 


मध्यप्रदेश की माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन माध्यमिक शिक्षा आयोग के 
सुझावों के अनुसार किया गया है। इसके लिए कक्षा ५वीं 
संगठन प्राथमिक शिक्षा-स्तर में जोड़ी गईं है तथा शिक्षा-संगठन निम्न 
प्रकार बनाया गया है : 
(१) कक्षा ६ से ८ तक--पूर्व-माध्यमिक या सीनियर बेसिक 
(२) कक्षा ९१ से १० ' 


या्‌ माध्यमिक शाला 
६ से १० 
(३) कक्षा ९ से ११ 
या | उच्चतर माध्यमिक शारू 
कक्षा हसे ११ ॥,& 


(४) कक्षा ९ से १२ तक अन्तर महाविद्यालय 
विश्वविद्यालयीन स्तर पर ३ वर्षीय पाठ्यक्रम छागू करने से राज्य के अन्तर- 
महाविद्याल्यों को खातक महाविद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया है | 
इन सामान्य माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शाल्मओं के अतिरिक्त 
राज्य के महाकोशल क्षेत्र के प्रत्येक जिला-केन्द्र की माध्यमिक शाल्य को बहु 
उद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक शाल्य बनाया गया है | राज्य में कृषि हाई स्कूल, 
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सिन्धिया स्कूल ग्वालियर, डेली कालेज इन्दौर तथा राजकुमार कालेज रायपुर में 
विशेषीकृत माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध है | 

शिक्षा-विकास 





क्रमांक संस्थाएँ ७५-५६ | ५६-५७ | ५७-५८ | ६०-६१ 


शककाकाकााातता02॥2५- |... स्‍प्रााकाबपकरकयपप्ारएाएकायतपरयाद पता पका: फकाय28.. |. "काम बार आउडपप य-प्रण पार दाकपपपाए पर कया+बापरभाााा.... डजएडदरापफा्आ2 पक टटटरकागक/टरदपकरपपपपपापपपापम... दवापलददाा 2८:07: क्‍फ्रपानज-कक तय ्ाकपउध20 





१ मिडिल शाल्एं | १,४३० १,६०४ | १,७९१ | १,९७८ 


२ माध्यमिकशालछाएँ।.. ५२ ४१४ ४५७ ६५० 





राज्य में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार तथा विकास के लिए प्रत्येक राज्य की 
तहसील में, जहाँ माध्यमिक शाल्य नहीं थी, माध्यमिक शाल्मएं खोली गई हैं । 

स्री-शिक्षा की प्रगति के लिए सीधी, अम्बिकापुर बेगमगंज तथा राजगढ़ में 
कन्या माध्यमिक शाल्एं खोली गई हैं । राज्य के प्रायः प्रत्येक जिले के केन्द्र में 
एक-एक कन्या माध्यमिक शालाएँ चल रही हैं | सन्‌ १९५८-५९ में ५ कन्या 
मिडिल शालाओं को उच्च माध्यमिक शाल्यओं में परिवर्तित किया गया | 

राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए बाघ ( धार ), 
डमौरा ( रीवाँ ) तथा शाहनगर ( पन्ना ) में शाल्मएँ खोली गई हैं | १९६०-६१ 
में ५ नयी उच्च माध्यमिक शाल्‍ह्मए खोली जायेंगी तथा १० कन्या मिडिल 
शाल्यओं को माध्यमिक बनाया जायेगा | 

माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए. शासन ने माध्यमिक शालाओं को 
त्रिवर्षीय उच्चतर तथा बहुउद्देश्यीय माध्यमिक शाल्यओं में परिवर्तन करने 
की नीति अपनाई है | इस नीति के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 
११६ माध्यमिक शाल्यओं को परिवर्तित करने की योजना थी। पर अभी तक 
२९८ माध्यमिक शालाओं को उच्चतर माध्यमिक बनाया जा चुका है। सन्‌ 
१९५७ -५८ में केवछ ६५ शाल्मएँ हा उच्चतर बनाई गई थीं। १९६०-६१ में 
१० शासकीय माध्यमिक शालाओं को उच्चतर बनाने का प्रावधान है। 

साध्यमिक शाल्षओं को उच्चतर शाल्ाओं में परिवर्तित करने से इनके 
प्रधानाध्यापकों को प्राचार्य और उनके वेतन-मान रु० २५०-५५० मासिक 
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कर दिया गया है तथा प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक शाला में ६ शिक्षकों के पद 
व्याख्याता के पदों में रु०१५०-३५० के वेतन-मान में परिवर्तित किये गए हैं । 

मध्यमासर्त, विन्ध्यप्रदेश तथा भोपाल क्षेत्रों की शासकीय उच्चतर 
माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों के २-२ अतिरिक्त पद १९६०-६१ से बढ़ाने का 
निश्चय किया गया है, क्योंकि इनमें ११वीं कक्षा हो जाने से शिक्षकों की कमी 
प्रतीत हो रही है | 

इसी प्रकार जिन माध्यमिक तथा उच्चतर शाह्षओं में विज्ञान-शिक्षण की 
सुविधाएँ नहीं थीं, वहाँ इसकी व्यवस्था की गई है | 

सन्‌ १९५९-६० सन्न में ४४ गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को शासन 
ने अपने अधीन लिया है | प्रत्येक शात्य से १०,००० रु० जन-सहयोग के रूप 
में प्रा्त हुआ है | क्‍ 

सरकार ने माध्यमिक शालूओं में छात्रों को प्रवेश देने को प्रोत्साहित करने 
के ध्येय से प्रवेश-सन्बन्बी (केवल छगातार दो वर्ष तक ४ विषयों में फेल होने 
को छोड़कर) सभी प्रतिबन्ध अल्ग कर दिये हैं | फलस्वरूप माध्यमिक शाल्यओं 
में छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है | 

सन्‌ १९६०-६१ सत्र से स्री-शिक्षा के प्रसार तथा विकास के लिए शासन 
ने राज्य-स्तर पर प्रथम श्रेणी की एक वरिष्ठ महि्य अधिकारी की नियुक्ति करने 
का निश्चय किया है। इससे ख्त्री-शिक्षा का प्रसार होगा। साथ-ही-साथ शिक्षि- 
काओं के लिए आवासग्हों को बनवाने तथा अधिक संख्या में सहायक जिला- 
शाह्म-निरीक्षिकाओं की नियुक्तियाँ मी की जा रही हैं। राज्य-स्तर पर ख्री-शिक्षा 
के लिए एक विशेष समिति गठित करने का प्रस्ताव भी चल रहा है | 

अभी तक राज्य के विलैनीइत क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर को शिक्षा की 

योजना तथा व्यवस्था निम्न परिषदों द्वारा की जाती थी : 
माध्यमिक शिक्षा १, महाकोशल माध्यमिक शिक्षा परिप्रद --- महाकोशल क्षेत्र 
परिषद्‌ था बोड २, मध्यभारत माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ --- मध्यमारत क्षेत्र 
३. माध्यमिक तथा इृण्टरमीडिएट 
शिक्षा परिषद्‌ -- विन्ध्यप्रदेश, 
भोपाल, सिरोज 
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नये राज्य के पुनगठन के बाद परीक्षा-व्यव्था तथा पाव्यत्रम के एकीकरण 
के लिए सभी साध्यमिक शालह्यमर्ओों का सम्बन्ध निम्न दो परिषदों से कर दिया 
गया था : 
१, महाकोशरू माध्यमिक शिक्षा परिषद महाकोशक क्षेत्र के छिए | 
२, मध्यमारत माध्यमिक शिक्षा परिषद राज्य के शेष क्षेत्रों के छिए | 
१ नवम्बर सन्‌ १९५९ से सम्पूर्ण राज्य के लिए एक माध्यमिक शिक्षा 
परिषद की स्थापना की गई है | यह सम्पूर्ण राज्य में माध्यमिक शिक्षा पाउ्यक्रम, 
पाव्य-पुस्तकों, शेक्षणक मान्यताओं तथा परीक्षा-विघयक नियमों में एकरूपता 
छाने की दृष्टि से किया गया है | 
राज्य के विश्वविद्यालयों ने तीन वर्षीय स्वातक पाठ्यक्रम स्वीकृत किया है | 
अतः जो छात्र पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार मेट्रिक पास हुए 
पाय्यक्रम हैं उनको उच्चतर माध्यमिक “बी” पाठ्यक्रम के आधार पर 
शिक्षा दी जाती है। अन्य छात्रों के छिए त्रिवर्षीय उच्चतर 
माध्यमिक शिक्षा पाव्यक्रम के अनुसार व्यवस्था है | 
माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य में तीन स्नातकोत्तर बुनियादी 
प्रशिक्षण महाविद्यालय, पॉच स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा एक सी० 
टी० कालेज (जावरा) है। इसके अतिरिक्त छतरपुर में एक 
शिक्षक-अशिक्षण बी-एड० कक्षा चल रही हैं। १९६१-६२ से ग्वालियर में एक 
तथा चुनाव स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय भी खोला 
जाने वाला है | 
प्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा की नवीन गतिविधियों से परिचित कराने के 
लिए. जबवूपुर के य्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय में सेमीनार सेक्शन तथा रीओरि, 
एण्टेशन सेक्शन दे | 
माध्यमिक शाह्ओं के शिक्षकों के चुनाव के लिए नियम बनाये गए हैं 
जिसमें योग्यता तथा अनुभव के आधार पर नियुक्तियाँ की जा सकें। इन्हें सन्‌ 
५१-६० सत्र में छागू किया गया है | 


अध्याय ५ 


औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांजिक शिक्षा 
४ मअंह्त्द 


भारत में छोह्य, कोयला, सोना, मेंगनीज़् आदि अनेक धातुओं के बृहत्‌ 
भाण्डार भरे पढ़े हैं | इन प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता एवं बहुतायत से ही देश 
सम्पन्न नहों हो सकता है। संसार के अनेक देश, जेसे जापान, स्विट्जरलैण्ड, 
हालैण्ड, जहाँ प्राकृतिक साधनों की इतनी अधिक प्रचुरता नहों है, अपनी औद्यो- 
गिक तथा व्यावसायिक क्षमता के कारण भारत-जेसे प्रचुरता वाले देश से अधिक 
सम्पन्न हैं | इसका तातय यह हुआ कि केवल प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता या 
कमी के कारण कोई देश धनी, उन्नतिशीछ या गरीब नहीं हो सकता है। किसी 
भी देश की उन्नति वहाँ की जनता के कोशछ तथा काम करने की क्षमता पर 
निर्भर करती है | अमेरिका तथा इंग्लेण्ड, जो संसार में घनी और उन्नत देश 
माने जाते हैं, वहाँ की जनता के कौशल और कार्य करने की क्षमता के कारण 
ही इतने उन्नत हैं। अतः यह आवश्यक है कि देश की उन्नति तथा समुचित 
विकास के लिए ओद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था 
की जाये | 

व्यावसायिक तथा ओशद्योगिक शिक्षा के द्वारा उद्योग और व्यवसायों की 
वृद्धि करना या पश्चिमी देशों से प्रतियोगिता करके आगे बढ़ने की चेश-मात्र से 
देश की उन्नति नहीं हो सकती | इसके लिए व्यक्ति को अपनी मानसिक क्षमता 
तथा शारीरिक कोशछ का मान करना एवं उसमें अध्यवसाय, छगन और 
परिश्रम से अपना काम करने की अच्छी आदतों का विकास करना आवश्यक 
होगा । इसका तातलये यह होगा कि ऑद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के 
अन्तर्गत नियोजन, संगठन, कार्यान्विति आदि के साथ-साथ अपनी बुद्धि से 
कार्य करके सन्तोप प्रात करना आदि आयेंगे। इस प्रकार औद्योगिक तथा 
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व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति के मस्तिष्क, हाथ तथा हृदय का समुचित ईविकास 
करके अपने परिश्रम तथा क्रोशल से कुछ प्राप्त करने का सुख दिलाती 

ओद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रत्येक बालक ओर बालिका के लिए 
उपयोगी तथा आवश्यक है। इससे बाल्क-बालिका दोनों ही अपनी उन 
रुचियाँ तथा प्रव्ृत्तियों का पता छगा सकते हैं, जो भविष्य में किसी उद्योग 
या काम करने में उनके लिए सहायक हो सके | यदि बे अपने जीवन में कोई 
उद्योग या व्यवसाय करें मी नहीं तों भी व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा 
उनकी आत्माभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करके उन्हें आनन्दित करेगी 
तथा अवकाश के समय में उपयोगी ओर आनन्ददायक कार्य करने की योग्यता 
का विकास करेगी | इससे उन्हें जीवन में अच्छी सुन्दर वस्तुओं, कव्यओं, कार्य 
करने की क्षमता आदि को समझने तथा उनसे आनन्दित होने की योग्यता प्राप्त 
होगी | उनमें चरित्र का उत्तम विकास सम्भव हो सकेगा। उनमें काम को 
खूबसूरती तथा अच्छी तरह से करने की आदतों का विकास होगा | 

इस प्रकार ओद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा न केवल कुछ चुने हुए 
बालक-बालिकाओं को दी जानी चाहिए बल्कि किसी-न-किसी रूप में सभी को 
उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि इससे वे अपने हाथों का कुशलता से 
उपयोग करना तथा कुशलता से शारीरिक श्रम करना सीख सकेंगे | 

हमारे देश में संविधान के अनुसार १४ वष की आयु तक अनिवाय शिक्षा 
की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। इसका मतलब यह हुआ 
कि १४ वर्ष के बालक-बाल्किओं को उनकी इन्द्रियों, पर्क्तियों आदि के 
अनुसार विविध प्रकार की शिक्षा दी जाये। यह वतंमान शिक्षा-व्यवस्था में 
विभिन्‍न उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था करके दिया जा सकता है । यदि ऐसा 
न किया गया तो एक-सी नीरस शिक्षा बालक तथा राज्य दोनों की दृष्टि से 
अनुपयोगी सिद्ध होगी ! 

हमारे देश के विकास के लिए ओद्योगिक तथा ग्राविधिक शिक्षा नितान्त 
आवश्यक है | ओद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा व्यक्ति की कार्यक्षमता 
बढ़ाकर व्यवसाय तथा बड़े-बड़े उद्योगों के छिए उसे और अधिक उपयोगी 

[ 


बनाती है | इससे देश की उद्यादन-क्षमता की वृद्धि होगी कथा बेकारी की 


/ 


बम 
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समस्या का भी कुछ-न-कुछ अंशों में हल अवश्य होगा। देश की प्रशिक्षित 
तंंत्रिकों की बढ़ती यकता की पूति भी इससे सम्भव हो सकेगी | 


उद्देश्य 

हमारे देश में ओद्योगिक, व्यावसायिक एवं तांत्रिक शिक्षा किसी-न-किसी 
रूप में अति प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में इस शिक्षा का 
मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को किसी व्यवसाय के योग्य बनाना था | पर अब विज्ञान 
के विकास तथा जीवन की जटिलता के फलस्वरूप वर्तमान काछ की औद्योगिक, 
व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा के उद्देश्यों में बड़ा परिवर्तन हो गया है। अब 
इस शिक्षा के, जैसा कि सा्जेट रिपोर्ट में बताया गया है, प्रमुखतः दो उद्देश्य 
रह गए हैं : 
१, उद्योग, व्यवसाय तथा शिक्षा के बीच की कड़ी के रूप में रहना; तथा' 
, व्यक्ति-विशेष की बुद्धि, क्षमता आदि के अनुसार स्वयं एक विशेषी- 

कृत शिक्षा के रूप में रहना | 

इस प्रकार आजकल व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा दोनों रूपों में--एक 
विशिष्ट के शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के अंग के रूप में--आवश्यक समझी जाने 
ल्गी हे | 

ग्राध्यमिक शिक्षा आयोग (सुदाल्यिर आयोग १९५२-४३) ने व्यावसायिक 
तथा तांत्रिक शिक्षा के उद्देश्यों में निम्न बातें सम्मिल्ति की हैं : (१) सामान्य 
ज्ञान के साथ-साथ हाथ तथा हृदय की शिक्षा देना । (२) किसी व्यवसाय के लिए 
सामान्य योग्यता को बढ़ाना | (३) अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए. 
काम देना । (४) जीवन के क्षेत्र में कछा, योग्यता और सोन्दर्य की अनुभूति 
करने की क्षमता विकसित करना | (५) अधिक देर तक लगन तथा <.ध्यवसाय 
से कार्य करने की आदतों तथा गुणों का विकास करना | 


हा ० 


भारत में ओद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा का विकास 


भारतीय ग्राचीन काछ की शिक्षा धर्म से प्रधानतः संबंधित रही है, पर 
आद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी साथ-साथ थी | यही कारण 


शा 


कर हल हु  च 
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कि भारत आद्योगिक निपुणता तथा आर्थिक सम्पन्नता के 
प्राचीन काछू लिए प्राचीन कालछ से प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन भारत ओद्यों 
गिक उत्मादन से न केवल अपने देश वरन्‌ अन्य दूर-दूर के 

देशों की आवश्यकताओं की मी पूर्ति करता था। श्री नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक '05८०ए८४ए ० 4७ में छिखा हे कि “इंसा पूर्व ५वीं सदी में 
भारतीय व्यापारियों का एक उपनिवेश मिख के मेम्फिस नगर में विद्यमान 
था |? सिकन्दर के आक्रमण के बाद भारत का पश्चिमी देशों से व्यावसायिक 
सम्बन्ध ओर अधिक दृढ़ हो गया था | दक्षिणी पूर्वी देशों से भी भारत का बहुत 
प्राचीन काल से व्यापारिक सम्बन्ध रहा है। प्राचीन काछ में रेशमी, ऊनी और 
महीन सूती कपड़े, अख्र-शस्त्र, सुगन्धित पदार्थ, हाथीदाँत, रतन, सोना आदि 
भारतीय व्यवसाय की प्रसिद्ध वस्तुएं थीं। इसके साथ-साथ लकड़ी के सामान 
जेसे पलंग, कुर्सी, रथ, नाव, जह्मज आदि तेयार किये जाते थे । मिद्दी के बरतन 
भी बहुत मजबूत तथा सुन्दर बनते थे। श्री जे० एम० सेन ने अपनी पुस्तक 
पू5007ए ० +शधाबाएं डिवंपटबाएणा 79 शिर्ते& में लिखा ह कि 
“कारीगरों को प्राचीन काल में समुचित रूप से राज्याश्रथ मिलता था। अशोक 
ने कुशल कारीगरों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाये थे ' 'अख-शख्र तथा 
हाज बनानेवालें को राज्य को ओर से नियमित पारिश्रमिक सिल्ता था | 
बढ़ई, छोह्यर आदि व्यवसायियों के कार्यों के पर्यवेक्षण ओर निरीक्षिण के लिए 
भी 


कह] 


विशे 


रे 


वेशेप नियम निधारित थे।” सूत्र कार में व्यावसाथिक शिक्षा में 
बीकरण की विधि प्रतिष्ठित हो चुकी थी | 
शाजकुसारों की शिक्षा में सेनिक शिक्षा, दण्डनीति, राजनीति, बातो आदि 
विषयों की शिक्षा रहती थी | कोटिल्य ने भी इनका उल्लेख किया है। मन ने 
भी सभी क्षत्रिव राजकुमारों को अख्न-शस्त्र, वेद, राजनेतिक, वार्ता आदि की 
शिक्षा को उपयोगी माना है| पर सासान्य सैनिक के लिए राजनीति, दण्डनीति 
आदि आवश्यक न थे | क्षत्रियों के गुरु प्रायः ब्राह्मण हां होते थे । महामारत में 
पाण्डवों त्ृथा कारों के गुरु द्रोणाचाय ही थे। मनु के अनुसार तो क्षत्रियों के 
लिए शिक्षण-कार्य करना वाॉजत ही था। श्री टाड ने लिखा है कि इस ग्रथा का 
प्रभाव क्षत्रियों की शिक्षा पर अच्छा न पड़ता था । पर श्वत्रियों की शिक्षा उपेक्षित 


| 
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न रह पाती थी, जेसा कि श्री के! महोदय की पुस्तक (गत रिवंपट्बां०ा 
त. 0एरणं्य बा (बाल: 7०७ से पता चलता है । उन्होंने छिखा है कि 
“अधिकांश ब्राह्मण शिक्षक सुयोग्य ओर कर्चव्यपरायण तथा सच्नरित्र होते थे। 
इनके संरक्षण में अधिकांश क्षत्रिय-झुमार उत्तम शिक्षा पाते थे |” 

स्नेक शिक्ष के छात्रें के लिए एक विशेष प्रकार का उपनयन संस्कार होता 
था तथा शिक्षा की समाप्ति 'छुरिका बन्धन! संस्कार द्वारा होती थी। छुरिका 
बन्धन' को प्रथा ६ खड़-बंधाई के नाम से राजपूताने में १९वीं सदी तक 
प्रचलित रही है | श्री टाड मी यह मानते हैं कि इस प्रथा के अनुसार राजपूत 
अख्न-शत्न्र ग्रहणकर सेनिक जीवन में प्रवेश करते थे | यह प्रथा मध्य यूरोपीय 
“नाइट बनने की प्रथा से साम्य रखती है | क्षत्रियों की यह शिक्षा बहुत समय तक 
अपने उद्देश्य में सफल रही, पर काछान्तर में यह शिथिल तथा छठीकबद्ध हो गईं | 

प्राचीन मारत से चिकित्सा को शिक्षा मी बहुत उन्नत अवस्था में थी | 
तक्षशिल्रा प्राचीन काल से चिकित्सा-शिक्षा का एक ग्रणिद्ध केन्द्र था। भारत में 
इंसा की पहिली सदी के बाद चिकित्सा-विद्या की बड़ी उन्नति हुई | चरक और 
सुश्रुत विश्व के चिकित्सा इतिहास में अपना विशिष्ट महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं | 
चरक ओपधि-शास्त्र तथा सुश्रुत शब्य-चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध हैं | ८वीं सदी में 
बगदाद के प्रसिद्ध खछीफा हारून-अछ-रशीद ने अपने देश के सुयाग्य तरुणों को 
ओपषधि-ज्ञान सीखने के लिए तक्षशिक्षा भेजा था । श्री मजूमदार ने 'ता८७- 
(0॥ ॥ #&॥706॥ हित में मी इसके सम्बन्ध में छिखा है तथा अनेक 
भारतीयों को उनके दरबार में निमन्त्रित किये जाने का भी उल्लेख किया है। 

पञ्-चिकित्सा के लिए. भी भारत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रह है | 
श्री नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक! सें लिखा है कि ई० पूर्व चौंथी तथा 
दीसरी सदी में भारत में पश्चुचिकित्सा के लिए अनेक औषधाल्य खुले हुए थे | 
नकुछ तथा सहदेव पशु-चिकित्सा में दक्ष माने जाते थे। शाल्हित्र भारतीय 
पशु-चिकित्सा के जन्मदाता माने जाते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म के अहिंसा 
सिद्धान्त ने पशु-चिकित्सा को बहुत प्रोत्साहन दिया। कौटिल्य ने अपने अर्थ- 
शास्त्र में राजकीय सेना-विभाग के गजों, अश्वों आदि की चिकित्सा के लिपि 
पञ्ञ-चिकित्सकों की नियुक्ति का सुझाव दिया है | 
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चिकित्सा-शाख्र का शिक्षा-प्रारम्म भी एक विद्येप प्रकार के उपनयन संस्कार 
से होता था | इसमे काम, ब्रोघष, लोभ, मसीह, दम्म आदि को त्यागकर शिक् 


लेने, सादगी से रहकर गुरु के आदेशों को मानने, अपने क॒तंव्यों का पालन 
करने, शिक्षा-प्राप्ति पर ब्राह्मण, गरीब, गुण, मित्र आदि को बिना मूल्य के 
ओपधि देने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। इस प्रतिज्ञा के दो मूल उद्देश्य स्पष्ट 
दिखाई देते हैं : (१) छात्र जीवन आदर्श रूप से व्यतीत करना, तथा (२) ज॑ 
कल्याण, न्‌ कि धन कमाने की सावना रखना | 

वंदिक शिक्षा के समान आसाध या आयुर्देद की शिक्षा आह्मणों क हाथ में न 
थी। क्षत्रिय तथा बच्य शिक्षक अपने वर्णा के छात्रों को इसकी शिक्षा देते थे | 
राधाकुसुद मुकर्जी ने 'हैआटांटए! िवाधा रिवेपट्वाणा में लिखा है 
“आयुर्वेद की शिक्षा का द्वार सभी वर्णा के लिए खुला था ।” इससे पता चलता 
है कि झृद्र भी आयुरवेद को शिक्षा लेते रहे होंगे | 

युवंद-शिक्षा की समाप्ति समावतन संस्कार के साथ होती थी। इसमें 
उन्हें अनेक उपदेश दिये जाते थे । इन उपदेशों से पता चलता है कि भारत के 
प्राचीन चिकित्सक अपने व्यवसाय के उत्तरदायित्व के पूण निर्वाह का ध्यान 
रखते थे । इस प्रकार प्राचीन भारतीय व्यावसायिक शिक्षा में बुद्धि का विकास 
नेतिक विकास से सम्बन्धित होता था | उस काल में व्यावसायिक निपुणता को 
तभी उपयोगी तथा उपादेय समझते थे जब कि उसमें आध्यात्मिकता तथा 
नेतिकता का समावेश हो 

ग्राचीन भारत ओद्योगिक दृष्टि से भी बड़ा समृद्ध था। प्राचीन भारत में 

ओद्योगिक शिक्षा प्रमुख रूप से कुठुम्ब या परिवार में ही दी जाती थी। इस प्रकार 
प्राचीन मारतीय ओद्योगिक शिक्षा का स्वरूप पारिवारिक तथा वंशगत था | 
प्रारम्भ में तो केवल कुठम्ब॒ के वच्चों को ही यह शिक्षा दी जाती रही होगी, पर 
काह्मन्तर में समाज के अन्य बच्चे भी इसमें शामिक्क होने छगे। ओद्योगिक 
शिक्षा में शिक्षक तथा शिष्य का वैयक्तिक सम्बन्ध था, जो माता-पिता या गुरु- 
शिष्य के आदश के अनुरूप था। इसमें शिक्षक तथा शिष्य दोनों को कुछ 
प्रतिज्ञाएँ, लेनी पड़ती थीं। शिक्षक प्रधानतः उद्योग की शिक्षा समय में पूरी 
करने, संपूर्ण ज्ञान देने, स्वाथ-सिद्धि न करने, उद्योग-शिक्षा के अतिरिक्त अन्य 
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किसी कार्य में न लगाने आदि की प्रतिज्ञा लेते थे। शिष्य मी उद्योग-शिक्षा 
समय पर समाप्त करने, गुरु का बिना किसी कारण ठोभवद्य त्याग न करने, 
निश्चित अवधि से पूर्व शिक्षा पूर्ण होने पर भी गुरु का त्याग न करने आदि 
की प्रतिज्ञा छेता था । 

गुरु तथा शिष्य के पारस्परिक अच्छे सम्बन्ध तथा पास-पास रहकर शिक्षा 
की प्रक्रिया चलते रहने के कारण शथिध्य गुरु के व्यक्तित्व तथा अनुभवों से 
प्रभावित होता रहता था | फलत: शिक्षा पर गुरु की कछा की छाप पढ़े बिना 
न रहती थी। यहाँ बाऊक को केवल सैद्धान्तिक ज्ञान की प्रामि ही नहीं होती 
थी वरन्‌ वह उन सभी व्यावह्रिक परिस्थितियों से मी परिचित हो जाता 
था जो ग्राम के औद्योगिक कार्यालय या कारखाने से सम्बन्धित होती थीं | इससे 
उद्योग तथा जीवन का सम्पूर्ण समन्वय होता था। आज की ऑओद्योगिक तथा 
व्यावसायिक शिक्षा में इसकी अत्यन्त कमी हैं । 

प्राचीन भारत में उद्योगों की व्यवस्था तथा विकास के लिए स्थानीय 
सहयोग समितियां (8५05) भी थीं। ये उद्योग-सम्बन्धी सभी बातों पर नियन्त्रण 
रखती थीं। ये समतियाँ श्रेणी! कहलाती थीं। प्रत्येक उद्योग के लिए 
अल्ग-अछग श्रेणी' होती थी। श्रेणी के प्रबन्ध तथा अनुशासन में उद्योग की 
शिक्षा की व्यवस्थां भी थी | यह शिक्षा उद्योग के कारीगर के घर पर ही दी 
जाती थी। श्रेणी की सदस्यता वंशगत होती थी। श्रेणी का अध्यक्ष श्रेष्ठी' 
होता था तथा पुरोहित के बाद राजा की दृष्टि में श्रेढ़ी का ही स्थान आता था | 
श्री नेहरू ने [6 [)।8207०८।ए ० 0 में लिखा हे कि “कारीगरों की 
नियुक्ति, कार्य की अवधि, श्रम का मूल्य या पारिश्रमिक का रूप, उत्पादन की 
वस्तु तथा परिमाण सभी बातें श्रेणी' के द्वारा ही निर्धारित होती थीं ।” श्रेणी 
का उल्लेख जातक तथा कौंटिल्य के अर्थशासत्र में मिलता है। अतः ग्रह तो 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनका इतिहास यहीं से आरम्म होता है | 
सम्भवतः ये ओर भी प्राचीन होँ। इन श्रेणियों की सुब्यवस्था में भारतीय 
औद्योगिक शिक्षा भी सुसंगठित तथा व्यवस्थित थी | 

अनेक विद्वानों का विचार है कि भारतीय प्राचीन औद्योगिक तथा सांस्कृतिक 
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शिक्षा में कोई रुम्बन्ध नहीं होता था एवं वे एक-दूसरे से सर्वथा मिन्न ही होती 
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4 पर ऐसे मी प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन भारतीय कल्णकार सांस्कृतिक 
थों की जानकारी रखते थे। पर ८वीं तथा ९वीं सदी की भारतीय 
ग्रोंगिक शिक्षा पूर्णतः व्यावसायिक ही हो कई थी, क्योंकि इस काल में 
श_्रता की कमी हो गई थी तथा ओद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा हेय 
निम्न समझी जाने रूगी थी | 
सच्यकाल में व्यावसायिक, ओद्योशिक ठथा तांचिक शिक्षा 
प्यकाल में भारतीय व्यावसायिक, आंद्योगिक तथा तांजिक शिक्षा अपना 
ह आदश न बनाये रख सकी जो प्राचीन काछ सें था | इस काल में यह शिक्षा 
पेक्षित-सी रहने छगी | चिकित्सा-शास्त्र में शब्य-चिहक्रित्सा का स्थान प्रायः 
ही नहीं गया था | अहिंसा के कारण भी शब्य-चिकित्सा अधार्मिक मानी 
जाने छगी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा 
निष्पाण तथा एकांगी हो गई | हृस्तकोशल की शिक्षा हेय मानो जाने छूगी थी 
वेद्यक निम्न व्यवसाय समझा जाने छगा था | पर कपड़े का व्यवसाय अवश्य ही 
अपनी प्रतिभा बनाये रहा | माक पोछो ने दक्षिण मारत की कपड़े की बुनाई के 
सम्बन्ध में लिखा है कि “यह मकड़े के जाले के समान सूक्ष्म होता है |” शाही 
महत्यें में योवन को निखारने के लिए अनेक प्रकार के जरी तथा रेशम के कपड़े 
भारतीय कुशल कारीगर बनाया करते थे । पर छल्ति कछाओं आदि की शिक्षा 
राजा ओर बादशाहों की रुचि पर ही निर्भर करतों थी तथा इनके मरने पर इस 
शिक्षा के केन्द्र प्रायः नष्ट हो जाते थे । अनेक वाददशाह, जेसे ओरंगजेव आदि तो 
इनके प्रति उदासीन ही रहे | मध्यकाल में मुगल बाइशाहों की थ्रंगार-प्रियता के 
कारण »ंगार की वस्तुओं के बनाने के सहायक व्यवसाय है उाधथक ग्रात्साहत 
हुए। फलतः अन्य व्यवसायों की शिक्षा का हास हुआ। तांत्रिक शिक्षा में 
-सामग्री बनाने, सड़के बनाने, इमारतें बनाने, पुल बनाने आदि की शिक्षा 
का महत्व अवश्य रहा क्योंकि साम्राज्य को सुदठ बनाये रखने तथा उसके विस्तार 
के लिए इनका ज्ञान आवश्यक था | चिकित्साह््षेत्र में मुग्लों के आने से यूनानी 
चिकित्सा को भी प्रोत्साहन मिला तथा उसकी शिक्षा-व्यवस्था भी देश में हुई । 
व्यकाल में व्यावसायिक, ओद्योगिक तथा तांत्रिक शिक्षा का स्वरूप ग्रायः 
वैसा ही रह जेसा कि प्राचीन काल में था | 
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अंग्रेजी शासन-कालछ में ओद्यो गिक, व्यावसायिक तथा तांजिक हाः 
: अंग्रेजी शासन-काछ में भारतीय प्राचीन-कालीन व्यावसायिक, और 
शिक तथा तांत्रिक शिक्षा को नष्ट करके अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए कम्पनी 
अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न किया । कम्पनी ने कानून, चिकित्सा, हू 
तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा को ही पाश्चात्य ढंग से देने के लिए विभिन्‍ू- 
संस्थाएं खोलीं। इसके सम्बन्ध में हम उच्च शिक्षा के अध्याय में विस्तार रं 
चर्चा कर चुके हैं | पर ओद्योगिक तथा प्राविधिक, वाणिज्य आदि की शिक्षा 
पर कम्पनी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। भारत में मिशनरियों ने औद्यो- 
गिक शिक्षा के रूप में कुछ उद्योग (८र्था) स्कूलों की स्थापना की जिनमें बढ़ई 
तथा लहर के कामों की शिक्षा निम्न वर्ग के परिवर्तित इसाइयों को दी जाती 
थी । सबसे पहिले ओंद्योगिक शिक्षा की ओर 'अकाछ आयोग (१८७७-७८)! 
ने ध्यान दिया, पर फिर भी इस दिशा में कोई विशेष कार्य न हो सका । 
सन्‌ १८८२ में हण्टर आयोग ने विविधता वाले पाठ्यक्रम को अपनाकर 
माध्यमिक स्तर पर ही ओद्योगिक तथा व्यापारिक पेशों के लिए बालकों को 
तैयार करने का सुझाव दिया था | हण्टर आयोग से यह प्रश्न 
१८८२ का हण्टर विशेष रूप से पूछा गया था कि क्‍या माध्यमिक शिक्षा 
आयोग. बालकों का ध्यान विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पर ही 
अधिक रहता है | हण्टर आयोग ने इसका उत्तर दिया कि 
भारतीय शात्मओं मे यूरोप को शालक्षओं के समान नवीन शिक्षण-विषयों का 
विकास नहीं हो सका है। अतः आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षा-विभाग को 
भारतीय व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकताओं को दृष्टि में र्सकर पाख्यक्रम 
संगठित करना चाहिए | 
छाड कजन ने सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक, कृषि तथा टेकनी 
कल शिक्षा के सम्बन्ध में भी सुधार किये | अभी इस क्षेत्र में जो प्रयास हुए थे वे 
अंग्रेजी शासन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किये 
छा कर्जन गए थ॑, पर छाड कर्जन ने भारतीय व्यवसाय तथा उद्योगों 
को ध्यान में रखकर टेकनीकल तथा व्यावसायिक शिक्षा 
को संगठित करने का सुझाव दिया। लाई कर्जन ने प्राविधिक शिक्षा में 
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प्रयोगिक तथा सरल विषयों को रखने का सुझाव दिया। कलछ्य-शिक्षा को 


#ि#मल ७ 


उसने उद्योग-कला को प्रोत्साहित करने के योग्य बनाने के लिए उचित 
समझा | उसने ग्राविधिक शिक्षा के लिए योग्य व्यक्तियों को इंग्लैण्ड तथा 
अमेरिका भेजने का सुझाव भी दिया | 

छाड कजन के बाद भी आओद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र्मे २०-२८ 
वर्षा तक कोइ ग्रगति न हो सकी | सन्‌ १९२१-२२ में इस शिक्षा की निम्न 
संस्थाएं थीं ह | 

व्यावसायिक तथा औद्योगिक संख्या छात्र 
शिक्षा संस्थाएँ 


के शक्षा-सस्थाए 9२ ५३९ 
२. कानून की शिक्षा-संस्थाएँ १३ ५,८९५ 
३, चिकित्सा की शिक्षा-संस्थाएँ ७ ३,८६३ 
४... वाणिज्य ना- ्‌ ७९ 

४ इंजीनियरिंग जज ८०३ 
६. क्रष्रि न २्‌ ३२६ 


हे 45 


उपयुक्त आँकड़ों से पता चलता है कि देश में 
वहुत ही कम प्रगति हो पाई थी | 

१९१९ के माण्टफोड सुधार के अनुसार देश में द्विविध शासन का प्रारम्भ 

ग़्था । अब तक भारतीय जनता कोरी किताबी शिक्षा के विरुद्ध आवाज 

उठाने छगी थी। स्वदेशी भावना भी विकसित हो रही थी । 

१९१५० का अतः १९२१ से १९३७ तक के समय मे व्यावसायिक तथा 

संविधान आद्योगिक शिक्षा की अच्छी प्रगति हुई | कानून की शिक्षा 
के १९३७ तक १४ मसहयविद्याल्य स्थापित हो चुके थे 

चिकित्सा की शिक्षा का महत्व भी बढ़ता जा रहा था जो निम्न आऑकडों से 


ता हे: 


तो 


इस प्रकार की शिक्षा की 


[४ 


अदाशत 


“| 
४0 ५ 


2९०१-२ १९९३१६-३७ 
चाकत्धा स्कूछ २२ ३० 
चिकित्सा महाविद्यालय है से 


चिकित्सा स्कूलों में छात्र १,४६६ ६,९९९ 


८४ ::४ भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 


इसी प्रकार इंजीनियरिंग शिक्षा की ग्रगति भी हुई, जो निम्न आँकड़ों 
से स्पष्ट है : 
५५००४ ०४ 2९३६-३७ 
इंजीनियरिंग महाविद्यालय ४ ८ 
पढ़ने वाले छात्र ८६५७५ 28203 


कृषि-प्रक्नन देश होते हुए भी देश में सन्‌ १९३७ तक केवल ६ कृषि महा- 
विद्यालय ही स्थापित किये जा सके | 

पञ्नु-चिकित्सा भारत-जेंसे ऋपिप्रधान देश के लिए आवश्यक हे | पर इस 
दिशा में मी अधिक कार्य न हों सका। १९०२ से १९३७ तक की अवधि के 
वीच में इसके लिए कुछ स्कूल खोले गए थे; पर ये केवढठ राजकीय आवश्य- 
कताओं की पूर्ति ही करते थे | इस अवधि में इन्हें उन्‍नत करने का विचार भी 
किया गया। पर इन्हें तोड़कर ५ पशु-नचिकित्सा महाविद्यालय खोले गए 
१९१७-२२ के बीच अगर प्रदेश में मुक्तेश्वर में इम्पीरियल वेटेरिनरी रिसर्च 
इन्स्टोब्यू2” तथा सन्‌ १९३० में पटना में वेटरिनरी कालेज स्नातकोत्तर शिक्षा- 
व्यवस्था की दृष्टि से खोले गए । 

वन-विज्ञान शिक्षा के लिए. देहरादन तथा कोयम्बदूर में दो महाविद्यालय 
तथा एक रिसच इन्स्टोस्यूट खोला गया | 

प्राविधिक तथा ओखशद्ोगिक शिक्षा की माँग दिन-पर-दिन बढती ही जाती 
थी। जनता ने केवल विदेशों में जाकर प्राविधिक शिक्षा पाने की नीति को 
अनुपयोगी बताया। फल्स्वरूप देश में अनेक प्राविधिक संस्थाएं खो 
गईं जेसे, हारकोंट बठलर टेकनालाजिकल इन्स्टीब्यूट, कानपुर (१९२१), 
इम्पीरियल एग्रीकल्चरल इन्स्टीस्यूट, दिल्‍ली, बोस रिसर्च इन्स्टीव्यूट, कलकत्ता 
इण्डियन स्कूल आफ साइनस, धनबाद (१९२६), विक्योरिया जुबली टेकनीकल 
स्कूल, बम्बई, जमशेदपुर टेकनिकल इन्स्टस्यूट, टाटानगर, गवनमंट स्कूल 
आफ टेकनालाजी, मद्रास आदि | सन्‌ १९३६-३७ में प्राविधिक तथा 
ओद्योगिक शिक्षा की संस्थाओं की कुछ संख्या ५३१५ थी तथा इनसे 
३०,५०९ छात्र पढ़ते थे | 
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इस शासन-विधान के अनुसार देश के अधिकांश प्रान्तों मे जनता के चुने 
हुए प्रतिनिधियों का शासन स्थापित हुआ | पर यह अनेक राजनेतिक कारणों 
से अधिक न चल सका, फिर भी द्वितीय महायुद्ध तथा जनता 
१९३५७ का को जागृति के फल्खरूप देश में १९४७ तक ओद्योगिक, 
शासन-विधान व्यावसायिक तथा ग्राविधिक शिक्षा की काफी प्रगति हुई। 
इसी बीच १९३६-३७ में भारत सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा 
के पुनर्गठन के लिए इंग्लैंड के दो विशेषज्ञों श्री ए० ऐवाट तथा श्री एस० एच्व० 
बुड को बुलाया | इन विशेषज्ञों के पास समय कम था, अतः केवल उत्तरी भारत 
का दोरा करके इन्होंने अपने सुझाव दिये हैं। वे सुझाव इस प्रकार हैं : 
१, व्यावसायिक शिक्षा साहित्यिक शिक्षा से कम नहीं है। इसका सुख्य उद्देश्य 
शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क की सम्पूर्ण शक्तियों का विकास करना है 
२, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था पग्रान्त के विविध उद्योगों की आवश्य- 
कताओं के आधार पर ही की जाये | 
३. सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा एक-दूसरे से अछग न समझी जायें। 
इन्हें शिक्षा का पूबवर्ती तथा परवर्ती चरण ही माना जाये । 
४, साधारण तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था एक ही शाल्य में न की 
जाये क्योंकि इनके उद्देश्य भिन्न-भिन्न होते हैं | 
५. छोटे-छोटे उद्योगों में छगे कारीगरों को भी आवश्यक प्रशिक्षण 
दिया जाये | 
प्रत्येक प्रान्त में एक व्यावसायिक शिक्षा सल्याहकारिणी समिति 
संगठित की जाये। इस समिति में शिक्षा-संचाल्क, उद्योग-संचालक, 
चार या पॉच व्यापारी तथा तीन या चार व्यावसायिक स्कूछों के प्रधान 
हों | इस समिति का कार्य शिक्षा ओर उद्योग में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
करना रहे | 
७, व्यावसायिक शिक्षा के लिए जूनियर तथा सीनियर स्कूल खोले जायें | 
जूनियर स्कूलों में ८वों के बाद ३ साल की शिक्षा-व्यवस्था हो तथा 
सीनियर में ११वीं के बाद दो वर्ष के लिए छात्र लिये जायें। 
८, भारत में कल्य-शिक्षा की व्यवस्था की जाये। वर्तमान कला-स्कूल्ों का 


की) 
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क्षेत्र बढाया जाबे तथा आवश्यक कतानुसार 


खोले जायें | 
व्यावसायिक शाल्यओं तथा संस्थाओं की स्थापना यथासंभव व्याव- 


४ न कः प्र अिरमड (5 
अन्य कह्न-स्कूल भी 


है. 


५ 
सायिक क्षेत्रों में ही की जाये | 
१०, अव्यकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कछ भी खोले जायें। इनमें दिन में 
में पढने के लिए 


ही शिक्षा दी जाये तथा सप्ताह में दाइ दित इन स्कलों 


कमचारियों को छुट्टी दी जाये । 
बुड तथा ऐवट समिति की सिफारिशों के वाद भी भारतीय व्यावसायिक तथा 
ओद्योगिक शिक्षा की अधिक प्रगति न हुई | व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में तो 
कोई विशेष प्रगति हो ही नहीं सकी । 
चिकित्सा की शिक्षा के लिए आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धतियों को कांग्रेस 
मंत्रिमंडर्लों की प्रेरा से प्रोत्साइन मिला | 
कृषि-शिक्षा के लिए. १९३७ से ४७ तक की अवधि में १२ नई संस्थाएँ 


हल 


खुर्ली | 
१९२६-२७ ९९४६-४७ 
कृषि महाविद्यालय श्८ 
छात्रों की संख्या १,००८ १,०५१ 


पर देश की आवश्यकताओं को देखते हुए यह कुछ भी नहीं था 
२७ से १९४७ के बीच इंजीनियरिंग शिक्षा का प्रसार भी काफी हुआ 


जो कि निम्न आकड़ों से स्पष्ट है; 


९९३६-३७ ? ९९४६-४७ 
इंजीनियरिंग कालेज ८ १७ 


हड् | 


१९३७ से १९४७ की अवधि में प्राविधिक शिक्षा की काफी प्रगति हुई 
इसके निम्न कारण थे : 
१. द्वितीय महायुद्ध के कारण प्राविधिक शिक्षा-प्राप्त लोगों की माँग में चृद्धि | 
२. युद्ध के कारण देश में अनेक नये-नये उद्योगों की स्थापना | 
२. युद्ध के बाद उद्योगों के विकास के लिए नई योजनाओं का निर्माण | 
सन्‌ १९४५ में मारत सरकार ने प्राविधिक शिक्षा के पुनर्गठन के छिए एक 
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अखिल मारतीय प्राविषिक शिक्षा समिति की स्थापना की | इस सर्मिति की 
सिफारिश पर एक योजना स्वीकार की गई जिससें सरकार को अनावर्तक तथा 
आवर्तक अनुदान के रूप में काफी धन व्यय करने का प्रावधान था | 

सन्‌ १९४५ सें ग्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए भारत 
सरकार ने श्री नलिनीरंजन सरकार की अध्यक्षता में एक उच्च टेकनाछाजीकल 
शिक्षा समिति! की स्थापना की थी। इस समिति ने १९४६ में निम्न सुझाव 
श्यि ४ 

१, देश में उच्च प्राविधिक शिक्षा की ४ संस्थाएं स्थापित की जायें। 

२. इनमें से एक संस्था कलकत्ता, दूसरी बम्बई के पास, तीसरी उत्तर भारत 
में जल-विद्युत की शिक्षा के छिए तथा चौंथी दक्षिण मारत में 
स्थापित हो | 

भारत सरकार ने इन सुझाओं को स्वीकार किया तथा स्वतंत्र भारत में 
इनके अनुसार कार्य किया जा रहा है। 

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ भारतीय शिक्षा के पुनगठन के छिए केन्द्रीय 
शिक्षा सलाहकार परिषद्‌ ने एक योजना प्रस्तुत की । यह योजना सारर्जेण्ट रिपोट 

के नाम से विख्यात है | इसमें शिक्षा के सभी स्वरों के सम्बन्ध 

सार्जेण्ट रिपोर्ट में विकास की योजनाएँ हैं। ग्राविधिक तथा ओशद्योगिक 

शिक्षा के लिए भी इसमें विस्तार से विचार किया गया है। 

इस रिपोर्ट में शायद ग्रथम बार इतने विस्तार से देश में ओद्योगिक तथा ग्रावि- 

घिक शिक्षा के सम्बन्ध में विचार किया गया है। इसमें ओद्योगिक तथा प्राविधिक 
शिक्षा की चार श्रेणियाँ की गई हैं : 

१, प्रथम श्रेणी--उन व्यक्तियों को दी जायेगी जो देश के युद्धोत्तर 
निर्माण में अनुसंघानकार्य या प्रमुख प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे | यह शिक्षा 
उच्चकोटि की होगी तथा चुने हुए योग्य छोगों को ही दी जायेगी। इस प्रकार 
की शिक्षा की व्यवस्था व्यावसायिक, ओद्योगिक तथा प्राविधिक महाविद्यालयों 
में दी जायेगी | 

२. द्वितीय श्रेणी--यह शिक्षा विभिन्‍न उद्योगों तथा व्यवसायों के छोटे- 
छोटे प्रशासनीय पदों पर काम करनेवाछे अधिकारियों को दी जायेगी | इस 
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के 


प्रकार की शिक्षा ग्राविधिक दहाइस्कृलों की शिक्षा के बाद विशेषीक्षत शिक्षा के 
रूप में महाविद्यालयों तथा पोलकोटैकनीकल सस्थाओं से दो जा | 

३, तीसरी श्रेणी--इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य कुशल कारीगरों का 
निर्माण होगा | प्राविधिक हाईस्कूलों में इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की 
जायेगी | सीनियर वेसिक स्कूल या पूर्व साध्यमक शाल्मओं के बालकों को 
जूनियर टेकनौकल स्कूलों या ओद्योगिक स्कूलों में दो या तीन वर्ष तक अतिरिक्त 
शिक्षा देकर इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी | 

४. चतुर्थ श्रेणी--इस शिक्षा का उद्देश्य अर्द्धकुशल कारीगर या सामान्य 
श्रमिक के योग्य शिक्षा देना होगा । बेसिक शार्यओं की शिक्षा से इस प्रकार 
के अर्ध-कुशल श्रमिक तैयार हो सकेंगे | 


०] 
अप: नमक, 


इसके अतिरिक्त औद्योगिक सेबाओं में नियुक्त कारीगरों तथा श्रमिकों के 
लिए अंशकालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था का सुझाव था | 
साजेण्ट रिपोट में सुझाव के रूप में युद्धोच्तर काल के औद्योगिक तथा व्याव- 
साविक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के छिए शिक्षा के हर स्तर पर 
औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई थी | 
इसके लिए अखिल भारतीय येकनीकल समिति के सुझावों को मान्य किया 
गया था | इस समिति के प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे : 
१, टिक्षा के सभी स्तरों पर प्राविधिक तथा ओद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था 
की जाये | 
, साहितिक शिक्षा से प्राविधिक तथा ओद्योगिक शिक्षा निम्न न समझी 
जाये | यह शिक्षा का अभिन्‍न अंग समझी जाये | 
३, प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत उद्योगों में सम्बन्धित व्यापारिक तथा 
कला को शिक्षा भी रहे। कृषि भी प्राविधिक या तान्त्रिक शिक्षा का 
अभिन्न अंग रहे | देश के ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक तथा सीनियर 
बेसिक शालाएँ कृषि के आधार से खोलो जायें। कृषि शिक्षा के लिए 
एक समिति गठित की जाये जो तत्सम्बन्धी विस्तृत जाँच करे | 
प्राविधिक तथा ऑंद्योगिक शिक्षा के लिए निम्न प्रकार की शात्याँ 
तथा संस्थाएँ खोली जायें: 


हद 


णर्‌ 
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(क) जूनियर टेकनीकक या औद्योगिक या उद्योग या द्रधवसाय 
शाल्यएं | 
(ख) टेकनीकल हाईस्कूल 
(ग) सीनियर टेकनीकल संस्थाएं | 
(घ) पो छीटेकनीकल संस्थाएँ मी आवश्यकतानुसार खोली जायें। 
(व) प्राविधिक, ओद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षाओं को संबंधित 
उद्योग या व्यवसाय का व्यावह्रिक ज्ञान होना चाहिए, | 
(छ) ये संस्थाएँ उद्योग-क्षेत्र में ही खोढी जायें | 
(ज) हाईस्कूल तक की पग्राविधिक, व्यावसायिक तथा ओद्योगिक शिक्षा 
प्रान्तीय सरकार की तथा उच्च शिक्षा केन्द्रीय सरकार की 
जिम्मेवारी रहे | 
(झ) इसके निरीक्षण तथा उचित निर्देशन के लिए अलग से निरीक्षक 
रखे जाये | 
सार्जेप्ट रिपोथ ने बुड तथा ऐबट रिपोर्ट के पाञ्यक्रम तथा विस्तार-संबंधी 
सभी सुझावों को उचित महत्व देने का सुझाव भी दिया | 
ग्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा का वार्षिक व्यय सार्जेण्ट रिपोर्ट के 
अनुसार लगमग १० करोड़ रुपया कूता गया था | 


स्वतंच्रता-प्राप्ति के पच्चात्‌ प्राविधिक, ओद्योगिक तथा 
व्यावसायिक शिक्षा 

सन्‌ १९४० में देश पूर्ण स्वतंत्र हुआ | स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद देश में 
विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों के विकास की योजनाएं बनाई गई | संसार भी 
इस क्षेत्र मं विकास कर रहा था | अतः हमारे देश में मी इस ओर विशेष ध्योन 
दिया गया । फलस्वरूप इस शिक्षा के विकास के लिए दो प्रकार के कार्य 
किये गए ; 

१, शिक्षा-प्राप्ति की सुविधाओं का विस्तार, तथा 

२, इस शिक्षा के प्रमुख विभागों के विशेषीकरण की शिक्षा का आयोजन | 

इसी उद्देश्य से १९४५ में अखिल भारतीय टेकनीकल शिक्षा परिषद का 

धर 
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गठन हुआ था | इसने ७ बोर्ड आफ इण्डस्ट्रीज तथा ४ क्षेत्रिय कमेटियाँ नियुक्त 
कीं । इसकी योजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया | 
राधाकृष्णन आयोग ने व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा की परिभाषा 
निर्धारित करते हुए कहा कि व्यावसायिक विशक्षा व्यक्तियों 
राधाकृष्णन को अल्न्त परिश्रमपूण तथा उत्तरदायी सेवा के लिए, 
विश्वविद्यालग्र. व्यावसाथिक भावना से तैयार करती है | व्यावसायिक शिक्षा 
आयोग (१९४८- शब्द का प्रयोग उन क्षेत्रों के लिए. सीमित रहना चाहिए 
4९४९) जिनमें समुचित जानकारी के साथ-साथ अनुद्यासित अन्तर्दृष्ट 
तथा उच्चतर कुशलता अपेक्षित है। श्रम की तैयारियों 
रोजगारिक (४०८०४४०४)) तथा शिव्पिक ((६०७॥८४)) कही जा सकती हैं | 
वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा का दोप यह है कि यह व्यक्तियों को ज्ञान 
तथा कुशलता तो देती है पर उन्हें ऐसा दर्शन नहीं देती जिसके अनुसार वे अपने 
जीवन में उस कुशलण तथां ज्ञान का उपयोग कर सके । इससे सामाजिक हित 
नहीं होता । अतः यह आवश्यक है कि व्यावसायिक शिक्षा का आधार न केवल 
कुशल्ता हो वरन्‌ सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, सामाजिक तथा मान- 
वीय मूल्य की परख तथा बस्तुस्थिति के प्रति निष्पक्ष दृष्टि हो | 
व्यावसायिक शिक्षा के इन दायित्वों की पृष्ठभूमि में आयोग ने कृषि-शिक्षा 
को राष्ट्रीय शिक्षा योजना का महत्वपूर्ण अंग माना तथा इसे शिक्षा के सभी 
स्तरों में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव दिया । कृषि के नये विद्यालय ग्रामीण 
विश्वविद्यालय से संल्य्न किये जाना चाहिए। केन्द्र तथा राज्य सरकार कृषि 
प्रयोगशाल्मए. पर्याप्त संख्या में देश के सभी क्षेत्रों में खोले तथा प्रत्येक 
सीनियर वेसिक ओर ग्रामीण माध्यमिक शाला कृषि फार्म! आयोजित करे | 
कृषि-सम्बन्धी शोधकार्य तथा स्नातकोत्तर शिक्षा का विस्तार किया जाये | 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ एक कृषि समिति सम्बद्ध की जाये जो 
कृषि की उन्नति के छिए धन की व्यवस्था-सम्बन्धी सुझाव दे । 
व्यापारिक शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग ने छात्रों को तीन-चार प्रकार 
को व्यापा रिक संस्थाओं सें व्यावहारिक कार्य करने का सुझाव दिया । स्नातक 
स्तर को शिक्षा के बाद खास विषयों में विशेष अध्ययन की प्रेरणा दी जाये 
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तथा यह अध्ययन पुस्तककीय कम हो। यह स्नातकोत्तर डिग्री थोड़े लोगों 
को ही दी जाये | 

शिक्षा-व्यवसाय के सम्बन्ध में आयोग ने पाव्यक्रम बदलने, शिक्षा सिद्धान्त 
के पाव्यक्रम को ल्चीत्य बनाने, प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रोफेसरों तथा लेक्चररों 
की अखिल भारतीय रूर पर कार्य करने, स्कूलों में शिक्षण-कार्य के अनुभवी 
शिक्षकों को प्रशिक्षण संस्थाओं में नियुक्त करने आदि के सुझाव दिये । 

इंजीनियरिंग तथा टेकनालाजिकल शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग ने सुझाया 
कि देश की इस प्रकार की संस्थाएँ राष्ट्र की पूँजी समझी जायें, इनकी संख्या 
बढ़ाई जाये, इनके अध्ययन के विषय बढ़ाये जायें, इनके व्यावह्रिक अभ्यास 
का पूण ध्यान रखा जाये, स्नातकोत्तर तथा अनुसंघान-कार्य को ग्ोत्साहित 
किया जाये, उच्चतर टेकनालाजिकल संस्थाएं शीघ्र ही स्थापित की जांयें, इंजीनि- 
यरिंग काछेजों पर मन्त्रियों तथा सरकारी विभागों का ग्रमुत्व न रहे | 

चिकित्सा की शिक्षा के सम्बन्ध में भी आयोग ने सुझाया कि किसी एक 
चिकित्सा महाविद्यालय में १९० से अधिक छात्र भरती न किए जायें। प्रत्येक 
छात्र के ज़िम्मे १० मरीज़्ञ से अधिक न हों, छात्रों को आमीण केन्द्रों में भी 
प्रशिक्षण दिया जाये । नर्सिंग तथा जन-स्वास्थ्य को अधिक महत्व दिया जाये, 
देशी चिकित्सा-विधियों को भी प्रोत्साइन दिया जाये तथा इनमें अनुसंधान की 
सुविधाएँ प्रदान की जायें । स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा केवछ साधन-सम्पन्न 
संस्थाओं में ही दी जाये | े 

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बतलाया दे कि व्यावसायिक 

तथा ओद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं 
माध्यमिक शिक्षा हुई है | इस आयोग ने प्रगति का विकास न होने के निम्न 
आयोग (सुद्दा- कारण बतलाये : 
लियर आयोग) १. अमी तक केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने औद्योगिक शिक्षा 
१९५२-५३ पर पूर्णरूपेण विस्तार से गम्मीरतापूर्ठक विचार नहीं 
किया है | 
२. व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण के कोई प्रयत्न ही नहीं 
किये गए, हैं | 
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शिक्षा-विभाग को अभी तक अनुभवी, योग्य विशेषज्ञों क उचित सलाह 
नहीं मिलती है जिससे इसके पाठ्यक्रम की योजना टीक-ठीक नहीं 
बन पाती है | 

सरकार के विभिन्‍न विभागों में ठीक सम्बन्ध नहीं है; कुछ रंस्थाएँ 
उद्योग-संचाल्क, कुछ श्रम-संचालक तथा कुछ शिक्षा-संचालक के 
पास हैं | 

अनेक उपयोगी योजनाएँ धन्तभाव के कारण पूर्ण नहीं की जा सकी | 
व्यावसायिक संस्थाओं के ग्रारम्म करने तथा योग्य और अनुभवी 
शिक्षकों पर अधिक घन व्यय होता है | 


न्‍>>__-नरु. 


ग्राध्यमिक शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा के संगठन 
तथा व्यवस्था के लिए निम्न सुझाव दिये ; 


९, 


व्यावसायिक तथा ओद्योगिक शालूएँ स्वतंत्र रूप से या बहुउद्देश्यीय 
शात्यओं के रूप में अधिक-से-अधिक खोली जायें | 

बढ़े शहरों में केन्द्रीय व्यावसायिक संस्थाएँ सभी स्तर की स्थानीय 
शालाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खोली जायें | 

जहाँ तक सम्भव हो औद्योगिक तथा व्यावसायिक शात्यएँ औद्योगिक 
केन्द्रों के पास ही खोली जायें। 

अप्रेण्टिसशीप प्रशिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। अतः ऐसा कानून बनाया 
जाये जिससे उद्योगों को छात्रों के लिए व्यावहारिक अभ्यास की 
सुविधाएं देना आवश्यक हो | 

सभी स्वरों की व्यावसायिक तथा ओखद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था तथा 
नियोजन के लिए व्यवसाय, व्यापार तथा उद्योगों से प्रतिनिधियों की 
सहायता अवश्य ली जाये । 

व्यावसायिक शिक्षा के विकास के किए उद्योगों पर एक व्यावसायिक 
शिक्षा कर' लगाया जाये | 

माध्यमिक स्वर पर व्यावसायिक शिक्षा के उचित विकास के लिए 
अखिल भारतीय टेकनिकल शिक्षा परिषद! तथा उसके अन्तर्मत 


है: आम 


आल... # अवशसन पहल अध गररभार> 


5कलन वमाध्कयाप ८ बट हे... २5. 
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ओद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा ::: ९३ 
काम करनेवाली संस्थाओं की सहायता पाठ्यक्रम के संगठन क्रे हेतु 
ली जाये | 


प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएँ 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योग-शाल्रओं तथा जूनियर ठेकनिकल 
माध्यमिक शाल्ाओं को पोलीटेकनीक विद्याल्यों में उन्‍नत करना ,'नये हस्तकल्य 
तथा जूनियर बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, व्यावसायिक तथा तांत्रिक 
विद्यालयों को उन्‍नत करके उच्च व्यावसायिक वथा तांजिक विद्यालय बनाना, 
नये विद्यालयों के पाख्यक्रमों में कृपि-शिक्षण को महत्व देना तथा उच्च व्याव- 
साथिक प्रशिक्षण के लिए छात्रों को विदेश भेजना आई कार्य निश्चित किये 
सए थे । 

उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना-काछ में इंजीनियरिंग 
तथा टेकनाछाजी के विशिष्ट अध्ययन के लिए खड़गपुर (पश्चिमी बंगाल) में 
“इंडियन इन्स्टीस्यूट2 आफ टेकनाछाजी! को स्थापना को गईं। बंगलोर की 


“इंडियन इंस्टीस्यूट आफ साइंस! संस्था पर, जो टाटा द्वारा स्थापित की गई थी, 


सरकार ने विकास हेतु १७७ छाख रुपया व्यय किया | वम्बई में भी ठेकनालाजी 
की विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की गई | दिल्ली में नगर तथा ग्राम-पुननिर्माण के 
अन्तर्गत स्कूछ ऑफ़ टाउन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग” स्थापित किया गया । 

तांजिक तथा टेकनाछाजिकल शिक्षा की प्रगति हेतु मानवी शक्ति-समिति, 
वैज्ञानिक समिति तथा समुद्र-पार छात्रवृत्ति समिति गठित की गई | इन कमेटियों 
द्वारा सन्‌ १९५४ तक तान्त्रिक तथा इंजीनियरिंग की १,३९० सीनियर तथा 
८७८ जूनियर छात्रवृतियाँ अनुसधान ओर विशिष्ट शिक्षा के लिए दी गई | 
पाख्य-सामग्री तथा साज-सजा के लिए विभिन्न संस्थाओं को २"५ करोड़ रुपयों 
का अनुदान दिया गया | प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगत तांत्रिक शिक्षा 
के विकास के लिए १४४ करोड़ रुपये तथा छात्रावार्सों के निर्माण के लिए 
९८ राख रुपये व्याज-रहित ऋण के रूप में दिये गए | 

नव-जिकित्सा शिक्षा, पशु-चिकित्सा शिक्षा, सहायक चिकित्सकों का 
प्रशिक्षण, नसों का प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं भी बढ़ाई गई | “अखिल 


९४ ::: सारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचार्धाराएँ 


भारतीय मेडिकल इन्स्टीव्यूट! की स्थापना भी रूगसग ६'१ करोड़ रुपयों की 
लागत से की गई। आयुर्वेद शिक्षा के ४० महाविद्यालय तथा देशी चिकित्सा 
के विकास के हेतु सिण्ट्रल इन्स्टीव्यूट ऑफ़ रिसच! की स्थापना की गईं | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना काछ में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन तथा प्रयोग 
में आनेवाढी सभी वस्तुए देश में ही बनाने के लक्ष्य को पूति के छिए व्याव- 
सायिक तथा तांतिक शिक्षा के प्रशिक्षाथियों की संख्या तिगुनी कर दी गईं । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भी तांजिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के 
विकास पर अधिक व्यय किया जा रहा है। इसके लिए ४८ करोड़ रुपयों का 
प्रावधान है | इसका एक अंश प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित संस्थाओं 
को पूण बनाने तथा उच्च शिक्षा ओर अनुसंधान केन्द्रों के विकास में व्यय 
होगा। दूसरा अंश देश में खड़गपुर की इंडियन इन्स्टीव्यूट ऑफ़ टेकनाछा 
जेसी ३ संस्थाएँ स्थापित करने, विभिन्न भागों में डिग्री तथा डिप्लोमा संस्थाएँ 
स्थापित करने, छात्रावास बनाने तथा छात्रजृत्तियों की संख्या बढ़ाकर ८०० करने 
में व्यय किया जायेगा | दिल्‍ली के पोलीटेकनिक इन्स्टीव्यूट को ओर विकसित 
किया जायेगा। देश की छोहा, इस्पात, रेलवे, श्रम इत्यादि उत्पादन-सम्बन्धी 
योजनाओं में तांत्रिक प्रशिक्षण के हेतु व्यवस्था का प्रावधान है | इसके लिए 
स्नातक प्रशिक्षाथियों की संख्या प्रथम योजना से दुगुनी तथा डिप्लोमा प्रशिक्षा- 
थियों की संख्या तिगुनी कर दी जायेगी; अर्थात्‌ क्रशः ५७०० तथा ६२०० 
आतिरिक्त छात्र प्रशिक्षित किये जायेंगे । द्वितीय योजनाकाल में विभिन्‍न स्तर के 
प्रशिक्षाथियों की संख्या-ब्ृद्धि का लक्ष्य इस प्रकार है : 


छात्र 
१, शोषकार्य तथा स्नातकोत्तर स्तर ५७० 
२. स्नातक पाज्यक्रम ७,५५० 
३. जूनियर प्र।विधिक या तांजिक ५४०० 
ड डिप्लोमा १९,३०० 


द्वितीय योजना में शिक्षक-प्रशिक्षण पर १७ करोड़ रुपयों का ग्रावधान है। 
इस योजना-काल मे ३० शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं २१३ प्रशिक्षण 
विद्यालय स्थापित किये जायेंगे | बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालयों की सख्या 
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वि 


७१ तथा बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या ७२९ कर दी जायेगी | 
वुनियादी में आवश्यक शोध-कार्य के लिए नेशनल इन्स्टीव्यट आफ बेसिक 
एजूकेशन' स्थापित किया जायेगा | 


मध्यप्रदेश में ब्यावलायिक, ओद्योगिक तथो तांजिक शिक्षा 

मध्यप्रदेश में इस हेतु निम्न संस्थाएँ कार्य कर रही हैं : 

१, व्यावसायिक साध्यमिक शाक्ा---महाकोशल क्षेत्र में & व्यावसायिक 
माध्यमिक शालाएँ हैं | इनके अतिरिक्त इस क्षेत्र में दो मान्यता प्रात गैरसरकारी 
औद्योगिक शाहूएँ भी हैं| 

२. जूनियर टेफनिकछ शार्राएं--विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र को ४ _ जूनियर 
टेकनिकरछ शाल्यओं को माध्यमिक टेकनिकल शाल्ाओं में उन्नत किया गया 
है| पन्‍ना, शहडोल तथा सतना की टेकनीकल शाल्मओं के भवन-निर्माण का 
कार्य भी सम्पन्न हो चुका है। एक ही स्तर की सभी ठेकनिकल संस्थाओं में 
एकरूपता के हेवु ओवश्यक पुनर्गठन तथा मारत सरकार द्वारा निर्वारित स्वरूप 
दिया गया है | 

३. कछा-निक्तेतत जबलपुर--इस वर्ष ग्वालियर में एक जूनियर टेकनिकल 
शाला खोली गई । इस संस्था में मुद्रण-व्यवसाय के प्रशिक्षण को राष्ट्रीय प्रमाण- 
पत्र पाव्यक्रम के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक परिवतंन किये गए हैं । 

४. पत्नोपाधि (डिप्लोमा) स्वर की तांत्रिक शिक्षा--इस हेतु सन्‌ १९५८- 
५९ तक शासकीय तथा गैर-सरकारी पोल्टिकनिक संस्थाएँ. चल रही थीं | 
ये भोपाछ, जयपुर, रायगढ़, उज्जेन, नोगॉव, जावरा, ग्वालियर, विदिशा 
( गर-सरकारी ) में स्थित थीं। इनके अतिरिक्त इन्दोर के गोविन्द राम सेकसरिया 
टेकराल्जिकतट संस्था में भी पत्रोपाधि स्तर के छात्र भरती किये जाते हैं। इन 
पोलीयेकनीकल संस्थाओं में विभिन्‍न व्यवसायों के लिए निम्न संख्या में छात्र 
भरती किये जाते हैं : 

व्यवसाय छात्र 


>छ) 
न या 
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ल्‍्प्त 


०». पत्रोपाध्रि स्तर के बाद का सब-ओभोवरसियस 
पाख्यक्रम १८ माह का १९२ 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अभी तक इन संस्थाओं के भवन, शिक्षकों 
छात्रावास-निमाण आदि पर १७७३ छाख रुपये व्यय किये गए हैं | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तगत सेण्ट्रढ टेकनिकल इन्स्टीस्थट ग्वालियर 
तथा नोगाव से प्रचलित पाख्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रमाणपत्र पाख्यक्रम के स्तर पर 
छाया गया हूँ। उज्जन की पोलीयेकनिकल संस्था में आटोमोवाइल इंजीनियरिंग 
पत्रविाध-पाज्यक्रम परारम्म किया गया हैं| सुरार मं एक चम-कछा टेक्निकल 
संस्था स्थापित की गई है । 

सन्‌ १९६१ तक राज्य में १४ पोछीटेकनिक संस्थाएँ हो जायेंगी। इससे 
प्रवेश-संख्या में निम्नानुसार विकास किया जायेगा : 

सिवेड मेकेनि- इडेकिट्र- माइ- छेइर टेक्सटाईल प्रिंटिंग योग 


कुछ कुछ निंग टेक टेक टेक 
९९५०६ ३००७ १८१ १५९०  “+ ९० श्‌० १० ६८० 
१९६१ ६९० ३२६० दे६० ८० १० २० ४० १,५६६ 
सन्‌ १९६०-६१ से दुगें, खण्डवा तथा शहड़ोंड में नये पोलीटेकनिक 


स्थापित किये जायेंगे 
वतमान समय में राज्य से दो शासकीय अमभियांत्रिक महाविद्यालय रायपुर 


तथा जबलपुर में चल रहे हैं। दो गैर-सरकारी अभियांत्रिक महाविद्यालय भी 

वाह्यर तथा इन्दार से स्थित हैं। जबलपुर के अभियांत्रिक 

उच्च तांत्रिक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर के परीक्षण की व्यवस्था भी 

शिक्षा है। सन्‌ १९६०-६१ से भोपाल में एक क्षेत्रीय अभियांत्रिक 

महाविद्यालय केन्द्र की सहायता से खोल जा रहा है| 

इसको प्रवेश संख्या १०० रहेगी। राज्य की इन संस्थाओं में प्रवेश-संख्या में 
निम्नानुसार विकास करने की योजना है : 


| # प 
आद्योगिक, व्यावसायिक तथा ताँत्रिक शिक्षा : :: ९७ 
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सन्‌ १९०८ में राज्य-स्तर पर ग्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था परीक्षा लेने 
पुनर्गठन तथा शासन को आवश्यक परामश देनें के हेतु 


राज्य-सरीय प्रावि- एक प्राविधिक शिक्षा बोर्ड! की स्थापना की गई है | य 
घिक शिक्षा बोड बोड्ड प्राविधिक शिक्षा के प्रसार, सुधार तथा पुनर्गठन के 
लिए अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा ( टेकनीकल ) 
परिषद की नीतियों के अनुसार कार्य करता है। राज्य में इस बोर्ड द्वारा संचाल्ति 
परीक्षाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है | 
ओद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा की राज्य में काफी प्रगति हुई है। राज्य 
में कृपि, कानून, चिकित्सा, पशु-चिकित्सा, अर्थ तथा वाणिज्य महायविद्याल्यों की 
संख्या बढती जा रही है। इन महाविद्यालयों की स्थापना राज्य के प्रत्येक क्षेत्र 
में स्थापित किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इनके साथ-साथ राज्य में 
अनेक प्रशिक्षण तथा उत्पादक शाह्मएँ भी उद्योग विभाग की ओर से चल 
'श्ही हैं । 


” /ज| 


अध्याय < 
उच्च शिक्षा 


राष्ट्रीय जीवन के पुनरुत्थान तथा विकास में उच्च शिक्षा का बड़ा योग 
रहता है, क्योंकि उच्च शिक्षा के केन्द्र राष्ट्र के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन 
के केन्द्र होते हैं | उच्च शिक्षा समाज के मानसिक स्तर को उच्च बनाती 
जनता के मस्तिष्क का उच्चित उपयोग करती, राष्ट्रीय रुचि को शुद्ध करती, जन- 
सामान्य की आकांक्षाओं को सिद्धान्तों का आधार देती, काल-विशेष के विचारों 
को विकसित कर उन्हें गहन बनाती, राजनेतिक अधिकार तथा सत्ता का उपयोग 
सुलभ करती तथा वैयक्तिक जीवन में विचारों के आदान-प्रदान को उन्नत 
बनाती है | इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा हमारे सामाजिक, आर्थिक 
सांस्कृतिक एवं गाजनेतिक जीवन के लिए मार्गदशक तथा उसे उन्नत बनाने 
वाली होती है, क्योंकि उच्च शिक्षा के केद्धों से निकले व्यक्ति ही जीवन के 
सभी क्षेत्रों का नेतृत्व करते है 


पाचीन भारत में उच्च शिक्षा 

हमारे देश में अति प्राचीन कार से उच्च शिक्षा के कइ पसिद्ध केन्द्र रहे 
हैं। प्राचीन कार में परिषद या ब्राह्मणों की समा, जिसमें वेद तथा घर्म- 
शास्रों एवं सूत्रों के महापण्डित भाग लिया करते थे, ज्ञान-पिपासा की शान्ति के 
इच्छुक अनेक विद्वानों के केन्द्र बनी रहती थीं। इनमें माग लेने तथा विचार- 
विमश करने के लिए विभिन्‍न स्थानों से विद्वान तथा पण्डित इकठे होते रहते थे | 
काला न्तर में प्राचीन भारत में तक्षशिल्ा , नाडन्द ओर बनारस आदि अनेक शिक्षा- 
केन्द्र स्थापित हो गए थे | इन प्राचीन शिक्षा-केन्द्रों में न केवछ भारतीय विद्वान 
शिक्षा ग्रहण करते थे, वरन्‌ अनेक अन्य देशों से भी विद्वान आते तथा लाभ 
उठाने के लिए छालायित रहते थे | इन शिक्षा-केन्द्रों की ख्याति इतनी अधिक 
हो गई थी कि जापान, चीन, लूंका, मिख, यूनान आदि अमेक देशों से विद्वान 


है 
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यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते थे | इन उच्च शिक्षा के केन्द्रों में प्रवेश पाना 
ही कठिन होता था। कठिन इसलिए नहीं कि इनको फीस अधिक होती थी 
ये तो निःशुल्क शिक्षा-केन्द्र होते थे। इतना ही नहीं, यहाँ विद्यार्थियों को मोजन 
तथा वस्त्र भी शिक्षा- केनद्रों की ओर से ही मिल्ते थे | परन्तु इनमें प्रवेश पाने 
के लिए भी विद्वत्ता आवश्यक होती थी | फलस्वरूप केवर बहुत योग्य छात्र ही 
यहाँ मस्ती हो सकते थे | इन शिक्षा-केन्द्रों में गुरु तथा शिष्य एक्र ही स्थान 
में रते तथा सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे | इससे गुरु का अनुकूछ प्रभाव 
छात्रों के चरित्र-गठन तथा विकास में बड़ा सहायक होता था | ये शिक्षा-केन्द्र 
राजनीति से परे होते तथा यहाँ शिक्षक एवं प्रधान का ही सभी मामल्यें में 
अधिकार होता था| इन दरिशक्षा-केन्द्ों के खर्च के लिए सेकड़ों गाँव इनसे संलग्न 
कर दिये जाते थे | इन शिक्षा-केन्द्रों की स्वतन्त्रता तथा उन्मुक्त वातावरण आज 
तो पाना दलूभ ही है | इनमें न केवछ व्यवस्था करनेवाले आर्थिक तथा राज- 
नतिक बन्धनों से मुक्त होते थे पर शिक्षक तथा छात्रों को भी इसकी कोई चिन्ता 
नहीं करनी पड़ती थी | फलस्वरूप शिक्षा में ही उनका अधिकांश समय व्यतीत 
होता था । इन शिक्षा-केन्द्रों के गुरुओं का सम्मान भी बहुत अधिक था। 
राजा-महाराजा और जनता सभी इनकी पूजा करते थे | इतना सब होते हुए भी 
दम्म तथा अभिमान तो उन आचार्यों को छू तक नहीं गया था| विनय तथा 
नम्नता की ये सभी मूर्ति होते थे | यही कारण है कि प्राचीन भारत के शिक्षा-केन्द्रों 
में ज्ञान, शक्ति, विनय तथा विनम्रता का अद्भुत मेल मिलता था | उस काल में 
ज्ञान शीछ तथा विनय के सम्मिश्रण से ओर भी चमत्कृत हो गया था। अत 

यह कोई आश्वय नहीं कि ये प्राचीन शिक्षा-केन्द्र विश्वविख्यात हुए तथा 
अनेक देशों के विद्वानों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहे | 
प्राचीन काल के प्रसिद्ध शिक्षा-केन्रों में तश्षशिव्य, नालन्द, विक्रमशिव्य, 
ताम्रकिपि, वललछभी, उज्जयिनी आदि उल्लेखनीय हैं। तक्षशिल्ा में वेद, वेदांग 
तथा १८ कछाओं का, जिनमें चिकित्सा, शब्य-विद्या, ज्योतिष, कृषि, शस्त्र- 
विद्या आदि शामिल थीं, ज्ञान दिया जाता था। नालल्‍न्द में तो छगमग १२ 
वर्षो तक वेद तथा उपनिषदों एवं बौद्ध तथा जेन-टर्शनों के अध्ययन की 
सुविधाएँ थीं। नाल्न्द में बोद्ध-शिक्षा अवश्य थी पर हिन्दू शिक्षा-केन्द्रों के 


१०० ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 

समान ही इसका काम चलता था। तक्षशिल्ा "वीं सद्े तथा नालन्दा १२वीं 
सदी तक रहे | काठियावाड़ में चल्लभी तथा दक्षिण सें कांज्ये नारुन्ठा के समय 
के प्रसिद्ध शिक्षा-केद्ध थे | विहार के विक्रमशिल्ा तथा ओदन्‍्तपुरी के सम्बन्ध 
में कम जानकारी प्रातत है, पर बंगाल में स्थित नदिया तो अपनी परम्पराओं को 
आज भी बनाये हुए है 


मध्ययुग में उच्च शिक्षा 


मध्यकाल में मुसलमानों के अनेक आक्रमण भारत पर हुए | प्रारम्भ काल 
के आक्रमण तो धन के व्येम से ही होते थे, पर बाद में धर्म-प्रचार तथा शासन 
करने की भावनाओं से भी भारत पर अनेक हमले हुए। इन हमलों से पर्चिम- 
उत्तर के अनेक शिक्षा-केद्ध नष्ट हो गए। १३वीं सदी के प्रारम्भ में, सन्‌ १२०६ 
के लगमग, नालन्द तथा विक्रमशील शिक्षा-केन्द्र जल्य दिये गए। धीरे-धीरे 
मुसलमान शासक भारत में बसने छगे | फलस्वरूप भारतीय संस्कृति तथा इस्छामी 
संस्कृति का मेल हुआ तथा दोनों की उन्‍नति हुई। मुसलछमानी शासन-काल 
में उच्च शिक्षा के लिए अनेक मदरसे स्थापित किये गए । कई मदरसे तो भारतीय 
प्राचीन-शिक्षा केन्द्रों को नष्ट करके विकसित किये गए, पर फिर मी पूर्व तथा 
दक्षिण में अनेक हिन्दू शिक्षा-केन्द्र चलते रहे | मुसलमान बादशाहों ने दिल्ली 
लाहोर, रामपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, अजमेर, जोनपुर बीदर आदि में मदरसे 
खोले | ये मदरसे अरबी, फारसी तथा इस्लामी दशन की उच्च शिक्षा के केन्द्र 
थे। शेरशाह सूरी ने, जो कि सुगल कार में बादशाह बन गया था, 
जोनपुर के मदरसे में शिक्षा पाई थी | जोनपुर मदरसे में इतिहास, दर्शन, अरबी 
ओर फारसी साहित्य की उच्च शिक्षा दी जाती थी। मध्यकाल के मदरसों में 
साहित्य, व्याकरण, तक, कानून, ज्यामिति, ज्योतिष, दर्शन, घम आदि की 
शिक्षा दी जाती थी। इनमें से अनेक मररसे कियी एक या दो विषयों की 
शिक्षा विशेष रूप से देते तथा उनके लिए प्रसिद्ध थे, जेसे रामपुर तके तथा 
चिकित्सा, छठखनऊ धर्म तथा दशन, लाहौर नक्षत्र-विद्या तथा गणित आदि 
विषयों की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। मध्यकालीन मदरसों में प्रमुखतः अरबी 
के माध्यम से ही शिक्षा दो जाती थी। आज तो इनमें से अनेक मदरसे न्ट 
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हों गए हैं। १८वीं सदी में मुसलमान साम्राज्य छिन्न-मिन्न होने छगा था | 
यूरोपीय कम्पनियाँ सी यहाँ अपना प्रशुत्व जमाने के छिए आपसो संबर्ष करने 
तथा रशाजनीति में सक्रिय भाग लेने छगी थों। फलस्वरूप युद्ध ओर संघ होते 
रहते थे । इसके कारण भारत में उच्च शिक्षा का हास हुआ पर फिर भी अनेक 
हिन्दू शिक्षा-केन्द्रों में वेदिक शिक्षा की ज्योति जलती रही तथा अनेक मदरसों 
में अरबी शिक्षा की | पर अंग्रेजी शासन-काल के प्रारम्म में शिक्षा की जो दया 

ही वह आगे चलकर न रह सकी तथा देश निरश्षरता के गत॑ में घंसता 
चला गया । 


वर्तेमान काल में उच्च शिक्षा 


नि 


ओगश्रेजी शासन को स्थापना के बाद कम्पनी के सं चालकों ने भारतीय शिक्षा 
के लिए कुछ व्यवस्था करने की सोची । इस दिशा में मारत 
अंग्रेजी शासन के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्ज ने, १७८४ में 
काछ में उच्च कलकत्ता में मदरसा खोला, जिसमें मुसलमानों के लिए अरबी 
शिक्षा : कलकत्ता, साध्यम से पढ़ने की व्यवस्था थी। इसमें दशन, कुरान 
सदरास तथा कानून, ज्यामिति, गणित, न्याय ओर व्याकरण की शिक्षा 
बनारस संप्कृत दी जाती थी। इसमें पढ़नेवाल्लें के लिए वज्ञीफ़ भी दिये 
कालेब् की स्थापना जाते थे। सन्‌ १८२९ में इसमें ९९ वज्ञीफ़े पानेवाले छात्र 
पढ़ते थे | 
कलकत्ते का मदरसा स्थापित होने के कुछ वर्षों के बाद जान ओबन ने 
सरकार से अंग्रजी शिक्षा स्थानीय लोगों को देने के लिए विद्यालय खोलने की 
ग्राथना की, पर इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया | 
सन्‌ १७०९१ में वारेन हेस्टिग्ज ने बनास्स में एक संस्कृत कालेज खोला | 
डंकन, जिसने कि इसे स्थापित किया था, लिखता है कि यह कालेज कम्पनी के 
न्याय-शासन के लिए हिन्दू धमशासत्र के सुयोग्य व्याख्याता प्राप्त करने के 
उद्देश्य से खोला गया था। १८११ में इसे एक सुपरवाइज्ििंग समिति के अन्तर्गत 
रख दिया गया था | सन्‌ १८२८ में इसमें २७७ छात्र थे तथा उस समय इसे 
२० हजार रुपया सरकारी सहायता मिलती थी | 
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सन्‌ १७९२-९३ में इंस्ट इंडिया कम्पनी के चार्टर के पुनः मान्य किये जाने 
ह के सम्बन्ध में बहस के समय भारत में शिक्षा की व्यवस्था- 
अंग्रेजी पालियामेंट सम्बन्धी बहस भी हुई। पर भारत में जो शिक्षा चल रही 
की बहस : १७९३ थी उसी को उपयोगी बतछाया गया तथा भारतीयों पर 
अन्य शिक्षा का छादना अनुपयोगी सिद्ध किया गया | 
सन्‌ १७९२ में सर चार्स ग्रांट ने जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक डाइरेक्टर 
थे, अपने एक लेख एशियाई प्रजा में सामाजिक ध्थिति का 
चाद्स आंट. सम्प्रेक्षण' लिखा जिसमें मारतीयों को अशिक्षित तथा निरक्षर 
का छेख. कहा ओर उन्हें अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने का सुझाव 
दिया | इस टिप्पणी के प्रेरणास्वरूप १८१३ में इंडिया एक्ट 
में एक धारा बढ़ी, जिसके अनुसार भारतीयों की शिक्षा पर १ लाख रुपया 
व्यय करने का आदेश था | 
सन्‌ १८०० में लाड वेलेजली ने कलकत्ते में फोर्ट विलियम कालेज की 
स्थापना सिविल सर्विस के नोंकरों के लिए की। इस कालेज का महत्व सिविल 
सर्विस परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत अधिक है | 
सन्‌ १८३० में कम्पनी के डाइरेक्टरों ने मद्रास तथा बम्बई में भी अंग्रेजी 
रिक्षा के प्रसार के लिए. छिखा | इन क्षेत्रों में माउंट स्टुअरट एलफिंस्टन के 
१८२३ के अंग्रेजी शाल्ाओं को खोलने-राम्बन्धी भिनिट के बाद भी कुछ नहीं 
किया गया था । अतः पहले बम्बई तथा बाद में पूना में अंग्रेजी शिक्षा के 
लिए शात्मएं खोली गई | सन्‌ १८३७ में बम्बई एलफिंस्टन कालेज की स्थापना 
भी भारतीय शासन के छिए उच्च कोटि के व्यक्तियों को शिक्षित करने के 
उद्देश्य से की गईं | 
इसी बीच अंग्रेजी के अध्ययन की ओर ढोगों की रुचि बहुत अधिक बढ़ी | 
अतः मदरसा तथा संस्कृत कालेज, कलकत्ता और आगरा कालेज (जो १८१८ 
में खोला गया था) में अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था की गईं | पर इन मदरसों 
तथा कालेजों में जो छात्र अध्ययन कर रहे थे उनके पास प्राच्य शिक्षा के अध्य- 
यन का काम ही बहुत अधिक था, अतः अंग्रेजी वे पढ़ ही नहीं पाते थे, 


इसलिए प्राच्य शिक्षा दी जाये या पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा--इस सम्बन्ध में बड़ा 
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बिवाद खड़ा हो गया | फलस्वरूप व्येक-शिक्षा-समिति के सदस्यों में दो दल हो 
गए और विवाद इतना बढ़ा कि इसका काम प्रायः ठप-सा ही हो गया । इस 
विवाद के हल तथा परिस्थिति की जाँच के आधार पर सुझाव देने के लिए 
ढाड मैकाले को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सन्‌ १८३५ में छाड्ड 
मेकाले ने सरकार को सुझाव दिया कि अंग्रेजी शिक्षा ही श्रेयस्कर होगी | ला्ड 
विलियम बेंटिक ने छार्ड मेकाले के सुझावों को माना तथा ७ मार्च १८३५ को 
उन्होंने तथो उनकी कौंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें पाश्चात्य शिक्षा- 
प्रसार, प्राच्य शिक्षा का निजी प्रयासों से चलने देना, प्राच्य ग्रन्थों का प्रकाशन 
न करना आदि बातें थीं | इस प्रस्ताव का भारतीय मुसलमानों ने बड़ा विरोध 
किया वथा इसे भारतीयों को इसाई बनाने की चेश बताया । इस प्रस्ताव के 
फलस्वरूप हुगली (१८३६) तथा ढाका (१८४०) में कालेज खोले गए | 
कलकत्ता का हिन्दू काछेज सरकार ने अपने हाथ में लेकर उसे प्रेसीडेन्सी कालेज 
बनाया तथा पणना में भी कालेज खोलने की बात सोची जाने लगी | 

ईसाई मिशनरियों ने सरकारी धर्मनिरपेक्षता की नीति को मान्य नहीं किया 

तथा उन्होंने मारत में अनेक कालेज, शिक्षक-प्रशिक्षण संस्था 

ईसाई मिशन आदि खोलीं। इनमें केरी, माशमेन, एलेक्ज़ेण्डर डफ, 

एण्डरसन, त्ेडबुड, मिलर, हिसलप आदि उल्लेखनीय पादरी 

थे, जिन्होंने मद्रास, मैसूर, बंगलेर, मध्यप्रदेश आदि के अनेक स्थानों में 

कालेज खोले | 

देश की शिक्षों में धर्म के स्थान के सम्बन्ध में सरकार, जनता तथा मिशन 

में घोर विवाद चल रहा था कि इसी बीच, सन्‌ १८४४ में सरकार ने अंग्रेजी 

तथा पास्चात्य साहित्य आर विज्ञान के श्ञाताओं को सरकारी 

अंग्रेजी माध्यम नोकरी में प्राथमिकता देने की नीति की घोषणा की | प्रारम्भ 

बनाने तथा विश्व- में सन्‌ १८२१ में बम्बई में देशी भाषा को ही शिक्षा का 

विद्यालय खोलने उपयुक्त माध्यम माना जाता था, पर सन्‌ १८४३ के रूगभग 

के प्रस्ताव इस नीति तथा विचार में परिवर्तन हआ तथा अंग्रेजी को 

अनिवार्य रूप से शिक्षा का अच्छा साधन माना जाने लगा | 

मद्रास में प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जा रहा था तथा हाईस्कल 
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और कालेज तो वहाँ अमी तक खुले भी नहीं थे | मद्रास में सन्‌ १८४१ में एक 
हाईस्कूल खोला गया जिसे विश्वविद्यालत्र कह्य जाता था। बंगाछ शिक्षा- 
समिति ने सन्‌ १८४५ में कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोलने की प्रार्थना की, 
पर कम्पनी के डाइरेक्टरों ने इसे मंजूर न किया । 
कलकत्ते में शल्य तथा चिकित्सा-सम्बन्धी ज्ञान देनेवाली अनेक संस्थाएँ 
काम कर रही थीं। सन्‌ १८३३ में कलकत्ता में चिकित्सा- 
चिकित्सा, कानून शिक्षा की जाँच करने के हेतु एक समिति गठित की गईं | 
तथा इंजीनियरिंग इसके प्रतिवेदन पर कलकत्ता मेडिकल स्कूल की स्थापना 
शिक्षा हुई। कलकत्ता में प्रथम अस्पता् सन्‌ १८३३ में तथा 
महिलाओं के छिए अलग अस्पताल सन्‌ १८३६ में खोल 
गया । मद्रास में मेडिकल स्कूल की स्थापना सन्‌ १८३५ में 
हुई | बम्बई में सन्‌ १८४५ में मेडिकल कालेज खोला गया | 
कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस कालेज में मुस्लिम तथा हिन्दू कानून का 
गहन अध्ययन होता था | पर ज्यूरिसप्रेडेन्स का अध्ययन पक्के तौर पर १८५५ 
में ही प्रारम्म हुआ | इसी वर्ष मद्रास तथा बम्बई में भी ज्यूरिसूडेन्स की 
शिक्षा की व्यवस्था की गई | 
बम्बई की इंजीनियरिंग संस्था में सन्‌ १८२४ में ही इंजीनियरिंग की शिक्षा 
दी जाने छगी थी | एलफिस्टन कालेज में १८४४ में इंजीनियरों के प्रशिक्षण की 
कक्षा खोली गई थी | कलकत्ता के हिन्दू कालेज में सन्‌ १८४४ में इंजीनियरिंग 
के प्रशिक्षण की शिक्षा की व्यवस्था हुई। सन्‌ १८४८ में अरू ऑफ डल्हौजी 
ने तीनों प्रेसीडेन्सी में एक-एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने का सुझाव दिया | 
पर सनू १८५६ तक अनेक विवादों के कारण कोई कार्य इस दिशा में न हो 
सका | रुड़की में १८४७ में, मद्रास में सन्‌ १८५८ तथा बम्बई में १८५६ में 
इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए कालेज खोले गए। 
यह शिक्षा-महाविधान ही भारतीय विश्वविद्यालयों का जन्मदाता है | इसके 
आधार पर सन्‌ १८५७ में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में 
१८५४ का बुड लन्दन विश्वविद्याल्य के आधार पर विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा-महाविधान स्थापना हुई 
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इसके बाद छगभग २० वर्षों तक कालेजों का खूब विकास हुआ | पर 

सन्‌ १८८२ तक कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित न किया गया | महाविद्यालय 
शिक्षा के प्रसार का पता निम्नलिखित आँकड़ों से लगता है : 





१. महाविद्याल्यों की संख्या |. २७ ७५ 





२. महाविद्यालयों से पास होनेवाले छात्रों की संख्या । _ २१९ २,७७८ 


| 





महाविद्यालयीन शिक्षा के इतने अधिक प्रसार का कारण माध्यमिक 
शिक्षा का विकास था | इस काल की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि 
१८५४ के बुड शिक्षा-महाविधान ने यह आशा व्यक्त की थी कि सरकार 
क्रमशः उच्च शिक्षा से अपना हाथ खींचेगी; पर इसके विरुद्ध यह हुआ कि 
सरकार द्वारा ही अनेक कालेज या महाविद्यालय खोले गए | 
पर अभी तक विश्वविद्यालय केवल सम्बद्धक ही रहे | 
सन १८६५ में पंजाब में एक विश्वविद्याल्य खोलने के लिए वहाँ के 
प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव रखा गया | इसे वहाँ के लेफ्टीनेंट गवर्नर ने 
भी उपयोगी माना, पर वह स्वीकार न किया जा सका | 
नये विश्वविद्या- सन्‌ १८६७ में संयुक्त प्रान्त की ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन - 
लगोों की स्थापना ने भी एक विश्वविद्यालय खोलने की प्रार्थना वाइसंराय 
महोदय से की | पर इसका परिणाम केवल यह निकव्ण कि 
पंजाब में एक यूनिवर्सिटी कालेज खोला गया | इस कालेज ने अपने कार्य का 
खूब विस्तार किया तथा सन्‌ १८८२ में वहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना 
हुई | यह विश्वविद्यालय भी प्रमुखतः सम्बद्धक ही था, पर यह ग्रोफेसरों की 
नियुक्तियाँ करके शिक्षण कार्य भी कर सकता था | 
सन्‌ १८८२ में सरकार ने १८५४ के बुड शिक्षा -महाविधान की कार्यान्विति 
की जाँच तथा भविष्य के लिए सुझाव देने के हेतु एक भारतीय शिक्षा-आयोग 
3 
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की स्थापना की | इसे हंटर आयोग भी कहते हैं, क्योंकि 
१८८२ का हंटर इसके अध्यक्ष श्री हंटर थे । इस आयोग ने शिक्षा के सभी 
आयोग. स्तरों के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये थे। विश्वविद्याल्यीन 
शिक्षा-सम्बन्धी इसके सुझाव निम्नलिखित थे ; 
१, सरकार का उच्च-शिक्षा से धीरे-धीरे ही हाथ खींचना ठीक होगा । 
विद्यालयों को साधारण तथा विशेष दोनों प्रकार की आशरथिक 
सहायता दी जाये | 
3, महाविद्याल्यीन शुल्क के लेने तथा माफ करने के सम्बन्ध में निश्चित 
नीति अपनाई जाये । 
४. नेतिक शिक्षा के लिए पुस्तक तेयार कराई जाये | 
७५, एक मानव तथा एक नागरिक के कत्तव्य' के अन्तर्गत कालेज के 
प्राचार्य या प्रोफेसर कुछ व्याख्यान कालेज के छात्रों के लिए दें । 
६. महाविद्यालय में वेकल्पिक विषय भी रहें | 
सरकार ने इनमें से अधिकांश सुझावों को स्वीकार किया था तथा प्रतिवर्ष 
शिक्षा-सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने के आदेश दिये गए | 
सन्‌ १८८७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई पर यह भी अन्य 
पार विश्वविद्यालयों के समान सम्बद्धक ही था | 
सन्‌ १८८२ के बाद उच्च शिक्षा का जिस तेजी से विकास हुआ उसके 


हि 


सूचक आकड़े नम्ना्खत हूं ५ 


८ » 
श्न 





श्टटर | श्ट८९२ | १९०१-२ 


महाविद्यालयों की संख्या ७ १३६ १७९ 








छाड कर्जन सन्‌ १८९९ में भारत का गवर्नर जनरकू बनकर आया | उसने 
मारतीय शिक्षा के हर क्षेत्र के विकास तथा उन्नति के प्रयत्न किये | वि 

विद्याल्यीन शिक्षा के सुधार के लिए उसने २७ जनवरी 

लार्ड कर्जन १९०२ ३० को एक विश्वविद्यालयीन आयोग की स्थापना 

को | इस आयोग को नियुक्ति भारत में स्थित विश्वविद्यालयों 
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की दशा तथा उन्नति के साधनों के सम्बन्ध में जानकारी तथा सुझन्न्व देने के 
लिए की गई थी | 

आयोग ने अपने सुझाव उसी बप प्रस्तुत किये। आयोग की सिफारिशों 
निम्नलिखित थी : 


। 


ल्‍्पि ७ # 0 नदी 


हा 


७ 


आयोग ने लन्दन विश्वविद्यालय के अनुकूल विश्वविद्यालय बनाने 
का सुझाव दिया !* | 

जॉच, देखरेख तथा सम्बद्धीकरण की शर्ते कड़ी की जायें | 

छात्रों की परिस्थिति पर ओर अधिक ध्यान दिया जाये | 
विश्वविद्यालय किसी-न-किसी रूप में शिक्षण कार्य मी करे | 

प्रयेक कालेज या महाविद्यालय के लिए एक सुव्यवस्थित प्रबन्ध- 
कारिणी समिति हो | 

पाठ्यक्रम में परिवतन तथा परीक्षा की पद्धति में सुधार किया जाये | 


इनमें से छात्रों की देखरेख, पाज्यक्रम तथा परीक्षा-पद्धति से सम्बन्धित बातें 


१९०४ का विश्व- 
विद्यालय एक्ट 


तो विश्वविद्यालयों पर ही छोड़ दो गई तथा अन्य बातों 
को १९०४ के विद्यवविद्यालयः एक्ट में झामिकऊ किया 
गया | 


इस एक्ट के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान रखा गया : 


१२ 


कक 
प्र 


४, 


विश्वविद्यालयों के अधिकार बढ़ा दिये गए तथा उन्हें प्रोफेसर नियुक्त 
करने, खोज तथा शोध-कार्य करने का कार्य सोपा गया | 

सीनेट में कम-से-कम ५० तथा अधिक-से-अधिक १०० फ्रेल्ेज्ञ 
हैं तथा प्रत्येक की अवधि पाँच वर्ष से अधिक न हो | 

चुनाव का सिद्धान्त रखा गया । २० फ्रेलेज्ञ वम्बई, मद्रास, कलकत्ता 
तथा १५ फ्रेलोज़् अन्य विश्वविद्यालयों में चुने जायें। 

विश्वविद्यालय में सिंडिकेट को मान्यता दी गई तथा इससे विरुव- 
विद्यालयीन शिक्षकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया । 





१, उस समय लब्दन विश्वविद्यालय शिक्षण विश्वविद्यालय था, इसके महाविद्यालयों में 
अच्छे शिक्षक तथा प्रचुरता से सहायक सामग्री थी, शिक्षकों का सम्बन्ध विश्वविद्यालय 


[७ ७ ॥ ०० मी «पु 


की प्रवन्धकारिणी समिति से था, तथा सीनेट या प्रवन्धकारिणी समिति छोटी थी । 
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०, “महाविद्यालयों के सम्बद्ध करने की शर्ते कड़ी बनाई ग 
सीनेट के बनाये गए कानूनों या नियमों में सरकार 
कर सकेगी | 
७, विश्वविद्यात्यों की सीमा निश्चित की गई तथा सरकार को इस 
सम्बन्ध में सीमा-निधारण के अधिकार दिये गए | 
भारतीय जनता ने इस एक्ट का विरोध किया, पर इससे विश्वविद्यालयों 
के संगठन तथा प्रशासन में सुधार ही हुआ ओर विश्वविद्यालयों पर सरकार का 
नियन्त्रण और अधिक हो गया, विश्वविद्याल्यीन शिक्षा में कोई आमूल परिवर्तन 
नहीं किया जा सका तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि भी नहीं हुई । 
सन्‌ १९१३ तक का समय विश्वविद्याल्यों के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है, क्योंकि इस काल में इंग्लेण्ड में विश्वविद्यालयों के स्वरूप-निर्धारण के प्रइन 
पर बड़ा विवाद चछा तथा निश्चय किया गया कि शिक्षण- 
सन्‌ १९१३ का विश्वविद्याल्य सम्बद्धीय विश्वविद्यालयों से अच्छे होते हें 
प्रस्ताव इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा । सरकार ने १९१३ में इस 
सम्बन्ध से एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव ने विश्व- 
विद्यालय के स्वरूप तथा उच्च शिक्षा-सम्बन्धी नीति को स्पष्ट किया। चूँकि 
भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कारणों से सम्बद्धीय विश्वविद्यालयों का 
त्याग न कर सकेगा अतः ऐसे विश्वविद्यालयों के क्षेत्र सीमित किये जायें तथा 
अन्य नये शिक्षण तथा आवासिक विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें। साथ ही 
जो महाविद्याल्य काफी उन्नति कर चुके हों तथा जिनका स्तर बहुत अच्छा 
हो उन्हें विश्वविद्याल्यों में परिणत किया जाये | 
सन्‌ १९१४ सें प्रथम महायुद्ध के छिड़ जाने से इस प्रस्ताव के अनुसार 
कार्य आगे न बढ़ाया जा सक्रा, पर फिर भी बनारस (१९१६) तथा पण्ना 
(१९१७) में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई । 
सन्‌ १९१७ में सर माइकेल सेडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्या- 
लय के संगठन तथा उसके कार्यों की पूरी जाँच के लिए 
कलकत्ता विश्व- एक आयोग की स्थापना की गई | इस आयोग की सिफारिशों 
विद्यालय आयोग कलकत्ता विश्व वेद्याल्य से ही सम्बन्धित थीं, पर इन्हें अन्य 


(६ 
स्ा 
्र्‌ 

कक 

कक 


| 
ई भी परिवर्तन 


हक ६] 


उ्च शिक्षा 8४538 १३७९ 
प्रान्तों ने भी स्वीकार किया । इस आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित थीं : 
2, इण्टरमीडिएट शिक्षा की कक्षाएं माध्यमिक तथा इण्ट्र बोडों के 
अन्तर्गत की जायें तथा विश्वविद्यालयों में इण्टर पास योग्यता के छात्र 
भरती किये जायें | 
२. कलकत्ता विश्वविद्याल्य का सम्बन्ध ग्रान्तीय सरकार से रहे | 
३. स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्षीय हो | 
४. आनसे कोर्स पास कोर्स से भिन्‍न हो | 
५, कलकत्ता शहर की शिक्षग-सम्मावनाओं का सर्वेक्षण किया जाये तथा 
इसे एक वास्तविक शिक्षण विश्वविद्यालय बनाया जाये। दटाका 
विश्वविद्यालय भी शीघ्र स्थापित किया जाये |! 
मंहिला शिक्षा पर विशेत्र ध्यान दिया जाये तथा इसके लिए अलग 
एक बोड की स्थापना की जाये । 
७. सरकारी नोकरियों से भरती न करके शिक्षण कार्य के लिए विश्व- 
विद्यालयों में अल्ग से शिक्षण सेवा स्थापित की जाये | 
शिक्षक, डाक्यरी, कानूनवेत्ता, इंजीनियरिंग, कृषि आदि के प्रशिक्षण 
की अच्छी व्यवस्था के लिए. अनेक सुझाव दिये गए | 
९, माध्यमिक स्तर तथा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहे तथा चविश्व- 
विद्यालयों में अंग्रेजी 
परीक्षा-प्रगाल्लन में सुधार किया जाये । 
नये विश्वविद्यालयों में शिक्षण किया जाये तथा उनका संगठन 
एकात्मक हो | 
१२, विश्वावद्यालयों प्र से सरकारी नियन्त्र॥म कम किया जाये जिसमें ये 
स्वतंत्रता से काय कर सके | 
सन्‌ १९१३ के प्रस्ताव तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों 
के फलस्वरूप भारत में अनेक नये विश्वविद्यालयों की स्थापना 
नये विश्व विद्या- हुई; जैसे मेसूर (१९१६), बनारस (१९१६), पटना 
लछयों की स्थापना (१९१७), उसमानिया (१९१८), अलीगढ़ (१९२०), ढाका 
(१९२०), रूखनऊ (१९२०), दिल्‍ली (१९२२), नागपुर 
(१९२३), आंध्र (१९२६), आगरा (१९२७), अनामछाई (१९२९) | 


आप 2 


लि 


मर । 
लक श् 
है छ 


१९० ::४ भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराए 
भास्त सरकार ने विश्वविद्यालयों को आर्थिक अनुदान देने की नीति ही 


प्रमुखतः अपनाई | इस कालछ में महाविद्यालयों की संख्या में पर्यात्र इंद्धि हुई 
तथा १९२१-१२ में कुछ ५४,४७३ छात्र देश के विभिन्‍न महाविद्यालयों में 
पढ़ रहे थे | इन विश्वविद्यालयों में साहित्यिक तथा साधारण पाख्यक्रम के छात्र 
ही अधिक रहते थे। इनका उद्देश्य नोकरी प्राप्त करना-मात्र रहता था। इसके 
फलस्वरूप १९२८-२९ में शिक्षकों की बेकारी बहुत अधिक बढ़ गई थी | उच्च 
शिक्षा खर्चीली तथा महंगी भी बहुत थी | 


भारत में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना से यह आवश्यक हो गया था 
के इन सभी विश्वविद्याल्यों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित किया जाये | सन्‌ 
१९२१ में इम्पीरियछ यूनिवर्सिटी कान्फ्रेंस में 'भी इसकी 

अन्तर-विश्व- आवश्यकता अनुभव की गई थी। सन्‌ १९२४ में शिमला 
विद्याछ॒य बोर्ड में भारत के सभी विश्वविद्यालयों की परिषद या सभा बुलाई 
गई तथा उसमें एक अन्तर-विश्वाविद्यालयीन बोर्ड की स्थापना 

गी गई । इस बोर्ड का कार्य अन्तर-विश्वविद्यलयीन सूचना ब्यूरों के रूप में 
फ्राम करना, प्रोफेसरों को अदलयबदली में सहायक होना, विश्वविद्यालयीन कार्य 
तथा विचार-विमष के लिए प्रमाणित संस्था का कार्य करना, भारतीय विश्व- 
वेद्याल्यों की डिग्री आदि को संसार के अन्य विश्वविद्यालयों में मान्य कराना 
वेब्वविद्याल्यीन शिक्षा-सम्बन्धी विश्व-परिषदों में अपने प्रतिनिधि भेजना आदि 
इस बोड ने भारतीय विश्वविद्यालयों की संदर्शिका'! तथा अन्य साहित्य 

पर प्रकाशन भी किया है | 

१९१९ के भारतीय संविधान से अनुसार द्विविध शासन की स्थापना हुईं | 
सके अनुसार शिक्षा प्रान्तीय विषय बन गया | इसके कारण विश्वविद्यालयों में 
भारतीय भाषाओं को स्थान मिल्या तथा अनेक औद्योगिक 

१९१९ तथा विपयों का शिक्षण मी किया जाने लगा । छात्रावास आदि की 
3९३५ के व्यवस्था भी की गई | पर इसी समय राष्ट्रीय की भावना 
संविधान का अत्यधिक विकास हुआ तथा अनेक आन्दोलन प्रारम्भ 
हुए, जिनमें स्वदेशी पर अधिक बल दिया गया | फलस्वरूप 
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अनेक राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा विद्याल्य प्रारम्भ किये गए। पर फिर भी, छात्रों 
की संख्या विश्वविद्यालयों में बढ़ती ही गई | 

सन्‌ १९३५८ के संविधान के अनुसार प्रान्तीय शासन स्वतन्त्र तथा जनता 
के चुने प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया । मारतीय मन्त्रियों ने प्राथमिक शिक्षा पर 
अधिक बल दिया । इससे विश्वविद्यालय की शिक्षा को पर्यात आर्थिक सहायता न 
मिल सकी तथा उनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई । फिर भी विश्वविद्याल्यों 
में छात्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई | भारतीय मन्त्री अपने पदों पर अधिक 
समय न रहे, क्योंकि युद्ध तथा राजनैतिक कारणों से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा | 
इतना सब होते हुए भी १९३७ के वाद भारत में अनेक विश्वविद्यालय स्थापित 
हुए--जैसे आावणकोर (१९३७), उत्कछ (१९४३) आदि | 
द्वितीय महायुद्ध के बाद मारतीय शिक्षा के पुनगठन के लिए सन्‌ १९४४ में 
सार्जेण्ट रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा के सभी स्तरों की शिक्षा की योजना बड़े विस्तार 
से बनाई गई थी | इसमें उच्च शिक्षा की योजना, अनिवार्य 
सार्जेण्ट रिपोर्ट प्राथमिक बुनियादी शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा योजनाओं 
के आधार पर बनाई गई थी। इसमें विश्वविद्याल्यीन 
शिक्षा के खर्च आदि के ऑकड़े दिए गए थे। सार्जेण्ट रिपोर्ट में योग्य तथा 
कु के बालक-बाल्किओं को ही उच्च शिक्षा दिये जाने का सुझाव है | 
इसमें ओद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की योजना 
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स्वतब्च भारत में उच्च शिक्षा 
सन्‌ १९४७ में भारत खतन्त्र हुआ | खतन्‍त्रता-प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा 
के क्षेत्र की सबसे प्रमुख, महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावोत्रादक घटना सन्‌ १९४८ में 
विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना थी । 
विश्वविद्याल्यीन शिक्षा के दोष 
५, आज देश के समक्ष सामाजिक, आर्थिक तथा सुरक्षा की समस्याएँ 
हैं। हमारी उच्च शिक्षा इस समस्या के हल में सहायक नहीं होती है | 
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: : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 


भारतीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में साहित्यिक तथा 
साधारण पाव्यक्रम के शिक्षण की ही सुविधाएं हैं | फलस्वरूप व्यावसा- 
यिक तथा ओद्योगिक उच्च-शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आठी है । 
उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम देश को आवश्यकताओं के अनुकूल 
नहीं है| 

भारत गाँवों का देश है पर गाँवों में उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था 
नहीं है | 

महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में छात्रों को संख्या अधिक बढ़ 
गई है | फलस्वरूप शिक्षकों तथा छात्रों का व्यक्तिगत सम्पक्क स्थापित 
नहों हो पाता है | इससे छात्रों का उचित विकास नहीं हो पाता है | 
भारतीय उच्च शिक्षा का जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है | इसी लिए 
उच्च शिक्षा पानेवाला बाहक समाज और जीवन में सन्देह करने 
लगता है तथा उसमें असन्तोष अधिक रहता है | 

उच्च शिक्षा महँगी अधिक है । 

विश्वविद्यालयों में खोज तथा अनुसन्धान की सुविधाओं की बहुत 
कमी है। कानून के क्षेत्र में तो खोज तथा शोध-कार्य सुनाई ही 
नहीं देते हैं | 

उत्पादक शिक्षा की व्यवस्था नहीं के बराबर है | 

निजी प्रयासों से चलने वाले महाविद्यालयों की स्थिति सन्तोषजनक 
नहीं है। 

श्वविद्यालयों में मरती होने को कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है | 
फलस्वरूप अनेक अनुपयोगी तथा अयोग्य छात्र प्रवेश पा जाते हैं | 
इससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है | 


हि 
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. विश्वविद्याल्यीन छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान 


नहीं दिया जाता है। 

परीक्षा पर अधिक वर दिया जाता है तथा परीक्षा-प्रणाली दूषित 
नेतिक तथा आथिक शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है । 
माध्यमिक शिक्षा-स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने तथा 
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विश्वविद्यालयीन स्तर पर अंग्रेजी होने से अनेक कठिनाइयाँ जुपस्थित 
होती हैं | 

विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग ( १९४८ ) 
भारत सरकार ने ४ नवम्बर १९४८ को एक प्रस्ताव पास किया जिसके 
अनुसार भारत की विश्वविद्याल्यीन शिक्षा के दोषों को दूर कर उसकी व्यवस्था 
तथा उन्नति के सम्बन्ध में सुझाव एवं सिफारिशें करने के लिए विश्वविद्याल्यीन 
शिक्षा समीक्षा-मण्डल की नियुक्ति की गई | इस समीक्षा-मण्डल के अध्यक्ष डॉ० 
राधाकृष्णन थे। अतः इसे राधाकृष्णन्‌ कमीशन मी कहते हैं | इस समीक्षा- 
मण्डल में राधाकृष्णन्‌ सहित १० सदस्य थे | डॉ० ताराचन्द्र, डों० जेम्स एफ० 
डफ, डॉ० जाकिर हुसैन, डॉ० मारगन, डों० मुदाल्यिर, डों० साहा, डॉ० वहल, 
डॉ० टाइगट, तथा श्री सिद्धान्त | 
इस समीक्षा-मण्डल के सन्दर्भित निर्देश निम्नलिखित थे : 
१. भारत में विश्वविद्यालयीन तथा शोध-खोज के उद्देश्य निश्चित करना | 
क्‍ २. भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्यो, सीमा, अधिकारों, 
सनन्‍्दर्सित निदेश : आश््थिक परिस्थिति, धार्मिक शिक्षण, शिक्षण के स्तर, 
([९४775 ०0 परीक्षा, पाख्यक्रम, शिक्षा का माध्यम आदि में आवश्यक 
(२९६(८॥८४८८) सुधारों के सुझाव प्रस्तुत करना । 
३. बनारस, अलीगढ़, दिल्‍ली तथा केन्द्र के अन्तर्गत अन्य 
विश्वविद्यालयों की विशेष समस्याओं पर विचार करना | 
४. शिक्षकों के वेतन-मान, योग्यता, सेवा की अवधि, शर्तें, कार्यों आदि 
पर विचार करना । 
०. बालकों के अनुशासन, छात्रावास, दृटोरियलछ की कार्यप्रणाली तथा 
विश्वविद्यालयीन शिक्षा से सम्बन्धित अन्य बातों पर विचार करना | 
राधाकृष्णन्‌ समीक्षा-मण्डल ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के केन्द्रों का 
श्रमण किया तथा अनेक शिक्षा-विद्यारदों से चर्चा करके अपना प्रतिवेदन 
शिमला में तैयार करके २४ अगस्त १९४९ से भारत के केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री को 
प्रस्तुत किया । 
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यूघाकृष्णन समीक्षा-मण्डल ने अपने प्रतिवेदन में भारत में विश्वविद्याल्यीन 
शिक्षा के इतिहास का पर्यवेक्षण करके मारत में वर्तमान परिस्थितियों में विश्व- 
विद्याल्यीन उच्च शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए | उन्होंने लिखा है कि भारतीय 
संविधान में स्वातंत्य, एकता, बन्धुत्व पर विशेष बल दिया गया है, अतः हमारी 
उच्च शिक्षा का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। प्रजातंत्र की सफलता के लिए 
यह आवश्यक है कि देश की सामान्य, ओंद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा का 
स्तर बहुत ही ऊँचा हों। अतः हमारे समाज की औद्योगिक तथा अन्य 
आवशच्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्या के प्रसार, नये ज्ञान, जीवन के मूल्य तथा 
अर्थ के लिए सतत प्रयत्न एवं ओद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का उच्च 
स्तरीय ज्ञान हमारी उच्च विश्वविद्यालयीन शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए | 
इस तरह विद्वविद्यालयीन शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना के बाद इस 
प्रतिवेदन में विश्वविद्यालयीन शिक्षा की समस्याओं, जैसे शिक्षा का माध्यम, 
शिक्षकों की योग्यता, कार्य, वेतनमान अधिकार तथा सेवा को शर्तें, आर्थिक 
समस्या, परीक्षा, पाख्यक्रम, अलीगढ़, बनारस आदि विश्वविद्यालयों की विशेष 
समस्याएँ, अनुशासन, ह्टोरियलछ पद्धति तथा छात्रावास आदि का विस्तृत 
विवेचन है । 
इन उपरोक्त समस्याओं के विशद विवेचन के बाद ग्रतिवेदन में इनके हल 
के लिए सुझाव तथा सिफारिशें हैं। ये सुझाव तथा सिफारिशों संक्षेप में इस 
प्रकार हैं : द 
विश्वविद्यालयीन शिक्षक वर्ग : 
?. शिक्षकों का महत्व, उत्तरदायित्त्त तथा प्रतिष्ठा मान्य होनी चाहिए | 
२. विश्वविद्यालय, जिनकी आश्थिक स्थिति शोचनीय है उन्हें आर्थिक 
सहायता प्रदान की जाये | 
२. विश्वविद्यालयीन तथा महाविद्यालयीन शिक्षकों के चार स्तर हों--- 
प्रोफेसर (वेतनमान ९०० से १३००), रीडर (६००-९००), व्याख्याता 
(३००-६००) तथा इन्स्ट्रक्टर (२५० से ५००) | तरक्की योग्यता 
के आधार पर ही हो | इनके लिए प्रावीडेण्ट फण्ड, छुट्ठी तथा कार्य के 
घण्टे निश्चित किये जायें | 


त् 
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४. प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुछ रिसर्च फ्रेलोज़ (वेतनमान २५०) से 


५००))हां। 
उपयुक्त शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाये । इनकी सेवामुक्ति की 


आयु ६० वर्ष हो, तथा ६४ वर्ष की आयु तक सेवा करने के लिए 
अवधि में वृद्धि की जा सकती है | 


२, शिक्षण का स्तर : 


न । 
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विश्वविद्यालय में आज प्रचलित इण्टरमीडिएट स्तर की परीक्षा पास 
आर्थात्‌ १२ वष शिक्षा-प्राप्त विद्यार्थियों को ही भरती किया जाये । 
इसके छए प्रत्येक पग्रान्त में बारहवीं कक्षा तक के इण्टरमीडिएट 
विद्यालय खोले जायें | 

१० से १२ साल तक शिक्षा-प्रात्त बाल्की को विभिन्न व्यापारों तथा 
उद्योगों की ओर प्रेरित करने के लिए देश में अनेक ओघदच्योगिक तथा 
व्यापारिक विद्या लय खोले जाये | 

विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षकों के रिफरेशर को व्यवस्थित किये जायें | 
शिक्षण विश्वविद्यालयों में मीड़ अधिक न होने देने के लिए ३,००० 
तथा कालेज में १,५०० से अधिक विद्यार्थी भरती न किये जायें | 

वर्ष सें परीक्षा के दिनों को छोड़कर कम-से-कम १८० दिन पढाई 
की जाये | तथा वर्ष में तीन ठम (६6४08) हों, प्रत्येक टर्म ग्यारह 
सप्ताह का हो | 

लेक्‍्चर अच्छे स्तर के व्यवस्थित हों तथा दृणोरियल पद्धति तथा 
गन्थालयों का उपयोग इनके पूरक के रूप में किया जाये | 

किसी भी कक्षा के लिए कोई पुस्तकें निर्धारित न की जोये | 
टूटोरियलछ पद्धति को अपनाया जाये तथा प्रत्येक समूह में ६ से अधिक 
विद्यार्थी न हों | इस पद्धति का छाभ सभी छात्रों को मिले तथा इसका 
उपयोग छात्रों के मानसिक विकास के छिए ही किया जाये, न कि 
परीक्षा में पास कराने के लिए | इस पद्धति से उत्तम कार्य के लिए 
शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाये । 


१९६ ::: 
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पाब्युक्रम : 


१, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्र कछा तथा विज्ञान फेकल्टी 


“५! 


तथा औद्योगिक विद्यालयों में १२ वर्ष की पढ़ाई या वर्तमान इृण्टर 
परीक्षा के बाद भरती किये जाये | 

किसी भी विषय की एम० ए० की उपाधि स्नातक 
वालों को १ वष में तथा साधारण स्नातकों को २ 
का जाये | 

विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शाल्एँ, दोनों में सामान्य शिक्षा की 
व्यावहारिक तथा शेक्षणिक शिक्षा प्रारम्भ की जाये। इन्हें सिलेबस 
तथा पठन-सामग्री भी तैयार करना चाहिए | व्यक्तिगत तथा सामूहिक 
रूप से ज्ञान के विभिनन क्षेत्रों का अध्ययन होना चाहिए । सामान्य 
शिक्षा का साहित्य भी तैयार किया जाये, जिससे बालकों को विभिन्‍न 
विषयों के सम्बन्धों का ज्ञान हो सके । 

शीघ्र ही सामान्य शिक्षा को चालू किया जाये, जिससे आज इण्टर तथा 
स्नातक कक्षाओं में चल रहे आत्यन्तिक (संकुचित) विशेषीकरण को 
रोका जा सके | 

छात्रों की व्यावसायिक तथा सामान्य रुचियों को दृष्टि में रखते हुए 
ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में विशेष तथा सामान्य शिक्षा के सम्बन्धों को 
निश्चित किया जाये, जिससे छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हों 
सके तथा उनमें अच्छे योग्य नागरिक बनने की क्षमता उत्पन्न हो | 


आनस 
अंदान 


द्‌ 
किला 
में 


स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा नये शोध का काये : 


हा 


कला तथा विज्ञान के एम० ए० अथवा एम० एसूसी० के लिए एक- 
से नियम हों तथा इनकी भरती अखिलदेशीय स्तर पर हों। इनकी 
पढ़ाई व्यवस्थित हो तथा गोष्डियों एवं प्रयोगशाल्ाओं का पूर्ण उपयोग 
किया जाये | शिक्षकों तथा शिकष्यों का पारस्परिक सम्पर्क घनिष्ठ होना 
चाहिए | 


२. शोधअआबन्धों की पढ़ाई का समय २ वर्ष से कम नहीं होना चाहिए; 


उच्च शिक्षा ;:४ ११७ 
साथ ही शोध-प्रबन्धों के विद्यार्थियों का दृष्टिकोण संकुचित विशेषीकृरण 
का नहीं होना चाहिए | 
विश्वविद्या छयों को अधिक-से-अधिक विषयों में शोध की सुविधाएँ: 
देने का प्रयत्न करना चाहिए | 
४, प्रत्येक विश्वविद्यालय में शोध एवं अनुशीलन कार्यों के लिए कुछ 

फ़ेलोीज़ होना चाहिए | ये फ़ेलोज़ केवल योग्यता के आधार पर ही 
चुने जायें। 

५, साहित्य ओर विज्ञान में डॉक्ट्रेट की उपाधियाँ उच्च कोटि की मौलिक 
एवं प्रकाशित कृतियों पर ही प्रदान की जायें | 

६. विश्वविद्याल्यीन शिक्षकों को समय पर काम करने, दक्षता तथा रूगन 
आदि का ध्यान रखकर नये ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए | 

७, दर्शन, धर्म, इतिहास ओर ललित कल्यओं में शोध-कार्यों को बढ़ावा 
देना आवश्यक है । 

८, देश में विज्ञान के शिक्षकों- तथा अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं 
की कमी है, अतः अधिक-से-अधिक वेज्ञानिर्कों के प्रशिक्षण की व्यवस्था 
करनी चाहिए । केन्द्रीय शिक्षा-विभाग को इन वेज्ञानिक विषयों के 
स्नातकोत्तर अध्ययन एवं डॉक्टरेट के लिए छात्र-ृत्तियाँ देनी 
चाहिए। विश्वविद्यालयों में विज्ञान के शिक्षकों की संख्या-बृद्धि 
करनी चाहिए । विज्ञान के क्षेत्र में नये शोध-कार्यों के लिए विद्व- 
विद्यालयों की आर्थिक सहायता देनी चाहिए । देश में जीव-विज्ञान 
के शिक्षण की कमी है अतः पाँच समुद्रीय जं.वन-विज्ञान केन्द्र खोले 
जायें। वायो-केसिस्ट्री, बायो-फ़िज़िक्स, जियो-केमिस्ट्री, जियो-फ़िज्ञिक्स 
आदि की पढ़ाई के लिए सुविधाएँ बढ़ाई जायें | 

कृषि की शिक्षा राष्ट्र की मुख्य शिक्षा मानी जाये और इसे प्रमुखता दी 

जाये। अमेरिका आदि देशों में अपनाई जानेवाली, 

प्रयोग के लिए खेतों की व्यवस्था को यहाँ भी अपनाया 
जाये 

इाच्सायिक शिक्षा के लिए. विद्यार्थियों को बड़े उद्योगों में व्यावसायिक 


लि 
ञ्जु 


प्राविधिक तथा 
व्यावसायिक शिक्षा 
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शिक्षा के लिए भेजा जाये | व्यवसाय की स्नातकोत्तर शिक्षा को ओर भी अधिक 
व्यावहारिक होना चाहिए तथा थोड़े एवं केवल योग्य व्यक्तियों को ही यह 
शिक्षा दी जाये । 

शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त सुविधाएँ होनी चाहिए। इन प्रशिक्षण 
केद्धों में शालाओं के शिक्षण के अनुभवी योग्य शिक्षकों को रखा जाये। इस 
क्षेत्र के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए तीन वर्ष तक शाह्म में पढ़ाने का कार्य 
करने के बाद ही शिक्षकों को भेजना चाहिए | 

इंजीनियरिंग तथा ग्राविधिक शिक्षा के लिए विद्यालय खोले जायें तथा 
इनमें अनेक सम्बन्धित विषयों की शिक्षा दी जाने की व्यवस्था हो। शैक्षणिक 
ज्ञान के साथ व्यावहारिक शिक्षा का भी ध्यान रखा जाये। इंजीनियर, 
वेज्ञानिक तथा डिज़ाइन डेवलपमेंट इंजीनियर तैयार करने के लिए. उच्च ग्रावि- 
घिक विद्याल्य खोले जाये | 

कानून का पाख्यक्रम संशोधित किया जाये तथा इसकी शिक्षा के लिए ३ 
व की उत्तर-कानूनी तथा सामान्य शिक्षा परीक्षा पास होना आवश्यक समझा 
जाये। इसके लिए. ३ साल का स्नातक कोर्स विशेष कानूनी विषयों के छिए 
सुझाया गया । अन्तिम वर्ष में व्यावह्रिक ज्ञान दिया जाये | 

चिकित्सा-शिक्षा के कालेजों में १०० से अधिक छात्र भरती न किये जायें | 
डाक्टरी की स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा नर्थिंग की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाये। आयुर्वेद को भी प्रोत्साहन दिया जाये तथा 
प्रथम वर्ष में भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति का इतिहास भी पढ़ाया जाये | 

इसके साथ-साथ समीक्षा-मण्डल ने व्यावसायिक प्रबन्ध, सार्वजनिक प्रबन्ध 
तथा व्यावसायिक सम्बन्धों आदि पर भी अपने सुझाव दिये | 

सभी विद्यालयों को प्रतिदिन अपना कार्य कुछ मिनटों तक मौन ध्यानस्थ 

रहने के बाद प्रारम्भ करना चाहिए | 
धार्मिक शिक्षा धामिक महात्माओं की जीवनियाँ विश्य-अन्पुल्त के 
कुछ चुने हुए प्रचारकों तथा धार्मिक दर्शन की कुछ समस्याएँ: 

क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्षो में पढ़ाई जायें | 


उच्च शिक्षा ; :: ११५९ 


दहिक्षा का साध्यस : & 


ल्‍प् 
ज् 


है. 


६. 


परीक्षा : 
के 


मन 
संघीय मापा को बृद्धि तथा विकास अन्य भाषाओं के उपयोग में 
आने वाले शब्दों की मिलाकर किया जाये | 

अन्तरराड्रीय वेज्ञानिक तथा प्राविधिक शब्दों का उपयोग किया जाये 
तथा भारतीय लिपि तथा भाषा के अनुसार उन्हें लिखा तथा 
पढ़ा जाये | 

शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान में जल्दी-से-जल्दी भारतीय माषा 
हो; पर संस्कृत न हो । 

उच्च माध्यमिक शाल्रओं तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों 
को मातृभाषा, संघीय भाषा तथा अंग्रेजी आना चाहिए । उच्च शिक्षा 
क्षेत्रीय भाषा में दी जाये पर संघीय भाषा में भी कुछ या सभी विषयों 
की शिक्षा देने की छूट रहे | 

संघीय भाषा के लिए देवनागरी लिपि कुछ सुधार करके अपनाई जाये। 
संघीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए भाषाविदें तथा 
वैज्ञानिकों का मण्डल बनाया जाये, जो वेज्ञानिक शब्दावली तथा 
विभिन्‍न वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकें तैयार कराये । इसके साथ राज्य 
सरकारों को संघीय भाषा उच्च कक्षाओं तथा विश्वविद्याल्यों में 
पढ़ाना प्रारम्भ कर देना चाहिए | 

अंग्रेजी माध्यमिक शालत्मओं तथा विश्वविद्यालयों में पढाई जाये | 


सरकारी शासकीय सेवाओं के लिए विश्वविद्यालयीन उपाधि आवश्यक 
समझी जाये। भारत के लिए एक विशेष राज्यकीय परीक्षा भी 
रखी जाये | 

कक्षा के कार्य पर भी नम्बर दिये जायें | प्रत्येक विषय के एक तिहाई 
नम्बर शाह्व में किये गए. काय के लिए रखे जायें। 

तीन वर्षीय उपाधि परीक्षाओं के पाव्यक्रम के पूर्व अंशों में समय-समय 
पर भी परीक्षा ली जा सकती है। परीक्षक योग्य होना चाहिए तथा 


१२० ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 

- उनका चुनाव सावधानी से किया जाये | प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने 
के लिए ७० प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी के छिए. ६९ से ५५ प्रतिशत तथा 
तृतीय श्रेणी के छिए ४० प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक समझा 
जाये | परीक्षा का स्तर सभी जगह एक-सा होना चाहिए | 
मौखिक परीक्षा केवछ स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक उपाधि की 


[8] के 


परीक्षाओं के लिए ही रखी जाये। 


रे 


विद्यार्थी 

भरती करने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा प्रथम उपाधि के 
समय तो विषयों क्री अधिक-से-अधिक विभिन्‍नता होनी चाहिए। आर्थिक 
सहायता चाहने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जायें। विद्यार्थियों की 
भरती के समय तथा अन्य समयों पर डाक्टरों परीक्षा अच्छी तरह की जाये। 
महाविद्यालयों में राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की इकाइयाँ रहे तथा इसका प्रबन्ध 
केन्द्र करे। सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित किया जाये। विश्वविद्यालयों 
को छात्रावास तथा सहकारिता की क्रियाओं की अच्छी व्यवस्था करनी 
चाहिए एवं इनका स्तर ऊंचा रहना चाहिए | विद्वविद्यालयों के छात्रों के संगठन 
राजनैतिक संगठनों से परे रहना चाहिए | छात्रों के अनुशासन तथा देखरेख के 
लिए एक डीन या प्रमुख अधिकारी होना चाहिए | 
ख्री-शिंक्षा 

स्री-शिक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को समाज में 
उपयुक्त स्थान दिलाने का प्रयत्न किया जाये | नये ऐसे महाविद्यालय खोले जायें 
जिनमें छात्र तथा छात्राएँ साथ-साथ पढ़ें | 
विधान तथा अधिकार : 

१, अनुदान देने के लिए केन्द्रीय अनुदान आयोग की स्थापना 
की जाये | 
केवल मान्यता देने वाले विश्वविद्यालय स्थापित न किये जायें । 
विश्वविद्यालय में निम्न अधिकारी रहें--विज्ञिटर (गवर्नर जनरल), 
चान्सलर या कुल्पति (सामान्यतः प्रान्त के राजपाछ), वाइस चान्सलर 


कक हि हि । 
मि ] 
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या उप-कुछपति, सीनेट, कार्यकारिणी समिति, फेक्लटी, बोडे »०आऑफ़ 
स्य्डीज़, अर्थ-समिति, चुनाव-समिति | 


4 
जा 


उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व 
राज्य पर होना चाहिए | 

२, शिक्षा के लिए अधिक-से-अधिक आर्थिक सहयोग देने के लिए आय- 
कर के नियम बदले जाये | 


बट 
छ् 


३. सरकार को अगले ५ वर्षो में १० करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम 
ः. विश्वविद्यालयीन शिक्षा पर खर्च करना चाहिए | 

बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्याल्यों का हिन्दू तथा मुस्लिम विश्वविद्यालय 

मुकारा जाना बन्द होना चाहिए | इनके संगठन तथा प्रबन्ध में साम्य होना 
चाहिए | बनारस में डाक्टरी तथा अलीगढ़ में डाक्टरी तथा 
बनारस, अलीगढ़ कृपि महाविद्यालय खोलने की सम्मावनाओं पर विचार 
तथा दिल्‍की किया जाये | 
विश्वविद्यालय दिल्‍ली विश्वविद्याल्य में कछा, विज्ञान, व्यापार या 
अथ तथा कानून के स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षण को केन्द्रित 

किया जाये । क्द्र में होने के कारण दिल्‍ली विश्वविद्यालय को भारत के हर 
भाग के छात्रों के छिए निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखना चाहिए | 

इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम संघीय मापा होनी चाहिए। तथा 
अगले ६ वर्षों तक अंग्रेजी तथा संघीय दोनों भाषाओं में शिक्षण होना चाहिए | 

नये विश्वविद्यालय--इसी तरह अन्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में भी 
सुझाव दये गए है | 

१, शान्तिनिकेतन में विश्वमारती तथा दिल्‍ली के पास जामिया मिलिया 
को विश्वविद्यालय बनाने की अस्थायी अनुमति दे दी जाये | इनके लिए 
आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाये | 

२, नये विश्वविद्यालय बनाने में शिक्षण-पद्धति के प्रयोग आदि की 

स्वतन्त्रता का ध्यान रखा जाये | 
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है. देश की शेक्षणिक आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामीण तथा शहराती 
पत्रों में विश्वविद्यालय खोले जाये | 
४. विश्वविद्यालयीन अनुदान आयोग विश्वविद्वल्यों को योग्यता के 
आधार पर मान्यता देने वाली संस्था होनी चाहिए | 
ग्रामीण विश्वविद्यालय ; 
ग्रामीण क्षेत्रों की उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये | देश की उच्च 
शिक्षा के विकास तथा विस्तार के समय आमीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की 
पूर्ति का भी ध्यान रखा जाये | 
आयोग की अनेक सिफारिशों मौलिक, व्यावहारिक तथा उपयोगी थीं | 
अधिकांश भारतीय जनता गाँवों में निवास करती है। आयोग ने इसका ध्यान 
रखकर पाश्रात्य तथा भारतीय आम्य संस्कृति के समन्वय के 
आयोग की सिफा- प्रयत्ञ किये हैं | आयोग ने शिक्षण पद्धतियों के उचित होने 
रिशों की समीक्षा तथा उनमें सुधार करने की आवश्यकता को प्रतिपादित किया 
तथा टूटोरियल विधि के उपयोग से शिक्षक-शिष्य सम्बन्ध तथा 
सम्पक बढ़ाने का सुझाव दिया | वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक शिक्षाओं पर भी 
इसमें उच्चित ध्यान दिया गया । शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव-कल्याण रहा है। 
इस दृष्टि से भारतीय शिक्षा में विश्व-कल्याण को प्रमुखता दी गई है तथा संसार 
के सामने एक आदरश उपस्थित किया गया है | मानवीय शास्त्रों के अध्ययन से 
छात्रों में विश्व-बखुत्व की भावना का विकास करने के सुझाव को कल्याणकारी 
तथा उपयोगी ही समझा जायेगा | इसके साथ-साथ आयोग ने उच्च शिक्षा 
को अनेक समस्याओं का उचित व्यावहारिक समाधान सुझाया है, जैसे शिक्षा के 
स्तर, धासिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, परीक्षा, पाज्यक्रम, विश्व- 
विद्यालय की आन्तरिक व्यवस्था, शिक्षकों की दशा आदि | आयोग ने विश्व 
विद्यालयों में शोध तथा अनुसंधान कार्यों को प्रमुख रूप से आवश्यक बताया 
| साथ-ही-साथ राजनीति से प्रथक्‌ रहने का सुझाव मी दिया है | विश्वविद्यालय 
अनुदान-आयोग तथा ग्रामीण विश्वविद्याल्यों की स्थापना देश की आवश्यकताओं 
तथा परिस्थितियों को देखते हुए बड़ी उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण हैं | 
परन्तु इतना सब होते हुए भी शिक्षा के माध्यम तथा ख््री-शिक्षा पर कोई 
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स्पष्ट तथा व्यावहारिऋछ मत व्यक्त नहीं किया गया | छल्ति कल्मओंँ के क्षण, 
यौन-शिक्षा, शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की समस्याओं आदि पर विचार 
ही नहीं किया गया या यदि किया भी गया तो सूक्ष्म रूप से हो। फिर भी यह 
आयोग उच्च शिक्षा के इतिहास में अपने ढंग का निराला ही है तथा इससे 
भारतीय उच्च शिक्षा को उपयोगी तथा कल्याणकारी मार्गदर्शन ग्राप्त हुआ | 

आयोग के बृहत्‌ प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए केन्द्रीयं-शिक्षा परिषद 

की बैठक २२,२३ अप्रैछ १९५० में हुई | इस बैठक में परिषद ने अनेक सुझावों 

को मौलिक रूप तथा कुछ को संशोधित करके मान छिया | 

केन्द्रीय-शिक्षा- बोड ने स्नातकोत्तर शिक्षा, अनुसंधान कार्य, शिक्षा के 

सलाहकार परिषद माध्यम, शिक्षकों का वर्गीकरण, वेतनमान, परीक्षा, पाव्यक्रम, 

(९१९५०) नये विश्वविद्यालयों की स्थापना, गरीब प्रतिभासम्पन्न छात्रों 

की सहायता आदि के सम्बन्ध में दिए गए सुझावों को 

मोलिक रूप में मान लिया | व्यावसायिक शिक्षा में कृषि, व्यापार, चिकित्सा, 

इंजीनियरिंग तथा टेकनालाजी, धार्मिक शिक्षा-सम्बन्धी सुझाव कुछ संशोधनों के 

साथ माने गए | विश्वविद्याल्यीन शिक्षा को केन्द्रीय सरकार की तालिका में 
रखने-सम्बस्धी सुझाव को नहीं माना गया | 


सन्‌ १९८२ में गणतंत्रात्मक रीति से चुनावों के पर्चात्‌ देश में विद्व- 

विद्यालयीन शिक्षा के स्तर तथा संगठन को ठीक करने की दृष्टि से एक “विद्व- 

विद्यालय विधेयक संसद के सामने प्रस्तुत करना चाहा | 

विश्वविद्यालय इस विधेयक की जानकारी सर्वसाधारण को नहीं कराई जा 

विधेयक १९५०२ सकी, पर राज्य-सरकारों तथा उपकुल्पतियों के पास अवश्य 
भेजी गई है| इस विधेयक में निम्नलिखित बातें हैं : 

१, केन्द्रीय सरकार का विश्वविद्यालयों पर नियन्त्रण आवश्यक हो | इसके 
लिए. एक विश्वविद्यालयीन शिक्षा केन्द्रीय परिषद की स्थापना 
की जाये | 

२. इस परिषद को विश्वविद्यालय की आन्तरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने 
का अधिकार होगा | 
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यह परिषद देश के सभी विश्वविद्यालयों की जाँच करेगी | 
, उच्च रिक्षा प्रदान करनेवाली सभी शिक्षण संस्थाएं विश्वविद्यालय का 
रूप धारण करेगी । 
..,. इस परिषद का सगठन केन्द्रीय सरकार द्वारा होगा तथा इसके दो- 
तिहाई सदस्य देश के विश्वविद्यालयों के उपकुलपति होंगे | 
विद्वविद्याल्यीन उपाधि पाने के लिए सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक 
परीक्षा पास करना आवश्यक होगा । 
पर यह विधेयक अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। इस विधेयक के 
स्वीकार होने पर विश्वविद्यालय केन्द्रीय शिक्षा परिषर्दां के हाथ की कठपुतर्ल 
बन जायेंगे, जो उच्च शिक्षा के लिए उचित नहीं है। उच्च शिक्षा को स्वतन्त्र 
तथा उन्समुक्त होना चाहिए । इसके पारित होने पर विश्वविद्यालयों की स्वायत्त 
शासन-प्रणाली भी समाप्त हो जायेगी। परन्तु साथ ही आज विश्वविद्यालयों में 
चल रही दलबन्दियों के कुचक्रों को इससे दूर अवश्य किया जा सकेगा | 
विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा नियन्त्रित करने के ध्येय से 
केन्द्रीय सरकार ने सन्‌ १९५३ में एक “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” की 
स्थापना की है। आज इस आयोग के अध्यक्ष डॉ० डी० एस० 
विश्वविद्यालय कोठारी हैं। इस आयोग के कार्य से प्रभावित होकर केन्द्रीय 
अनुदान-आग्रोग सरकार ने इसे स्थायी तथा वैधानिक अधिकार दे दिये हैं। 
अब इसके सदस्यों की संख्या, जो पहिले & थी, बढ़ाकर 
कर दी गई है, जिनका क्रम इस प्रकार होगा--२ केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि 
$ उपकुलपति तथा ४ प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री | 
रे 
रे 


नि 
ह्खु 


७<्‌ 


छः 


>क 
श् 


आयोग के निम्नलिखित कांये होंगे : 
विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय करके उसके शिक्षा-स्तर को उठाना | 
विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति की जाँच करना तथा आवश्यकता- 
नुसार आथिक सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार को सत्यह देना | 
३. विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में धन-राशि वितरण करना | 
४. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विश्वविद्यालयों की कठि- 
नाइयों तथा समस्याओं का समाधान करना | 
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५. केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों को विश्वविद्यालयों द्वारा पदान-की गई 


उपाधियों का विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारण करने में परामश देना | 
उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को आवद्यकतानसार सलाह 
देना । 
इस अनुदान आयोग ने विश्वविद्याल्यीन शिक्षकों के वेतन को सुधारने 
में बड़ी सहायता पहचाई है | इसके साथ-साथ प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा में हो रहे 
विकास का श्रेय भी इसी को 
प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से विश्वविद्यालयों तथा उनसे संरूग्न महा- 
विद्यालयों की आश्िक स्थिति मुधारने ओर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार 
उनका विस्तार तथा पोपण करने का ध्येय रखा गया था 
प्रथम वथा द्वितीय प्रचलित रीति के अनुसार अनेक सरकारी सेवाओं के लिए 
पंचवर्षोग योज- विश्वविद्यालयीन उपाधियाँ आवश्यक समझी जाती थीं। 
नाओं में उच्च अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह सुझाव रखा गया कि 
शिक्षा सरकारी सेवाओँ की नियुक्तियाँ स्वठन्त्र प्रतियोगिता परीक्षाओं 
के आधार पर हों तथा इस परीक्षा में बेठने के लिए विद्य- 
विद्यालयीन उपाधि आवश्यक न हो | 
इस योजना में आमीण विश्वविद्यालय की योजना को सहमति दी गई तथा 
निश्चय किया गया कि कम-से-कम एक ग्रामीण विश्वविद्यालय अवश्य स्थापित 
किया जाये | यह विश्वविद्यालय उन्हों क्षेत्रों में स्थापित किये जायें जहाँ पूर्व 
बुनियादी, बुनियादी और उत्तर-बुनियादी प्रयोग किये गए हैं | 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उच्च तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षा को अधिक 
महत्व दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसे संगठित करने के ही 
कार्यक्रम रखे गए थे, पर द्वितीय योजना में इसके विकास के लिए ७ नये विश्व- 
विद्यालय स्थापित करने को व्यवस्था की गईं | साथ-ही-साथ पाखव्यक्रम में सुधार, 
तीनवर्षीय पाठ्यक्रम चालू करने, टूयोरियक कक्षा-प्रणाली अपनाने, शोध- 
कार्यों को प्रोत्साहन देने, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाल्रओं को समृद्ध बनाने 
भवन-व्यवस्था, सेमीनार, संगोष्ठियों का आयोजन करने आदि की ओर भी 
ध्यान देने का प्रावधोन है | 


डी 


६२६ ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल से उच्च 
शिक्षा पर चौगुनी राशि व्यय करने का प्रावधान है । प्रथम पंचवर्षीय योजना- 
काल में कुछ शिक्षा-व्यय का ८'< प्रतिशत ही व्यय किया गया था। अर्थात्‌ 

उग १४ करोड़ रुपये: पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना-कालछ में कुछ शिक्षा व्यय 
का १८६ प्रतिशत व्यय किये जाने का प्रावधान है, जो छयभग ३४"४ करोड़ 
रुपयों के लगभग होगा | उच्च शिक्षा के लिए स्वीकृत राशि का अधिकांश भाग 
प्राविधिक, व्यावसायिक एवं वेज्ञनिक शिक्षा पर ही व्यय किया जायेगा | अनु- 
संधान पर भी समुचित व्यय की व्यवस्था द्वितीय योजना-काछ में की गई है 

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा 

नवीन मध्यप्रदेश राज्य द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारम्भ होने के कुछ 
समय बाद सन्‌ १९५०६ में गठित हुआ था । नये राज्य के गठित होने के पश्चात्‌ 
सन्‌ १९०६-५७ सत्र में विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर तथा ठाकुर रणमथसिंह 
महाविद्यालय, रीवा में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ की गई | साथ-ही-साथ इसी 
सत्र में होल्कर महाविद्यालय, इन्दोौर, विक्टोरिया महाविद्यालय, ग्वाल्यिर तथा 
हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल में उद तथा वाणिज्य विषयों की स्नातकोत्तर 
कक्षाएं भी शुरू की गई | अन्य महाविद्यालयों में मी नये विषयों के शिक्षण की 
सुविधाएँ उपलब्ध की गई | रततल्मम में एक स्नातक महाविद्यालय तथा इन्दौर 
में महिला स्नातक महाविद्यालय स्थापित किया गया । 

राज्य पुनगठन के समय चारों क्षेत्रों में उच्च शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ 
विभिन्न तथा अलग-अलग थीं | महाकोशल क्षेत्र में गेर-सरकारी महाविद्यालय 
अधिक थे तथा अन्तर-महा विद्यालय भी केवक एक ही था | पर राज्य के अन्य 
तीनों क्षेत्रा मं सभी महाविद्यालय सरकारी थे तथा अन्तर-महाविद्याल््यों की 
संख्या भी अधिक थी। मध्यमारत, भोपाल तथा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्रों के महा- 
विद्यालय आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे | प्राविधिक वाणिज्य तथा स्नात- 
कात्तर स्तर का शिक्षा को सुविधाएं भी प्रथक-प्रथक थीं। इसलिए नये राज्य के 
गठन के बाद सबसे पहिले इस ओर ध्यान देना आवश्यक था कि राज्य के 
प्रत्येक क्षेत्र में समान सुविधाएं, प्रदान की जायें तथा विभिन्नता न रखकर एक- 
रूपता स्थापित की जाये | इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किये गए | 


उच्च शिक्षा ::: १२७ 
राज्य में जबलूपुर, विक्रम तथा इन्द्रा कबह्म-संगीत विश्वविद्यालयों के स्अधि- 
नियम तो राज्य-पुनरगंठन के पृव ही स्वीकृत हो चुके थे, पर इन विश्वविद्यालयों की 
स्थापना सन्‌ १९०७-०८ में ही हुई है | इन विश्वविद्यालयों 
नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के वाद राज्य के सभी महाविद्यालयों को इन्हीं 
की स्थापना विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया गया। जवलपुर पुर विश्व 
विद्यालय का क्षेत्र जबल्पुर जिले तक ही सीमित है | सागर 
विश्वविद्यालय में महाकोशर के शेष जिले तथा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र शामिल किये 
गए तथा विक्रम-विश्वविद्याल्य का क्षेत्र भोपाल तथा मध्यभारत क्षेत्रों तक रखा 
गया | इस प्रकार अब राज्य के सभी सतदिए लव राज्य के इन्हीं विश्वविद्यालयों 
से संबद्ध हैं । 
खेरागढ़ स्थित इन्दिरा कल्म-संगीत विश्वविद्यालय में संगीत तथा नृत्य का 
शिक्षण दिया जाता हैं | 
राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों के आय-वब्यय का लेखा निम्नलिखि 
प्रकार है : 


विश्वविद्यालय 'जनानतगंत.. ३१-३-०८.. ७८-७९ 
का नाम प्रावधान तक आय आयन-च्यय का 
प्रावधान 


१, जबलपुर विश्वविद्या- 
लय तथा इन्द्र कका- 
संगीत विश्वविद्यालय २०"०० छाख ६००५ लाख ३'०० छाख 

२, विक्रम विश्वविद्यालय २७'०० व्मूख ६'६२ लाख 


नए 


“०० व्थस्र 
२, सागर विश्वविद्यालय २६९'६७ छाख ६"०० लाख ४०० छाख 
इसके अतिरिक्त सागर-विश्वविद्याल्य को प्रतिवर्ष राज्य सरकार से ८ छाख 

तथा विक्रम विश्वविद्यालय को ५ छाख रुपये संधारण-अनुदान के रूप सें 

मिलते हैं | 

राज्य के बस्तर, सिवनी, रायगढ़, वाल्मघाट, झाबुआ तथा रायसेन जिलों 
में किसी प्रकार की उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। अतः इन जिलों सें 
उच्च शिक्षा की व्यवस्था को अत्यन्त आवश्यक समझा गया | इन स्थानों में उच्च 


१२८ ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएं 
ध शिक्षा की माँग थी तथा यहाँ से इस हेतु अथ के रुप में 
नये महाविद्यालयों जन-सहयोग भी ग्रात्त था। अतः बाव्मयघाट और रायगढ़ 
की स्थापना में नये शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई | 
सन्‌ १९८८ में दुग में भी महाविद्यालय की स्थापना की 
गई। राज्य के एक छाख से अधिक आबादी वाले पाँच शहरों में रायपुर में ही 
महिला स्नातक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। ये महाविद्यालय जनता 
के आर्थिक सहयोग देने पर ही सरकार द्वारा खोले गए हैं। इन महाविद्यालयों 
में स्नातक स्तर तक कला ओर विज्ञान की शिक्षा देने की सुविधाएं ह | 
राज्य सें दूसरी योजनावधि में २८ नये स्नातक महाविद्यालय खोले जायेंगे | 
सन्‌ १९६०-६१ में दो नये महाविद्यालय बस्तर ओर झाबुआ में स्थापित किये 
जायेंगे। सीधी तथा शिवपुरी के अन्तर-महायविद्यालय स्नातक में विकसित 
किये जायेंगे | 
राज्य-पुनर्गटन के समय महिला उच्च शिक्षा की व्यवस्था बहत कम थी 
तथा जहाँ थी भी वहाँ विभिन्‍न विपयों की कक्षाएं कम ओर सीमित थीं। राज्य 
के विभिन्‍न महिला महाविद्यालयों को सुविधाओं की वृद्धि करके निम्नलिखित 
कारय किये गए : 


क्रमांक महाविद्यालय का नाम स्तर जहाँ तक शिक्षा- पुनर्गठन के 
सुविधाएं थीं उपरान्त बढ़ाई 
गईं सुविधाएँ 


१, राजकोय गह-विज्ञन मह-. बी० ए० कल्ल, बी० ए.० कल्य 

विद्यालय, जबलपुर बी० एस-सी० गहविज्ञन बी० एस-सी० 
गहविज्ञान 

बी० एस-सी ० 

२, राजकीय कमा राजा कन्या वी० ए० कल्य बी० ए० कला 

महाविद्यालय ग्वालियर बी० एस-सी ० 

३. कन्या-महाविद्यालय, इन्दौर. बी० ए० कला बी० ए० कला 


बी० एस-सी ० 


उच्च शिक्षा ::: १२९ 
४, विजयाराजे कन्या इण्टर आय्सू बी० ए० कव्य 
मदह्यविद्याल्य, उज्जैन 


०. राजकीय महिला अन्तर- इण्टर आर्ट्स्‌ मजा 
महाविद्यालय, भोपाल इण्टर साइंस बी० एस-सी० 

६. महित्य महाविद्यालय, रायपुर सन्‌ १९८८ से प्रारम्भ किया गया है। 
इस प्रकार राज्य में महिलाओं की शिक्षा के लिए ६ महाविद्यालय 


राजकीय तथा २ गैर-राजकीय महाविद्यालय चाढू हैं | 
राज्य के अनेक महाविद्यालयों में 

नये विषयों के कोत्तर स्तर तक को शिक्षा देने को से 

हु 


शिक्षण की सुवि- साथ-साथ नये-नये विषयों की थि। 


स्नातक तथा स्नात- 
वाओं की दृद्धि के 


किक 


हि] या 
बाआ का बडाः 


5 ! है। हि हु 


धाओं की बृद्धि : गया है| इसका विवरण निम्नलिखित प्रकार है : 
विषय महाविद्यालयों के नाम 
भौतिक-शासत्र, रसायन- कन्या महाविद्यालय, इन्दौर 
शास्त्र, वनस्पति-शास््र, ग्रह-विज्ञान, महाविद्यालय, जबलपुर 
प्राणि-शासत्र गणित कमला राजा कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर 

वाणिज्य तथा संस्कृत शासकीय महाविद्यालय रतलाम, धार, गुना 
तथा वड़वानी 

वाणिज्य, दर्शन-शास्त्र शासकीय महाविद्यालय, मन्दसोर 

सांख्यिकी तथा समाज-शासत्र. गदह्यरानी रूक्ष्मीबाई महाविद्यालय, ग्वाल्यिर 

भूगोल हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल 

समाजशारस्त्र होल्‍्कर महाविद्यालय, इन्दोर 


हमीदिया कालेज, भोपाल में स्नातकोत्तर स्तर की संस्कृत विषय की और 
होल्कर महाविद्यालय इन्दोर में स्नातकोत्तर स्तर की राजनीति विपय की नई 
कक्षाएँ आरम्म की गई | 

राज्य में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार से महाविद्यालयों में दर्ज संख्या की 
वृद्धि बहुत अधिक हुई है। अतः विज्ञान तथा कल दोनों विषयों के अतिरिक्त 


३० :३:: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराए 
बर्ग रक्ृ्य के अनेक महाविद्यालयों में खोले गए हैं। साथ-ही-साथ अनेक महा- 
विद्यांल्यों में प्रवेश संख्या की वृद्धि भी हुईं है | 
विश्वविद्यालयीन शिक्षा के पुनर्गठन के लिए. राधाकृष्णन विश्वविद्याल्यीन 
शिक्षा 3।योग की सिफारिशों पर मारत सरकार ने त्रिवर्षीय स्नातक पाख्यक्रम 
बनाने की योजना बनाई ह। राज्य के विश्वविद्यालयों के 
थ्िवर्षीय स्नातक उपकुरुपतियों से परामर्श करके मध्यप्रदेश सरकार ने यह 
पाव्यक्रम की निश्चय किया है कि सन्‌ १९५९-६० सत्र से राज्य के महा- 
कार्यान्वति विद्यालयों में यह त्रिवर्षीय पाञ्यक्रम लागू किया जाये | इसके 
लिए शासन आधा तथा निजी अर्थ-सहायता से आधा व्यय 
आवच्यक है | इसकी प्राप्ति पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आधिक 
सहायता देगा | अतः राज्य ने निगय किया है कि शासकीय महाविद्यालयों को 
जिवर्षीय पाख्यक्रम चछाने के लिए आवश्यक व्यय का ५० प्रतिशत तथा गेर- 
सरकारी महाविद्यालयों को २५ प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा | गैर-सरकारी 
महाविद्यालयों को २५ प्रतिशत व्यय व्यवस्थापकों की ओर से दिया जायेगा | 
इस व्यय के आधार पर अगले तीन वर्षों के लिए सम्पूर्ण राज्य के लिए 
२१५ करोड़ रुपयों की योजना बनाई गई है । इस योजना को भारत सरकार 
से मान्यता भी मिल चुकी है । इस योजना से अनेक महाविद्यालयों ने व्यभ 
उठाया है तथा वे स्नातक महाविद्यालयों में परिवर्तित किये गए हैं। जो 
महाविद्यालय इस योजना के पूर्व ही स्नातक स्तर के बन गए थे वे मी इसी 
साँचे में दाले जा रहे हैं । 
राज्य में १५ शासकीय अन्तर-महाविद्याल्य स्नातक स्तर के किए जा चुके 
हैं | इन अन्तर महाविद्यालयों को स्नातक स्तर का बनाने में जनता ने भी ५० 
से ६० हजार रुपया आर्थिक सहयोग दिया है या देने का वायदा किया है | 
अब राज्य में स्नातक महाविद्यालयों की संख्या निम्नलिखित है : 
९९५६-५७ ७९-६० 
स्नातक-महाविद्याल्य... २८ ६१ 


इसके साथ-साथ महाविद्याल्यों के पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाएँ भी उन्नत 
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था विकसित की जा 
व्यवस्था भी की जा रही 


/ण४ ५) 


हैं! लकड़ी के तथा अन्य साधनों ओर उपकरणों की 
| 
। 


६०-६१ में अन्तर-महाविद्याल्यों के व्याख्याताओं के ११६ परद्ों को 
स्नातक व्याख्याताओं में उन्नत किया जायेगा। कुछ स्नातक व्याख्याताओं 
के पदों को जूनियर प्रोफेसर के पदों में भी उन्‍नत किया जायेगा। इससे महा- 
विद्यालय में शिक्षण-स्तर उच्च होगा। साथ-ही-साथ आवश्यकतानुसार व्याख्या- 
ताओं के अतिरिक्त पद भी बढ़ाये जाने का प्रावधान 2९६०-६१ के लिए 
किया गया है । 

राज्य के अनेक महाविद्यालयों में विज्ञान-शिक्षण की सुविधाएँ न होने के 
कारण अनेक छात्रों को योग्यता होते हुए भी कला की शिक्षा 

गेर-सरकारी महा- लेनी पड़ती थी | अतः गेर-सरकारी महाविद्यालयों को विज्ञान 
विद्यालयों में कक्षाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु अनुदान 


विज्ञान-शिक्षण की दरें बढ़ा दी गई हैं। अनुदान की दरों में निम्नलिखित 
की सुविधाएँ प्रकार वृद्धि की गई है : 

2, भवन अनुदान ३३७ से ५० प्रतिशत 

२. संधारण अनुदान ३२२७ से ५० प्रतिशत 

२. उपकरण अनुदान ५० से ६८ प्रतिशत 


इन सुविधाओं के मिलने से अनेक गेर-सरकारी महाविद्यालयों ने सन 
१९७८-०९ में विज्ञान कक्षाएं खोली 
इसके साथ शासकीय महाविद्यालयों में भी विज्ञान शिक्षण की सुविधाएं 


बढ़ाई गई हैं। मध्यमारत क्षेत्र के सभी शासकीय अन्तर-महाविद्याल्यों में 
सन्‌ १९७७-०८ में विज्ञान कक्षाएँ आरम्भ की गई | जहाँ-जहाँ बी० एस-सी ० 


हल 


कक्षाएँ नहीं थों वहाँ भी उन्हें आरम्म किया गया तथा विज्ञान के शिक्षण 
की सुविधाएँ भी दी गईं। अनेक महाविद्यालयों में जहाँ विज्ञान-शिक्षण पहिले से 
था वहां की प्रवेश संख्या में पर्याप्त इृद्धि की गई | 


अध्याय 3 


शिक्षक-प्रशिक्षण 

विश्व के विभिन्न देशों में शिक्षकों का प्रशिक्षण 
प्राचीनकाल में पढ़ाये जाने वाले विषयों का समुचित ज्ञान ही शिक्षक की 
योग्यता का आधार माना जाता था। अतः शिक्षक का समाज में आदर या 
ख्याति उसके पढ़ाये जानेवाले विपय के महत्त्व तथा उससे 
प्राचीनकालू भें सम्बन्धित ज्ञान की परिधि के विस्तार पर आधारित रहती 
थी। प्राचीनकाल में लिखना तथा पढ़ना प्रमुखतः पुरोहितों 
का ही काम माना जाता था । अतः वे सभी के अन्दर के पात्र होते थे | हमारे 
भारत में तो ब्राह्मण, जो शिक्षा देने का काम करते थे, बड़े आदर के पात्र समझे 
जाते थे । आज भी समाज उनका आदर करता है चाहे वह आदर उतना 

अधिक न हो | 

चीन में भी समाज में शासकीय सेवा वाले नोकरों के बाद शिक्षक आते 
थे। यहूदी छोग तो शिक्षक को आध्यात्मिक पिता मानते थे। माँ-बाप के साथ- 
साथ वे गुरुका आदर भी करते थे। यूनानी लोगों ने अन्य प्राचीन देशों के 
समान शिक्षकी को इतना अधिक आदर न देकर अपने कवियों को उच्च स्थान 
दिया। यूनान में मोखिक शिक्षा का प्रसार भी अधिक हुआ, अतः सामान्य 
ज्ञान देने वाले शिक्षकों की स्थिति वहाँ अच्छी न रही, पर उच्च ज्ञान, जैसे दर्णन 

आदि, देने वाले शिक्षकों का आदर यूनानी समाज में अवश्य था | 
रोम तथा यूनान के अनेक शिक्षक--जैसे क्किनटिलियन, आइसोक्रेट्स बहुत 
ही प्रतिभाशाली हुए, फिर भी इन देशों में साधारण शिक्षकों की स्थिति ठीक 
नहीं रही | उत्त कार में शिक्षकों को कम वेतन तथा छात्रों के अभिभावकों की 
डॉट-फटकार सुननी पड़ती थी। इसका कारण यह था कि उस समय शिक्षकों 


कक. घे हक कर 


से बहुत मामूली बातें, जेसे बड़े-बड़े छोगों की नर्सों आदि के नाम याद रखने 
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आदि की अपेक्षा की जाती थी। अतः कालान्तर में तो वहाँ शिक्षक वनना. एक 
दुःख की बात मानी जाने लगी थी। इसी लिए यूनानी-रोमन लूसियन कहता 
था कि “ईश्वर जिसे छूणा करता है वही शिक्षक बनता है |” उसका कथन था 
कि इसके वाद दूसरे जीवन में अन्य किसी दण्ड की आवश्यकता ही नहीं रह 
जाती है | 

शिक्षकों की स्थिति खराब होने के और मी कई कारण थे, जैसे - (१) जीवन 
से अछग ऐसी वातों का ज्ञान देना जिनका कोई उपयोग ही न हों। (२) 
समाज की उन्नति के कार्यों में सहयोग देने को ज्ञान देने के कार्यो से अधिक 
सहत््वपू्ण माना जाना । (३) केवल कण्ठस्थ कराने पर बल देना, जो कोई मी 
करा सकता है | 

इस प्रकार शेक्षणिक काय की निपुणता नेंसमगिक मसानी जाती थी। उसे 
परिश्रम से अजित कराने की ओर इसी लिए ध्यान गया ही नहीं | 

यूनानी और रोमन सम्बता के पतन के बाद मध्यकाल में मध्यकाछीन 
विद्वविद्याल्य स्थापित हुए । इन विश्वविद्यालयों में काइून, चिकित्सा, कला, 

धर्म आदि विषय पढ़ाये जाते थे। इनकी प्रगति के लिए 
मध्यकाल में अच्छे शिक्षकों का होना आवश्यक माना जाता था। अतः 
इन विषयों को अच्छी तरह पढ़ा सकने की क्षमता ही 

इनकी परीक्षाओं में पास होने के लिए आवश्यक मानी जाने रछूगी | छेटिन 
500८९0८ का अथ ही ५0 ९४५०१ होता हैं। ४795९/ का अथ भी 
स्कूल मास्टर है | इस प्रकार मध्य युग में विषय का ज्ञान ही शिक्षक के लिए 
आवश्यक माना जाता था तथा उसी में उसे प्रशिक्षित मी किया जाता था । 

नवजागरण तथा उसके बाद के काल में शिक्षकों की परिस्थिति ओर भी 
बिगड़ गई | न केवल शिक्षक अपने विपय से अनभिनज्न रहते थे पर उनकी 
ग्रवृत्तियाँ भी अनगढ़-सी ((7पपे८) होती थीं। मान्टेन आदि ने इसकी बड़ी 
भर्त्ना की है । उस समय तो परिस्थिति इतनी बिगड़ गई थीं कि छोग अपने 
कुठम्ब के पूर्वजों की गिनती कराते समय किसी का शिक्षक होना भी बुरा सम- 
झने छगे थे | इसका कारण यह था कि उस समय लड़ने की कला का महत्त्व 
अधिक था । पर स्यूथर ने (१४८३ से १५४६) शिक्षको के महत्व को बढ़ाने में 


कर. 
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बड़ा ज्ञोग दिया | उसने उच्छुद्डल बालकों को पढ़ाने के कार्य को उतना ही 
महत्वपूर्ण माना जितना कि युद्ध के मैदान में शूरीरों की झूरता को । 
पर अभी तक शिक्षकों की इस बुरी परिस्थिति का कारण वही था कि 
शैक्षणिक कार्य का कोई नियम या व्यवस्थित पद्धति नहीं थी | 
जेस्बीयों की (रेह्वा० 3प्०/07एण ( माध्यमिक शाल्षओं के अच्छे 
शिक्षक बना सके ) ओर क्रिश्वियन ब्रदस के ((०आर्तपटा ० 8८॥00$ ने 
भी (म्पणातए, [7ए्व४१८९, 967, 8०7९८7०आ४) शिक्षकों के आचरण- 
सम्बन्धी नियम ही निर्धारित किये | 
प्रिया में पेस्टालाजी ने शिक्षण-कार्य में विज्ञान तथा दर्शन का समावेश 
किया--इसकी वस्तु-पाठ-विधि कालान्तर में क्लिष्ट हो गई 
वर्तमान कार. तथा उसके सम्बन्ध में छोगों ने और भी अधिक खोज की | 
में शिक्षकों का मनोविज्ञान का समावेश भी अब शिक्षकों के प्रशिक्षण में 
विधिवत प्रशिक्षण किया जाने लगा । 
पहिले सेमीनरी में शिक्षकों का प्रशिक्षण होता था तथा बाद में शिक्षकों 
के प्रशिक्षण के लिए. नामल स्कूल खोले जाने छगे। धीरे-घीरे नार्मल स्कूलों 
में केवल प्राथमिक शिक्षकों तथा परीक्षण महाविद्यालयों में माध्यसिक शिक्षकों 
का प्रशिक्षण किया जाने छगा। कुछ काछ तक शिक्षण संस्थाओं की स्कूल 
समिति शिक्षकों को प्रशिक्षण का सटिफिकेट देती थी | बाद में जिला संस्थाएं, 


[किक से फिके 


जेसे जिल्य बोर्ड आदि इस प्रकार के सर्टिफिकेट देने लगीं । 


पर मनोविज्ञन तथा शगिक्षा-सिद्धान्तों के विकास के परिणामस्वरूप 
शिक्षकों के लिए प्रारम्मिक प्रशिक्षण के साथ-साथ सेवा करते हुए प्रशिक्षण भी 
आवश्यक माने जाने छगा है | साथ ही मनोविज्ञान, शिक्षा-सिद्धान्त, शिक्षण 
विधियों-सम्बन्धी नई खोजों तथा ज्ञान से शिक्षकों को परिचित कराते रहने की 
दृष्टि से शिक्षकों के लिए शिक्षा-सम्बन्धी पाक्षिक, मासिक या त्रेमासिक पत्रिकाएँ 
निकालना आवश्यक-सा हो गया है। इनके माध्यम से दूरस्थित शिक्षक अपने 
विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। शिक्षकों की दशा सुधारने, उनके 


साथ होने वाले अल्याचारों तथा उपेक्षा को दूर करने तथा उनके शैक्षणिक 
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कार्य का आदर ओर महत्व बढ़ाने के उद्देश्य से अब शिक्षकों के संगठन जिला 
राज्य, देश तथा विश्व के स्तर के होते ह्ं। 


है 


वर्तमान काल में एक और नई प्रद्नत्ति संसार के विभिन्‍न देशों में दिखलाई 
देती है । आजकल शैक्षणिक कार्य करने के लिए. प्रायः स्त्रियां ही उपयुक्त समझी 
जाती हैं | अमेरिका, इंगलैड आदि देशों में तो पूर्व-माध्यमिक स्तर पर केवल 
महिलाएँ ही शीक्षणीय कार्य करती हैं। माध्यमिक स्तर पर भी -अधिकांशतः 
महित्य शिक्षिकाएँ ही होती हैं | महाविद्यालयीन स्तर पर भी इनकी संख्या बढ़ती 
जाती है। इसलिए. अमेरिका की शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकों में शिक्षकों के लिए 
5८१९? सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। 


भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण 

हमारे देश में शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर आज से रूगभग ७० वर्ष पूर्व 
तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था । वेसे हमारे देश में प्राचीन काल 
से ही शिक्षकों को बड़े आदर से देखते हैं। प्राचीन काल में हमारे देश के ऋषि- 
मुनि तथा बाह्मण ही बालकों तथा जनता को शिक्षित करने का कार्य किया 
करते थे | अंग्रेज के आने के पूर्व तक भी ब्राह्मण या मुल्छा शिक्षक का कार्य 
करते तथा बालकों को शिक्षा देते थे | पर न तो अब प्राचीन काल के ज्ञानी- 
ध्यानी ऋषि, ब्राह्मण, मुल्छा रह गए हैं और न शिक्षकों की हमारी भारतीय 
प्रत्चीन परम्पराएँ ही रहने पाई हैं। हमारे देश में शिक्षकों की इतनी उच्च तथा 
मान्य परम्पराएँ होते हुए भी हमारे शिक्षकों के विधिवत प्रशिक्षण का इतिहास 
बहुत ही नया है तथा इसका आधार भी विदेशी तथा पाश्चात्य ही है। 
पाच्चात्य देशों में भी शिक्षक-प्रशिक्षण ऐसे समय में प्रारम्भ हुआ था जब 
लोग यह समझते थे कि जो व्यक्ति पुस्तक पढ़ सकता है वह शिक्षण मी कर 
सकता है। उस काल में गरीब शिक्षा से बंचित ही रहते थे | उस काल में 
शिक्षक-प्रशिक्षण को समाज, राजनैतिक परिस्थिति, सांकृतिक परिवर्तन आदि से 
कोई मतलब नहीं रहता था। उस समय का शिक्षकों का प्रशिक्षण केवल 
शिक्षण-सम्बन्धी बातों के किताबी तथा व्यावह्यरिक ज्ञान तक ही सीमित रहता 
था | उसका शिक्षा की समस्याओं से कोई सम्बन्ध या मतलब नहीं होता था । 
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रूस प्रकार की परिस्थितियों में प्रारम्भ हुआ पास्चात्य देशों का शिक्षण- 
प्रदिक्षण हमारे भारतीय शिक्षक-प्रशिक्षण का आधार रहा है। हमारे देश में 
सन्‌ १८८२ तक कोई विधिवत शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। हालकि 
कुछ राज्यों तथा शैक्षणिक संस्थाओं ने नार्मछ स्कूल खोले थे, पर उनमें विधिवत 
प्रशिक्षण का स्वरूप स्थिर न हुआ था। सन्‌ १८८२ ई० तक देश में केवल 
मद्रास तथा छाहोर में ही शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थोए थीं। सन्‌ १८८२ के भारतीय 
शिक्षा समीक्षा-मण्डल ने प्रथम बार शिक्षकों के प्रशिक्षण के महत्व को माना 
तथा सिफारिश की कि शिक्षा के सिद्धान्तों तथा अम्यास में परीक्षा की व्यवस्था 
की जाये तथा सरकारी या गैर-सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त माध्यमिक शाल्म 
में पक्की तोर पर शिक्षक के स्थान के लिए इस परीक्षा में पास होना आवश्यक 
साना जाये। इस समीक्षा-मण्डछ ने स्नातक तथा उससे कम स्तर के रिशक्षा-प्राप्त 
शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था अलग-अलग करने को महत्वपूर्ण माना | पर 
शिक्षक-प्रशिक्षण को वास्तविक महत्व १९०४ (मा) के सरकारी प्रस्ताव में 
उल्लिखित शिक्षा-नीति के फलस्वरूप ही मिला । इसमें शिक्षक-प्रशिक्षण के महत्व, 
विधि तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की वृद्धि की ओर ध्यान दिया गया था | इसके 
पश्चात्‌ १९१३ में पुनः एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा शिक्षक-प्रशिक्षण के महत्व 
को खीकार किया गया | इस प्रस्ताव के अनुसार ऐसे नियम बनाने की बात 
सोची गई कि कोई भी शिक्षक बिना प्रशिक्षण योग्यता की प्राप्ति के शिक्षण-कार्य 
न कर सके | 

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने १९१९ में शिक्षक-प्रशिक्षण के विचार 
को विस्तृत रूप दिया। इसके पूर्व इसका खरूप संकुचित ही था | कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय आयोग ने न केवल शिक्षक-प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण मानकर प्रशिक्षण 
की सुविधाओं की वृद्धि की सिफारिश की वरन्‌ शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी 
परिवर्तन को आवश्यक समझा, क्योंकि शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य 
शिक्षण का प्रशिक्षण तथा प्रमाणपत्र देने-सात्र से पूण नहों हो जाता । उनके 
लिए तो देश की शैक्षणिक समस्याओं का विधिवत अध्ययन भी करना आवश्यक 
है । कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने प्रत्येक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्था से एक- 
एक अम्यास-शाल्ने संखहूग्न करने की सिफारिश भी की । अभी तक शिक्षक- 
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ध्पणं थ घस्था डपग व थ्य मो ट टी ण्क का यु श्र ना वब्यावयहा दर श्कि सअमभ्यास लिए 
प्रशिक्षण आओ के साथ शोक्षणिक काय के व्यावह्रिक अभ्यास के. लि 


अम्यास-शाला संलरूग्न नहीं रहती थी ! 

बुनियादी शिक्षा के विकास ने शिक्षक-प्रशिक्षण के इतिहास में एक नये 
दृष्टिकोण का आविभाव किया | बुनियादी शिक्षा तो जड़-मूल से शिक्षा बदलने 
तथा नये क्रान्तिकारी विचारों का प्रादुर्माव करने के छिए प्रारम्भ की गई थी | 
अतः स्वाभाविक है कि इन शालाओं के शिक्षकों को एक विशेष प्रकार का 
ग्रशिक्षण फिया जाये | बुनियादी शाल्वा समाज का केन्द्र होती हैं| उनमें सम- 
वायी शिक्षण अनिवार्य रूप से चछता है। इनमें न कोई ऊँचा या अमीर होता 
और न कोई नीचा या गरीब | इनमें सब सभी के हित के लिए कार्य करते हैं | 
अतः ऐसे शिक्षकों के प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों में इस प्रकार के गुणों, 
भावनाओं, प्रद्ृत्तियों, आदतों आदि का विकास करना ही होना चाहिए | 
प्रारम्भ में बुनियादी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर ही प्रयोग के रूप में चली थी | 
अतः बुनियादी शिक्षक-ग्रशिक्षण ग्राथमिक तथा पृर्॑-माध्यमिक स्तर तक ही 
सीमित रहा | अब इसका विकास माध्यमिक स्तर तक हो रहा है| साथ-ही-साथ 
ग्राथमिक एवं पू्व-माध्यमिक स्तर के बुनियादी शिक्षकों की प्रशिक्षण संस्थाओं 
के लिए शिक्षकों तथा बुनियादी शालह्ाओं के निरीक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्य- 
कता भी अब बढती ही जाती है। अतः प्रायः प्रत्येक राज्य ने स्नातकोत्तर 
बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किये हैं। ऐसे स्नातकोत्तर बुनियादी 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या अब दिन-पर-दिन बढ़ती हीं जा रही है | 
चूँकि अब बुनियादी शिक्षा ने राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप ले लिया है तथा नीति- 
निर्धारण से बुनियादी ओर गेर-बुनियादी का मेद मिय्ता जा रहा है, प्रशिक्षण 
संस्थाओं--स्नातको त्तर तथा पूर्ब-स्नातक स्तर दोनों--का बुनियादी में परिवर्तन 
शीघ्रता से हो रहा है | इन बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में बुनियादी शिक्षा- 
सम्बन्धी शोध-कार्य भी किये जा रहे हैं | 

१९४८ में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना डॉ० सर्वपल्ली 
राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी | इस आयोग ने मी शिक्षक-प्रशिक्षण 
को एक नया मोड़ देकर विकसित किया | आयोग ने स्नातकोत्तर परीक्षण-संस्थाओं 
में दिये जाने वाले सेद्धान्तिक ज्ञान पर तो सन्तोष व्यक्त किया पर इन सिद्धान्तों 
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की व्याहारिक शिक्षा पर ओर अधिक बल देने की सिफारिश की | इस आयोग 
ने कहा कि जब हमारी वास्तविक शिक्षा केवछ कुछ पाठ याद करना या पढ़ लेना 
ही नहीं है तथा जीवन में जीकर सोहेझ्यपूर्ण क्रियाओं में भाग लेना है तब यह 
आवश्यक हो जाता है कि हमारे विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध शिक्षण-संस्थाओं में भी 
इस प्रकार से परिवर्तन किया जाये | इसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने सुझाया 
कि शिक्षकों के व्यावहारिक प्रशिक्षण पर और अधिक बर दिया जाना चाहिए, 
अम्यास के लिए उपयुक्त अभ्यास-शालाओं को चुना जाना चाहिए, शिक्षा के 
सिद्धान्त छचीले बनाये जाने चाहिए जिससे उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के 
अनुकूल ढाल्य जा सके; तथा अखिल भारतीय स्तर पर शैक्षणिक शोध-कार्य इन 
प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा अपनाया जाना चाहिए | 

राधाकृष्णन्‌ विश्वावद्यालय आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप ही १९५०० 
में बड़ोदा में प्रथथ अखिल भारतीय प्रशिक्षण-संस्थाओं की सभा बुलाई गईं | 
इस सभा में विश्वविद्याल्यीन स्तर पर शिक्षक-प्रशिक्षण के कार्यों एवं गतिविधियों 
पर विचार किया गया तथा मविष्य के लिए सिद्धान्त ओर नीति निश्चित की 
गईं । मैसूर में १९८१ में इसकी द्वितीय समा का आयोजन हुआ, जिसमें 
स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षणिक शोघ-कार्य तथा स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण का 
अध्ययन विशेष रूप से किया गया | 

केन्द्रीय शिक्षा-विभाग ने शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्य के समन्वय 
तथा मागदरन के हेतु पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आरम्भ किया शिक्षा 
त्रैमासिक' तथा बुनियादी तालीम' जैमासिक पत्रिकाएँ इस दिद्या में उपयोगी 
मार्गद्शन का काय कर रहीं हैं। इसके साथ-साथ केद्धीय शिक्षा-विभाग शिक्षण- 
प्रशिक्षण-सम्बन्धी जानकारी पुस्तिकाओं के रूप में मी समय-समय पर निकालती 
रहती है। 

भारत में शिक्षा संगठनों तथा निरीक्षकों के प्रशिक्षण की स्थिति भी गिरी 
हुई है। अभी तक शिक्षा-सचिव आई० ए० एस० के स्वर का व्यक्ति ही बनता 
है| शिक्षा-मन्त्री तथा विधान सभा के सदस्यों से तो शिक्षक-प्रशिक्षण की अपेक्षा 
को ही नहीं जा सकती | अतः ऐसी दा में यह आवश्यक है कि शिक्षा-सचिव 
शिक्षा-परशिक्षित हों । शिक्षा-संचालक तो अब शिक्षा-प्रशिक्षित ही होने छगे हैं, 
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पर १८५४ में जब इनकी नियुक्तियाँ प्रारम्भ की गई थीं तब ऐसा नहीं था | 
प्रासम्म में तो शाल्य निरीक्षकों का भी शिक्षा-प्रशिक्षित होना आवश्यक नहीं 
माना जाता था | पर आज भी णालह्म-निरीक्षकों को किसी विशेष प्रकार का 
शिक्षा-संगठन का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है | इसका कारण यह है कि शिक्षा- 
संगठन एक विज्ञान के रूप में अभी तक उपेक्षित ही है । शिक्षा-विभाग में कार्य 
कर रहे लिपिक, सचिव आदि के शिक्षा-प्रशिक्षण की तो भारत में . कोई व्यवस्था 
ही नहीं है। ये लोग 'मूछ-तथा-सुधार! या दैनिक कार्य करते समय जो भी 
समस्याएं आती जाती हैं उनके आधार पर अपना काम सीखते तथा सरकारी 
कार्यालयों, जनपदों, जिला बो्डों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं में शिक्षा की 
व्यवस्था तथा संगठन-सम्बन्धी कार्य करते रहते हैं। इसका कारण यह है कि 
अभी तक भारत में शिक्षा-प्रबन्ध तथा शिक्षा-संगठन के ग्रशिक्षण को उपयोगी 
समझा ही नहीं जाता है | पर यदि वास्तव में हमें शिक्षा का स्तर सुधारना है 
तथा शिक्षा का उचित विकास करना है तब शिक्षक-प्रशिक्षण के समान शिक्षा- 
निरीक्षकों, शिक्षा-लिपिकों तथा शिक्षा-प्रबन्ध तथा संगठन से सम्बन्धित अन्य 
कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण तथा सेवा के कार्यकाल सें सेवा करते हुए 
प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करनी ही चाहिए | 


मध्यप्रदेश में शिक्षक-प्रशिक्षण 


मध्यप्रदेश में शिक्षक-प्रशिक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्न सुविधाएँ 
प्रदान की जाती हैं : 
१, प्राथमिक तथा पृवमाध्यमिक शालत्यओं के शिक्षकों के ग्रशिक्षण की 


व्यवस्था | 
२. उच्चतर तथा उच्च माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के ग्रशिक्षण की 
व्यवस्था | 


आप 


उच्चतर तथा उच्च माध्यमिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के 
सेवा करते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था । 

४. शिक्षकों के शैक्षणिक मार्गदर्शन के हेतु विस्तार-कार्यों की व्यवस्था | 
५, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था | 


/ पे 
हे 
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६. शिक्षकों कि नियुक्ति में मनोवैज्ञानिक ढंग आयोजित करने के हेतु 
जिल्य तथा संभाग स्तरों पर चुनाव समितियों की स्थापना आदि | 
७, अव्पकालीन बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना | 
८, शिक्षा संगोड्टियों को व्यवस्था | 
मध्यप्रदेश में शासन ने सभी प्राथमिक शालह्य ओं को बुनियादी में परिवर्तित 
करने की नीति अपना ली है | अतः राज्य की समी प्राथमिक तथा पूर्ब-साध्य- 
मिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं को बुनियादी में परिवर्तित 
प्राथमिक तथा कर दिया गया है। इससे बुनियादी प्रशिक्षित शिक्षकों की 
पूवे-साध्यमिक कमी न होगी। राज्य में अभी ५२ बुनियाशोे प्रशिक्षण 
शाल्यओं के शिक्षकों विद्यालय हैं| इनमें ८वीं पास तथा मेट्रिक पास शिक्षक 
का प्रशिक्षण. बुनियादी में प्रशिक्षित किये जाते हैं। इनमें प्रतिवर्ष कुछ 
५,५४८ शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रशिक्षित की जाती हैं। 
इनमें महिताओं के लिए. जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन भी 
शामिल हैं | इनमें मराठी तथा उर्दू के शिक्षकों के लहिए एक-एक प्रशिक्षण 
विद्यालय भी शामिल है | 
इसके अतिरिक्त परम्परागत पद्धतियों में प्रशिक्षित शिक्षकों को बुनियादी 
शिक्षा के सिद्धान्तों तथा विधियों से परिचित करने के हेतु राज्य में सिवनी तथा 
करोड़ीमछनगर (रायगढ़) में दो अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं | 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में अनिवाय बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था के लिए 
बहुत बड़ी संख्या से बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की आवश्यकता-पूर्ति के 
लिए राज्य में द्वितीय पंचवषीय यो जनान्तंगत सन्‌ १९५९ में २ अक्तूबर से २३ 
बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले गए हैं | इनमें प्रत्येक में १०० प्रशिक्षार्थी 
भरती किये जाते हैं, जिनमें १२ महित्यएँ होती हैं। इनमें से एक ग्वालियर में 
केवल सहिलाओं के लिए. तथा दो कांकेर तथा झाबुआ में आदिवासियों के 
लिए हैं। १९६०-६१ सत्र में २७ बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा ३ 
अव्यकालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे | 
इसके साथ-साथ पहिले के अनुसार राज्य के बाहर बुनियादी में प्रशिक्षण के 
लिए. महिल्यश्रम, वर्धा, राष्ट्रीय बुनियादी त्िद्यालय, दिल्‍ली आदि स्थानों में 
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शिक्षकों तथा प्रशासकीय ऊघिकारियों को भेजा जाता है | है 

आदिवासी क्षेत्रों में काम करनेवाले शिक्षकों के व॒नियादी में प्रशिक्षण के 
लिए सिशझोरा तथा बस्तर में २२० शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है | 

नवीन मध्यप्रदेश के गठन के वाद राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के प्ररीक्षण 
की सुविधाओं में २५ प्रतिशत की वृद्धि की गई थी | अब तो यह प्रतिशत और 
भी वढ़ता जा रहा है | । 

योजना ओर विकास-विभाग द्वारा आयोजित अठ॒स्थापना योजना का कार्य 
शिक्षा-विभाग द्वारा किया जाता है। गआमीण क्षेत्रों के प्राथमिक शिक्षकों को 
विकास कार्य-सम्बन्धी जानकारी दी जादी है। सन्‌ १९०१९ तक लगभग ४०० 
शिक्षक तथा २०० शिक्षिकाएं अनुस्थापित की जा चुकी हैं | 

राज्य के मध्यभारत क्षेत्र के प्रशिक्षण विद्यालयों तथा उनके शिक्षकों के 
लिए भमवन-निर्माण की योजना भी है | इसके लिए क्रमशः ९९९९ लाख तथा 
४५० छाख रुपयों का प्रावधान हैं। महाकोशल क्षेत्र में बुनियादी प्रशिक्षण 
विद्यालयों के छिए. भवन-निर्माण के हेतु १९ छाख रुपयों का प्रावधान 
विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के छात्रावास के छिए १११७० 
छाख छागत के १२ भवन बनाने की योजना ६ | 

राज्य के इन प्रशिक्षण विद्यालयों तथा महाविद्यालयों म॑ शिक्षकों को 
या छात्रावत्ति मिल्ती है । 


॥7 
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मध्यप्रदेश राज्य में सन्‌ १९५६-५७ से माध्यमिक शात्मओं के शिक्षकों के 
प्रशिक्षण के छिए कवल ६ प्राशक्षगण महादद्याठ्य थे | इस 


| 


उच्चतर साध्यसिक समय राज्य में ८ शासकीय तथा १ अश्यासकीय प्रशिक्षण 

शालाओं के प्रशि- महाविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त छतरपर में भी बी० टी० 

क्षण की व्यवस्था कक्षाएं चल रही हैं। इन प्रशिक्षण महाविद्याल्यों में अब 

१,११८ स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण लेते है। राज्य में ३ 

स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय (जबलूपुर, भोपाल तथा उजेन) 
मी इनमें शामिल हैं | 

जबलपुर, भोपाल, खण्डवा, रायपुर, देवास, उजेन तथा रीवाँ के प्रशिक्षण 


?ु 


महाविद्यालयों में प्रत्येक में १० ग्रशिक्षाथियों के लिए. एम्‌-एड० की शिक्षा की 
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व्यवस्था है | रायपुर, जबलपुर, खण्डवा के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पत्रोपाधि 
स्तर के ग्रशिक्षण की व्यवस्था है | इनमें मट्रिक पास शिक्षक दो वर्ष तक प्रशिक्षण 
लेते हैं। जावरा के प्रशिक्षण महाविद्याल्य में प्रमाणपत्र स्तर के प्रशिक्षण की 
मुविधा है | 
शिक्षण की अवधि में प्रशिक्षाथियों को बेतन या छात्रवृत्ति दी जाती 

इस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सन्‌ १९५८-५९ से अतिरिक्त स्थान भी बढ़ाये 
गए हैं | इन अतिरिक्त स्थानों में से ५० प्रतिशत शिक्षकों के लिए तथा ५० 
प्रतिशत द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातकों के लिए, हैं। शिक्षकों से कोई शुल्क नहीं 
लिया जाता, पर इन अतिरिक्त स्थानों में लिये गए स्नातकों से १२०) ग्रति सत्र 
शुल्क लिया जाता है | 

इसके अतिरिक्त प्रोन्तीय शिक्षण महाविद्यालय में शेक्षणिक मनोविज्ञान तथा 
समाज-सेवा से सम्बन्धित मनोविज्ञान की एम० ए० (मनोविज्ञान) शिक्षा की 
व्यवस्था भी है | इसके लिए ३० छात्रों के हेतु प्रबन्ध है। इनसे कोई शुल्क नहीं 
लिया जाता | 

ग्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय, जबलपुर में राज्य-स्तर पर एक शैक्षणिक 
व्यावसायिक मा्गदशन केद्ध है, जिसमें शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मार्गदशन 
ओर अनुसन्धान का काय किया जाता है। 

इसके सिवाय प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय जबलपुर में अनुस्थापन प्रशिक्षण 
विभाग तथा संगोष्ठी विभाग भी हैं। इनकी चचा इसी अध्याय में < नन्‍्यत्र की 
जा रही है। 

सन्‌ १९६०-६१ में ग्वालियर में एक स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महा- 

विद्यालय खोलने का प्रावधान रखा गया है | इसके साथ- 

उच्चतर तथा उच्च साथ विल्यसपुर में भी एक स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण 
माध्यमिक एवं महाविद्यालय खोलने का विचार चल रहा है | 
प्रशिक्षण विद्याहयों. इसके लिए राज्य में प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय 
के शिक्षकों के सेवा- जबलपुर में अनुखापन प्रशिक्षण विभाग तथा संगोष्ठी विभाग 
कालीन प्रशिक्षण खोले गए, हैं। अनुस्थापन प्रशिक्षण विभाग शिक्षकों, प्रधाना- 
की व्यवस्था ध्यापकों आदि को सेवाकाल में शिक्षा की नवीन प्रणालियों 


च् 
6 
ट 


च्श्चु 
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तथा नवीन दृष्टिकाणों से परिचित कराता हें । 


न्ज्ज 


संगोष्ठी विभाग वर्ष-मर कार्यरत रहता हे तथा इसमें वहुउद्देश्वीय उच्चतर 
उच्च माध्यमिक शाल्मओं तथा प्रशिक्षण विद्याल्यों के शिक्षक, शिक्षिकाएँ छगमग 


एक-एक माह के अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए आते हैं। इस अल्पकालिक 

प्रशिक्षण की अवधि में उन्हें शिक्षा की वर्तमान गतिविधियों, सिद्धान्तों तथा 

शिक्षण-विधियों से परिचित कराया जाता है ! ु 

राज्य के निम्नलिखित प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अखिछ-मारतीय माध्यमिक 

शिक्षा परिषद के तलावधान में विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित 

शिक्षकों के शैक्ष- किये गए हैं 

णिक मार्गदर्शन के 2, प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय, जबलपुर | 

हेतु विस्तार कार्यो २, शासकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, रायपुर | 

की व्यवस्था शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय, देवास | 

४, शासकीय स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण सह्नविद्याल्य 


गए 


न ६ | 
श्र 


शक 


भोपाल | 

ये विस्तार-केन्द्र अपने आसपास के ५० मील तक की माध्यमिक शालाओं 
का शैक्षणिक मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदशन के हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद 
ने इन विस्तार केन्द्रों में विविध प्रकार के आधुनिक्तम शझेशक्षणिक उपकरण, जेसे 
दृश्य-श्रव्य साधन, श्रन्थालय आदि प्रदान किये है | इन विस्तार-केन्द्रों में समय- 
समय पर शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापर्कों की बेठके होती हैं जिनमें शेक्षणिक 
समस्याओं पर विचार-विनिमय होता है | इन विस्तार-केन्द्रों से शेक्षणिक पत्रिका 
बुलेटिनों के रूप में निकलती हे जिसमें शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं तथा विधियों- 
सम्बन्धी बातें रहती हैं| शैक्षणिक सिनेमा फिल्मों का प्रदर्शन तथा शैक्षणिक 
साहित्य का आदान-प्रदान दो इन विस्तार केनद्धों के अन्तर्गत चलता ही 
रहता है | 

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्राल्य द्वारा शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना 
सन्‌ १९५८-५९ से प्रारम्भ की गई है। इस योजना का उद्दृश्य शिक्षकों का 
समाज में मान-सम्मान बढ़ाना, उन्हें कायक्षेत्र में प्रोत्साहित करना तथा उनका 


कि 


सामाजिक स्तर उच्च बनाना है। इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक एवं 
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प्राथमिक दोनों प्रकार के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया 
शिक्षकों को राष्ट्रीय जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिल्ली में २६ जनवरी के 
पुरस्कार की दिन राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है| इसमें पाँच सो 
व्यवस्था. रुपया नकद, सोने का पदक तथा प्रमाणपत्र रहता है। 
मध्यप्रदेश में सन्‌ ५८-५९ में दो तथा १९०९-६० में चार 
शिक्षकों को यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। 
इस सिलसिले में राज्य में शिक्षकों के चुनाव के हेतु निर्देश स्थिर किये गए 
हैं | इन निर्देशों के अनुसार जिल्म तथा सम्माग स्तरों पर 
शिक्षकों की नियुक्ति चुनाव समितियों को खापना का गई है, शक्षाणक काय 
भें मनोवेज्ञानिक के लिए आवेदन-पत्रों का पंजीयन होता है, अनुभव तथा 
ढंग आयोजित करने प्रशिक्षण आदि के आधार पर अंक दिये जाते हैं तथा 
के हेतु जिला तथा प्रत्यक्ष भेद के द्वारा शिक्षक का चुनाव किया जाता 
सम्भाग खतरों पर है | इससे शिक्षा विभाग को अच्छे शिक्षक उपलब्ध होते 
चुनाव समितियों तथा नोकरी देने आदि में विधिवत कार्य चलता है | 
की स्थापना आदि राज्य के परम्परागत विधि से प्रशिक्षित ग्राथमिक 
शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों, विधियों तथा 
तलों से परिचित कराने के उद्देश्य से सिवनी तथा रायगढ़ (करोड़ीमलनगर) 
में अव्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों की थापना की गई 
अब्पकालीन बुनि- है | इन केन्द्रों में प्रशिक्षण की अवधि ४५ दिनों को होती 
यादी प्रशिक्षण है वथा प्रत्येक सत्र में ७५ शिक्षक ग्रशिक्षित होते हैं 
केन्द्रों की स्थापना सन्‌ १९६०-६१ में ऐसे तोन केन्द्रों के खोलने की व्यवस्था 
ओऔर की जा रही है, क्योंकि राज्य में गेरबुनियादी शात्मओं 
की संख्या देखते हुए इस प्रकार के और भी केन्द्र खोलना आवश्यक है| 
शिक्षा-विभाग के अधिकारियों तथा शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के लिए 
राज्य के सभी विभागों में ग्रीष्म तथा शरदकाढीन अवकाशों में शिविर तथा 
विचार-संगोष्ठियोँ का आयोजन किया जाता है। इस 
शिक्षा-संगोष्ठियों योजना के अनुसार १९५७-५८ तक ३०३ शिविर आयोजित 
की व्यवस्था किये जा चुके हैं। ये संगोष्ठियाँ बुनियादी तथा साध्यमिक 
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स्तर के विद्याल्यों के शिक्षकों तथा अधिकारियों के लिए होती, हैं । 

सन्‌ १९५८-५९ से शरदकालीन अवकाश के समय से दो माह के अल्प- 

कालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राज्य के समस्त बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों 

में शिक्षित वेकारी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों के लिए की 
गईं थी | 


इसके साथ-साथ प्रतिवप राज्य का सभा बुनियादी संस्थाओं, में २० जन- 
या 


/जार! 


(औ 4] ज्ब्सः 
ज्जै 


न 


वरी से २६ जनवरी तक बुनियादी शिक्षा सप्ताह मनाया जाता है | 

अन्तगंत राज्य स्तरीय तथा सम्मागीय स्तरीय संगोष़ियों का भी आयोजन किया 
जाता है। जिला तथा तहसीऊ स्तर पर भी संगोष्ियों की व्यवस्था है। साथ 
ही जहां कहीं भी बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन या संगोष़ियाँ होती हैं, वहाँ शासन 
अपने प्रांता्नाथ काफो संख्या मे भेजता हैं | इससे राज्य के बुनियादी क्षेत्र में 
कार्य करनेवाले कार्यकर्ता बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी नवीन गतिविधियों से 


वध 


परिचित होते रहते है | 


भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण की समस्याएँ: 


+ 2 


« यशिक्षण-विद्याल्यों तथा महाविद्यालयों की कमी | 
« प्रशिक्षण-विद्याल्यों तथा महाविद्यालयों का सम्पूर्ण देश में समुचित- 
रूप से विधिवत वितरित न होना | 

३, शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर सरकार का उचित ध्यान न देना | 

४. शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का सुरंगठित न होना, अथांत शिक्षा 
प्रत्येक स्तर, जैसे पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक आदि के 
प्रशिक्षण विद्यालयों तथा संस्थाओं का आपसी सम्बन्ध न रखते हुए 
अल्ग कायरत रहना । 

५, शिक्षक-प्रशिन्षण संस्थाओं का अभ्यास-शालक्र तथा उसके बालकों से 
विलग-सा रहना । 

६. शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का संकुचित क्षेत्र में काय करना | अनेक 
संस्थाओं का अपने कार्या तथा गतिविधियों को सीमित क्षेत्र तक ही 
रखना | 


८ 
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७. प्रशिक्षण संस्थाओं का शैक्षणिक समस्याओं के सम्बन्ध में शोध-कार्य 
न करना | जो थोड़ा बहुत शोध-कार्य किया गया हो उससे दूसरों 
को अवगत ने कराना या न करा सकना । 

८. प्रशिक्षण संस्थाओं में बुनियादी और गेर-बुनियादी का भेद होना | 
भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण की समस्याओं के समाधान के लिए. यह आच- 
स्यक है कि प्रत्येक राज्य में शिक्षक-ग्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में पर्यात 
वृद्धि की जाये। इन प्रशिक्षण संस्थाओं को उचित रूप से सभी क्षेत्रों में 
आवश्यकतानुसार वितरित करना मी आवश्यक है | इससे 
भारत में शिक्षक- सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हों सकेगी | शिक्षक- 
प्रशिक्षण समस्याओं प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर सरकार को समुचित ध्यान 
के समाधान के देना चाहिए, क्योंकि बिना अच्छे प्रशिक्षित शिक्षकों के 
उपाय शिक्षा में कोई सुधार तथा उन्‍नति करना असम्भव-सा ही 
है। समी स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं को आपस में सम्बद्ध 
करने की दिद्या में भी प्रयत्न किया जाना आवश्यक है। इससे उनका दृष्टिकोण 
भी विकसित होगा तथा एक-दूसरे का सहयोग समस्याओं के समाधान के लिए. 
मिलेगा | अतः यह आवश्यक है कि यदि अधिक कुछ सम्भव न हो तो कम-से- 
कम सम्मागीय स्तर पर तो सभी प्रकार की शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का 
आपसी सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ बनाने के प्रयत्न किये जाना चाहिए। प्रशिक्षण 
संस्थाओं को संलग्न अभ्यास-शाल्ओओों से और भी अधिक सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहिए | इसके लिए प्रशिक्षण संखाओं तथा अभ्यास-शाल्ाओं के शिक्षकों 
की अदला-बदली, प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों तथा निरीक्षकों की अदला- 
बदली बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है | इसके साथ-साथ प्रत्येक विश्वविद्यालय 
या प्रत्येक राज्य के उपयुक्त क्षेत्रों में इन्सटीव्यूट ऑफ़ एजूकेशन' खोलने की 
व्यवस्था भी करनी चाहिए | शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य प्रशिक्षार्थियों 
को केवल शिक्षा-सिद्धान्त तथा मनोविज्ञान-सम्बन्धी बातों से अवगत करना 
ही नहीं है वरन्‌ उन्हें छगन, श्रम, सत्य, अहिंसा से कार्य करना सिखाना भी 
है। यदि हम शिक्षा द्वारा सामाजिक उन्नति तथा सुधार चाहते हैं तो यह 
आवश्यक है कि रिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएँ प्रशिक्षण के लिए आये शिक्षकों को 
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समाज-लेवा, सहयोग, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्मरता से काम करना भी 
सिखलायें। इसका मतत्य यह हुआ कि प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रशिक्षण के 
लिए, आये शिक्षकों के विचारों, आदतों, रहन-सहन सभी में आमूछ तथा 
अनुकूल परिवर्तन करने की दिद्या में काम करना होंगा। इसके साथ-साथ 
शिक्षा-क्षेत्र की विभिन्‍न समस्याओं के सम्बन्ध में शोघ-कार्य भी प्रशिक्षण संस्थाओं 
के लिए करना आवश्यक है। पर शोध-कार्य करके उसे अपनी अल्मारियों में 
रखने-मात्र से कार्य न चलेगा। प्रशिक्षण संस्थाओं को अपनी जानकारी का 
उचित प्रचार तथा आदान-प्रदान भी करना चाहिए। इसके छिए सम्भागीय 
तथा राज्य-स्तर पर बुलेटिनों का प्रकाशन करना ठीक होगा । अखिल भारतीय 
स्तर पर भी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से इस दिशा में समुचित कार्य किया जा 
सकता है। आपसी सहयोग से शैक्षणिक समस्याओं-सम्बन्धी शोध-कार्य सरत्ता, 
कम व्यय तथा ज्ञीघ्रता से किया जा सकता है। जेसा कि बुनियादी शिक्षा की 
जाँच के हेंठ गठित मूल्यांकन समिति” ने व्यक्त किया है कि अब चँँकि 
बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में मान्यता मिल चुकी है अतः 
वुनियादी ओर गेर-बुनियादी का भेद शीघ्र ही समात होना चाहिए। इस दृष्टि 
से सभी प्रशिक्षण संस्थाओं की भी बुनियादी बना देना ही उपयुक्त होगा | 
प्रशिक्षण संख्थाओं को अपने पाख्यक्रम में शाल्य-संगठन तथा प्रबन्ध के सिद्धान्तों 
तथा उनके व्यावह्यरिक स्वरूप को ओर भी अधिक तथा विस्तृत स्थान देना 
चाहिए जिससे उनका पाठ्यक्रम न केवल शिक्षकों के लिए उपयोगी रहे वरन्‌ 
वह शिक्षाक्षेत्र में कार्य करनेवाले निरीक्षकों, प्रबन्धर्की तथा अन्य कर्मचारियों 
के लिए सी उपयोगी सिद्ध हो सके | प्रशिक्षण संस्थाओं को विस्तार-कार्य की 
ओर ओर भी अधिक ध्यान देना चहिए | जब तक प्रशिक्षण संस्थाएँ विस्तार- 
कार्य को अपना अभिन्‍न अंग न बनायेंगी तब तक वे वास्तविक तथा प्रमाव- 
शाल्ली ढंग से सामाजिक उन्नति में सहायक न हो सकेंगी और न वे प्रशिक्षण के 
लिए जाये शिक्षकों में समाज-सेवा की भावना भर सकेंगी | 


अध्याय < 
अनिवाय प्राथमिक शिक्षा 


अंग्रेजों के भारत में आने के समय देश में देशी शिक्षा का एक जाछूझसा 
विछा था। देशी शिक्षा की शालह्ूएँ दो प्रकार की थीं (१) प्राथमिक शाह्मएँ 
तथा (२) उच्च शिक्षा की शाल्रएँ | प्राथमिक शालाएँ संख्या सें अधिक तथा 
लोेकतन्त्ात्मक थीं। उच्च शिक्षा की शाह्एँ प्रधानतः धार्मिक थीं तथा प्राचीन 
संस्कृति का संरक्षण ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। इन दोनों प्रकार की शात्मओं 
में पढ़ना-लिखना तथा गणित ही महत्वपूण विषय माने जाते थे। शिक्षक अपने 
व्यक्तित्व तथा रुचि के अनुसार ही विधियों का उपयोग करते थे । जन-शिक्षा की 
दृष्टि से इस शिक्षा-व्यवस्था को समन्‍्तोषजनक नहीं कहा जा सकतो है क्‍योंकि न 
तो इनका शिक्षण-स्तर ही बहुत अच्छा था ओर न इनकी संख्या ही इतनी 
अधिक थी कि सभी को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो सके | 
भारतीय शिक्षा के इतिहास में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का विचार बहुत 
आधुनिक ही है। वर्तमान मारत के शिक्षा-इतिहास का प्रारम्भ हम सन्‌ १८१३ 
से मान सकते हैं जब कि १८१३ के एक्ट के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 
इंस्ट इण्डिया कम्पनी को भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व वहन करने के 
लिए, निर्देश दिया तथा आज्ञा दी कि इसके लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये से 
कम न व्यय किया जाये | 
वर्तमान भारतीय प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा के इतिहास के सन्‌ १८१३ से 
अमी तक के कायकाछ को हम निम्न ६ भागों में विभाजित कर सकते हैं : 
इस काल में छाड मैकाछे की “अव्याधार की नीति! का ही पालन हुआ 
था, जिसके अनुसार यह कब्पना की गई थी कि कुछ थोड़े- 
4. सन्‌ १८१३ से से लोगों को शिक्षित किया जाये तथा ये थोड़े-से छोग जन- 
१८८२ तक सामान्य में शिक्षा का ग्रसार करें | इस अब्पाधार की नीति 


अनिवारय प्राथमिक शिक्षा ::६ १४५९ 
के फह्स्वरूप स्वाभाविक था कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रदन ही न 


ठे। यह अनिवाय॑े प्राथमिक शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा का काल था। 


जिलों 


८ 


इस काल की दूसरी गलती अग्नेजी के माध्यम से उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित 
करना था । यह प्राथमिक शिक्षा तथा भारतीय माषाओं की उपेक्षा करके किया 
गया | ऐसा अंग्रेजी भाषा को राज-भाषा बनाने के लिए किया गया था | 
इस काल में प्राथमिक रिक्षा की उपेक्षा का पता हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण 
सरकारी प्रप्रत्रों से चलता है : 

बुड डिस्पेच (१८७४) : इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि जन-सामान्य 
की शिक्षा अभी तक उपेक्षित रही है अतः इसके प्रसार के लिए समुचित प्रयत्न 
किया जाना चाहिए | 

भारतीय शिक्ष। आयोग १८८२: १८५४ में वुड डिस्पेच में जन-शिक्षा के 
उपेक्षा-संबंधी इस उल्लेख के बाद भी १८८२ में भारतीय शिक्षा आयोग ने 

देखा कि माध्यमिक तथा पू्व-माध्यमिक शिक्षा की प्रगति प्राथमिक शिक्षा 
की प्रगति से अधिक हुई है 


इस काल में प्रायः देशी शात्मरओं की उपेक्षा का इश्कोीण ही बना रहा । 
मनरों, एलफिंस्टन आदि महानुभावों के द्वारा बहुत पहिले मारतीय देशी शिक्षा 
को जन-सामान्य को शिक्षा का साधन बनाने का सुझाव दिया गया था | 
१८५७४ के बुड डिस्पेच में भी इसका उल्लेख किया गया तथा १८८२ के भार- 
तीय शिक्षा आयोग ने भी इसके महत्व पर बल दिया, पर इस काल में हमेशा 
शिक्षा के संख्यात्मक विकास की अपेक्षा गुणात्मक विकास पर ही अधिक बकछ 
दिया गया । १८०५ में शिक्षा-विभाग बनने के बाद भी शिक्षा को गुणात्मक 


४५ 


वृद्धि को ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया | 

इस काल में अंग्रेजी शासन के केन्द्रीकरण, अंग्रेजी शासन के भारतीय 
जन-सामान्य के जीवन को सुधारने की असमर्थता तथा दूषित आशिक नीति के 
कारण भी जन-सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा हुई । 


यह काल अनिवारय प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी आन्दोलन के प्रारम्भ की दृष्टि 


१०० ३३३ भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 


हत्वपूर्ण है। इस काल के पू् प्राथमिक शिक्षा की ओर 


२. सन्‌ १८८२ कोई रुचि नहीं छी गई, पर इस कालछ में मारतीयों ने संगठित 
से १९१० तक होकर तत्सम्बन्धी आन्दोलन प्रारम्म किया । 


इस काछ में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के आन्दोलन 


प्रारम्भ होने के निम्नलिखित कारण थे ; 


श 


छः 


ल्‍प 
हि 


४] 
ही 


अंग्रेजों के भारत में आने तथा अनेक भारतीयों के इंग्लैंड जाने तथा 
अंग्रेजों के सम्पक में आने से मारतीय समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
उपस्थित हुआ | 

१९वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक सुधार के अनेक प्रयत्न किये 
गए। ये सुधार के प्रयत्न ब्रह्मसमाज, आर्य-समाज तथा रामक्ृष्ण 
मिशन द्वारा किये गए थे | इन सुधारों में ऊंच-नीच का भेद मिटाना, 
पर्दा-प्रथा को दूर करना, विधवा-विवाह करना, हरिजनों की उन्नति 
बाल-विवाह रोकना, स्त्रियों को दशा सुधारना आदि को अधिक 
महत्वपूर्ण माना गया। इसका पग्रमाव भारतीय समाजिक दशा पर 
भी पड़ा | 

भारत में छोकतंत्र के सिद्धान्तों की मान्यता देने से मी अनिवार्य 
प्राथमिक शिक्षा के आन्दोलन को प्रोत्साइन मिला । 

धार्मिक तथा सामाजिक सुधारों के फलस्वरूप देश की पददलित निम्न 
जातियों में उन्‍नति की भावनाओं का प्रादुभाव हुआ | इससे अनिवार्य 
ग्राथमिक शिक्षा आन्दोलन को बल मिला । 

भारतीयों में राष्ट्रीयीगा की भावनाओं के विकास के कारण अनिवार्य 
प्राथमिक शिक्षा आन्दोलन संगठित होने की दिशा में प्रोत्साहन मिल्य | 


[१] 


इस प्रकार हम देखते हैं कि १९वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक एकता, 
ऊंच-नीच का भेदभाव दूर करने की भावनाओं के विकास, हरिजन, र््रियों 
आदि के उत्थान के प्रयत्नों आदि के फलस्वरूप अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा- 
आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला, पर यह आन्दोलन सरकारी नीति को प्रभावित 
करने के योग्य सुसंगठित न हो सकने के कारण सफल न हो सका। साथ-ही- 
साथ जो अंग्रेज १८८२ के पूर्व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सिद्धान्त रूप में 


अनिवाये प्राथमिक शिक्षौ ::: १७३ 
स्वीकार करके भारत में इसके प्रसार के इच्छुक थे वे देश की बदलती राजनेतिक 
परिस्थितियों के कारण इसके विरुद्ध हों गए। अमी तक भारतीय अंग्रेजों के 
भक्त थे तथा अंग्रेजी शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते थे, पर राष्ट्रीयता के 
आन्दोलन के विकसित होने के कारण यह सब सम्मव न रहा | फलस्वरूप 
अंग्रेजों ने केवल कुछ गिने-चुने लोगों को शिक्षित करके जन-सामान्य में अंग्रेजों 
के प्रति झृतज्ञता प्रकट करने को बढ़ावा देने की नीति को पहिले-तो उपपुक्त 
समझा, पर बाद में इसे भी इसलिए त्याग दिया कि ये गिने-चुने शिक्षित व्यक्ति 
जनता की ओर से अनेक माँगें उपस्थित करने छगे थे | 
इस काल में अनिवार्य ग्राथमिक शिक्षा के प्रश्न को उठाने का प्रथम 
महत्वपूर्ण अवसर १८८२ के भारतीय शिक्षा-आयोंग की स्थापना से मिला 

इस शिक्षा-आयोग के समक्ष अनेक भारतीयों, अंग्रेजों, मिशनरियों आदि ने 

बयान दिये तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कों अपनाने पर बल दिया | पर 

इस शिक्षा-आयोग ने इस पर ध्यान न दिया। अतः शासन ने अनिवाय 

ग्राथमिक शिक्षा के विचार को आदर्शात्मक माना | अंग्रेज सरकार के अनिवार्य 

प्राथमिक सिक्षा के सिद्धान्त को कार्यान्वित न करने के निम्नलिखित कारण थे : 
१. भारत में जनसंख्या तथा मृत्युसंख्या बहुत अधिक है | अतः अनिवार्य 
प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करना बड़ा महँगा पड़ेगा | 

२. अंग्रेज सरकार का भारतीयों पर अपने बच्चों को शाल्यओं में भेजने के 
लिए, जबरदस्ती करना उपयुक्त नहीं है। क्योंकि इससे द्वेष ही बढ़ेगा | 

३. अनेक शासनात्मक कठिनाइयों, जेसे शाल्य-मवन, शिक्षकों का चुनाव 
तथा उनका प्रशिक्षण, उपयुक्त हजिरी-निरीक्षकों के अभाव आदि के 
कारण यह सब सम्भव नहीं है | 

४. भारत में जन-सामान्य भी अमी इसके लिए तैयार नहीं है | 

७. अनिवाय प्राथमिक शिक्षा को प्रारम्भ करने से अंग्रजों की धमं-निरपेक्ष 
नीति का पालन न हो सकेगा, क्योंकि इसमें हिन्दू हैन्दू बच्चों के साथ 
हरिजनों का बेठना तथा बालिकाओं को शाव्यओं में पढ़ने के लिए 
भेजना अनिवाय करना पड़ेगा | 

इन सब कारणों से अंग्रज सरकार ने अनिवारय प्राथमिक शिक्षा के प्रश्न 
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को टला, पर इस प्रकार के आन्दोलन को भारतीयों ने छोड़ा नहीं। इस 
दिशा में सबसे अधिक सहयोग बड़ोदा के महाराजा सयाजीराव ने दिया । 
उन्होंने अपनी रियासत में १८८१ से € जब से वे गद्दी पर बैठे ) १८९२ तक 
प्राथमिक शिक्षा का अधिक-से-अधिक प्रसार किया | इतना ही नहीं, प्रयोग के 
लिए उन्होंने १८९३ में अपनी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ 
की | तथा सन्‌ १९०६ में सम्पूर्ण रियासत में इसे छागू <िया । इस प्रकार भारत 
में सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने का श्रेय बड़ोदा-नरेश 
को ही है। 
इसके बाद बम्बई में सर इब्राहीम रहीमत॒ुल्छा तथा सर चिमनलार सेतल- 
वाड के प्रयत्नों के फठखरूप, १९०६ में सरकार द्वारा अनिवाय शिक्षा प्रारम्भ 
करने के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताछ के लिए एक समिति का निर्माण हुआ | पर 
इस समिति ने यह निर्णय दिया कि अभी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्म 
करने का उपयुक्त समय नहीं आया है | 
सन्‌ १९१० में श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने केन्द्रीय विधान सभा में अनि- 
वाय प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा | इसमें यह सुझाया गया 
था कि इस सम्बन्ध में जाँच के लछिए एक आयोग की स्थापना की जाये। अंग्रेजी 
शासन द्वारा इस प्रश्न की जाँच को उचित महत्व देने के आश्वासन पर यह 
प्रस्ताव वापिस ले लिया गया | पर १९११ में पुनः श्री गोखले ने एक निजी 
प्रस्ताव के रूप में केन्द्रीय विधान सभा में इस प्रश्न को उठाया तथा अंग्रेजों के 
सभी आशक्षेपों तथा कठिनाइयों का उत्तर अपने चिरस्मरणीय भाषण में दिया ! 
इस काल में श्री गोखले द्वारा अनिवाय प्राथमिक शिक्षा को सरकार द्वारा 
मान्य किये जाने के सम्बन्ध में स्मरणीय प्रयत्न किये गए। सन्‌ १९११ में जो 
निजी प्रस्ताव श्री गोखले ने प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने 
३. सन्‌ १९१० से सरकारी कठिनाइयों तथा आश्षेपों को दूर करने के लिए यह 
१९१८ तक प्रावधान रखा कि अनिवायं प्राथमिक शिक्षा का कार्य स्वायत्त 
संस्थाओं के जिम्में ही किया जाये तथा इसे प्रारम्भ 
करने के पूव शासन की मंजूरी आवश्यक समझी जाये। जिस क्षेत्र में अनिवार्य 
शिक्षा प्रारम्म की जा रही है उस क्षेत्र में एक निश्चित प्रतिशत में बालक 
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दशालाओं में पढ़ने के लिए मरती होना चाहिए। इसके साथ-साथ “अनेक 
सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से इस विल से 
अनिवार्य शिक्षा की अवधि ४ वर्ष (६ वर्ष से १० वर्ष ) की रखी गई थी 
तथा अनिवाय शिक्षा केवछ बालकों तक ही सीमित रखने का सुझाव था | 
बालिकाओं के लिए इसकी व्यवस्था उपयुक्त समय आने पर ही करने का सुझाव 
भी इसमें दिया गया था| इस प्रकार यह प्रस्ताव बहुत ही सोंच-बविचार कर 
बनाया गया था तथा यह आशा की जाती थी कि यह मंजूर हो जायेगा | 
श्री गोले के इस बिल को सभी क्षेत्रों के भारतीय नेताओं, स्वायत्त संस्थाओं 
तथा कुछ अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था, पर चूँकि केन्री विधान सभा में 
सरकारी पक्ष के सदस्यों का बहुमत था तथा सरकार इसके विरुद्ध थी, यह बिल 
पास न हों सका | इस अवसर पर श्री गोखले का भाषण अभूतपूर्व प्रतिमा- 
सम्पन्न तथा जोंशीछा था | 

श्री गोखले तथा अन्य मारतीय नेताओं के प्रवन्लन इस सम्बन्ध में असफल 
अवश्य रहे, पर इससे प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी अभी तक चली आई सरकारी 


नीति में अनुकूल परिवर्तन हुए तथा इस ओर अधिक ध्यान दिया जाने छगा ! 
इससे भारतीय जनता का ध्यान भी शिक्षा की ओर गया | फल्खरूप १९०१- 


की । 


से १९१६-१७ तक प्राथमिक शिक्षा की, निजी प्रयासों के फलस्वरूप, अच्छी 
प्रगति हुई 
यह काल अनिवाय प्राथमिक शिक्षा के नवीन युग का प्रारम्म था, क्योंकि 
इस काल में अनिवाय प्राथमिक शिक्षा के सिद्धान्त को मान्यता दी गई तथा 
अनेक प्रान्तों तथा रियासतों में “अनिवाय-प्राथमिक शिक्षा 
४, सन्‌ १९१८ कानून बने | 


से १९३० प्रथम महायुद्ध के वाद मारत के सामाजिक, धार्मिक 
सक रा जनैतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बड़े परिवर्तन हुए | 


राजनतिक टशष्टि से दो परिवर्तन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे--(१) 
शिक्षा-विभाग को जनता के चुने प्रतिनिधियों के हाथ में सॉपना, तथा (२) 
देक्षा सेवा का भारतीयकरण; क्योंकि १९१९ के बाद ५० प्रतिशत- भारतीय 
शिक्षा सेवा के स्थानों पर भारतीयों की नियुक्ति का शिद्धान्त मान्य किया गया | 


कल 
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इसके मूर्व इन स्थानों पर अंग्रजों की नियुक्ति ही होती थी। सन्‌ १९२४ से 
अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की प्रथा ही बन्द कर दी गईं तथा ग्रान्त अपनी 
आवश्यकताओं के अनुसार प्रान्तीय शिक्षा- सेवा के अन्तर्गत नियुक्तियाँ 
करने लगे | 

शिक्षा के प्रसार, महायुद्ध के समय जाग्रति तथा महात्मा गांधी के हरिजन- 
उत्थान आन्द्येलन तथा अन्य अथक परिश्रमों के फलस्वरूप मारतीय सामाजिक 
जीवन के क्षेज्ञ में भी अनेक परिवर्तन हुए। सामाजिक एकता तथा बराबरी की 
भावनाओं का विकास इस काछ में हुआ तथा इससे अनिवार्य शिक्षा के आन्दो- 
लन को बल मिला | 

इस काल में भारत में छोकतन्त्र को सान्यता प्राप्त हुई तथा देश में अनेक 
लोकतन्त्रीय संस्थाओं का विकास प्रारम्म हुआ | साथ-ही-साथ देश की जनता 
का शिक्षा में विश्वास बढ़ा तथा वह अपनी उन्नति के लिए शिक्षा को आवश्यक 
समझने छगी | इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों ने--लोकतन्त्र में बढ़ते हुए विश्वास 
तथा शिक्षा में आस्था--अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आन्दोलन को बढ़ावा रिया।| 
फलस्वरूप अनेक प्रान्तों में अनिवार्य शिक्षा कानून पास किये गए | 

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून को बनाने का सर्वप्रथम श्रेव बम्बई को 
है | सन्‌ १९१७ में श्री विद्वछ भाई पटेल ने बम्बई विधान परिपद में म्युनिसिपल 
क्षेत्रों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव रखा | यह गोखले के 
बिल के आधार पर ही बनाया गया था, पर इसमें इसे म्युनिसिपल क्षेत्रों तक ही 
सीमित करके सरकार को अनुदान देने या न देने की खतन्त्रता थी। अतः यह 
प्रस्ताव पारित हो गया | यह पटेल एक्ट” के नाम से जाना जाता है। इसके 
बाद तो अनेक प्रान्तों तथा रिसासतों में तत्सम्बन्धी कानून पास हुए, जैसे बंगाल 
(२७ मार्च १९१९), विहार और उड़ीसा (१३ मार्च १९१९), पंजाब (७ मार्च 
१९१९), संयुक्त प्रान्त (१३ सार्च १९१९), मध्यप्रान्त (१३ सार्च १९२०), 
मद्रास (४ अक्तूबर १९२०), बम्बई शहर (२७ सितम्बर १९२०), बम्बई जिला 
बोर्डो के छिए (१६ शिसिम्बर १९२२), आसाम (७ जुलाई १९२६), संयुक्त प्रान्त 
जिला बोड (२५ फरवरी १९२६), बंगाल (गआमीण २६ अगस्त १९३०) । 
बड़ोदा रियासत तो १९०६ में ही अपनी रियासत में इस प्रकार का कानून बना 
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हम 


चुको थी। कोल्हापुर ने १९१७ तथा मेसूर ने १९३१ में तत्सम्बन्धी. कानून 
बनाये | 
ये सभी कानून गोखले के बिल के आधार पर ही बनाये गए थे। इनकी 
निम्न बातें प्रमुख थीं : 
« इन कानूनों के द्वारा खायत्त संस्थाओं पर ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 
का उत्तरदायित्व छोड़ा गया | 
२. सभी कानूनों में थोड़े-बहत परिवतनों से बच्चों की गेरह्मजिरी के सम्बन्ध 
में नियम बनाये गए | 
३, सभो कानूनों में प्राथमिक शिक्षा का पर्याम विकास अनिवार्य प्राथमिक 
शिक्षा के लछिए आवश्यक माना गया ! अतः स्वायत्त संस्थाएँ अनिवार्य 
दिक्षा को एक क्षेत्र के बाद दूररे क्षेत्रों में प्रारम्भ कर सकती थीं | 
४, सभी कानूनों में वालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा सतकंता से तथा 
उपयुक्त परिस्थितियों उत्पन्न होने पर ही प्रारम्भ करने का प्रावधान था | 
७, प्रारम्मिक काल में बने कानूनों में शासन को खतन्‍्त्रता थी कि बह 
अनिवार्य शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दे या न दे, पर बाद के बने 
कानूनों में सरकार के लिए. ५० से ६६३ प्रतिशत आर्थिक सहायता 
देने का प्रावधान है | 
६. सभी कानूनों में अनिवार्य शिक्षा की अवधि-सम्बन्धों प्रावधान है। कुछ 
कानूनों में ४ वष, कुछ में ५ बंप तथा कुछ में ७ वष की अवधि का 
प्रावधान दे | बाल्किओं के लिए कम अवधि ही रखी गई है | 
यह का अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रारम्मिक प्रयोग का था। इसमें 
कुछ चुने हुए क्षेत्रों में अनिवाय शिक्षा प्रारम्भ की गई। अभी तक के अनिवार्य 
शिक्षा के सम्बन्ध में किये गए कार्यो से पता चलता है कि 
७५, सन्‌ १९३० से केवल स्वायत्त संस्थाओं को कानून बनाकर अनिवाय शिक्षा 
१९०० तक चाल करने की अनुमति ही देने का कार्य हो पाया था | इस 
काल में इन खायत्त संस्थाओं ने इन कानूनों के द्वारा दी गई 
अनुसति को कार्यरूप में परिणत करने का कार्य प्रारम्भ किया | 
जब हम १९३० से १९५७० तक के अनिवार्य शिक्षा के विकास पर विचार 
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सं 

संगठन तथा उसकी व्यवस्था आ जाने पर भी केवल ८ शहरों में अनिवार्य 
शिक्षा प्रारम्भ को जा सकी | हमारा देश गांवों का देश होते हुए भी अभी तक 
एक भी गाँव में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्म न की जा सकी थी (बड़ौदा रियासत 
को छोड़कर) । अगले १६-१७ वर्षो में मी अनिवाय शिक्षा की प्रगति बहुत 
मन्द ही रही, क्योंकि १९३६-३७ में देश के २,७०३ शहरों में से केवल १६७ 

री क्षेत्रों तथा ६,५०,८१२ देहाती क्षेत्रों में से १३,०६२ क्षेत्रों में अनिवार्य 
प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ हो सकी थी | इस मन्द गति में दो प्रमुख कारण थे : 


2, भारतीय शिक्षा सेवा अधिकारियों की उपेक्षा क्योंकि वे श्री गोखले तथा 
अन्य भारतीय नेताओं द्वारा अनिवाय शिक्षा के छिए किये गए प्रयत्नों 
के विरुद्ध थे तथा अब यह बतलाना चाहते थे कि उनका कथन ठीक 
था | अतः अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में कोई जल्दबाजी के कदम नहीं 
उठाये गए | 

» दूसरा कारण आ्िक था | १९१९ के एक्ट के अनुसार प्रान्तों की जो 
अर्थ-व्यवस्था की गई थी वह ठीक न थी | ग्रान्तों को केन्द्र के घाटे की 
पूर्ति के लिए. बहुत घन देना पड़ता था। इससे प्रान्तों के पास आमदनी 
के साधन होते हुए भी शिक्षा के लिए अधिक घन नहीं बचता था | 
सन्‌ १९२७-२८ में केन्द्रों को पेसा देना अवश्य बन्द कर पिया गया 
था पर फिर १९३० का आशिक मन्दी का का (पे८००४७०7) 
आया तथा इसका प्रभाव छगभग १९३५-३६ तक बना रह्य । इसका 
खाभमाबिक परिणाम यह हुआ कि अनिवार्य शिक्षा की अनेक योजनाएँ 
सजूर हाँ नहाँ हाँ सका | 


टप 
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सन्‌ १९३७ में भारत के अधिकांश प्रान्तों में जनता के चुने हुए प्रति- 
निश्ियों ने सरकार बनाइ तब यह आशा को जा सकती थी कि अनिवार्य शिक्षा 
को अच्छी प्रगति होंगी | पर दुभाग्यवश राजनेतिक कारणों से १९३९ में जनता 
के प्रतिनिधियों की सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा | इसके स्थान में जो काम- 
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चलाऊ सरकार बनी उसने जेसी स्थिति थी वेसी ही बनी रहने देने की नीति 
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अयनाई । फल्स्वरूप १९४६ तक अनिवाय शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति 
नहों हो सकी | 

सन्‌ ११४७ से देश खतन्‍्त्र हुआ तथा जनता की सरकार ने देश की बागडोर 
संभाली | खाभाविक था कि अब खतन्‍्त्ता-ग्राप्ति के वाद अनिवाय शिक्षा को 
समुचित प्रगति होती | पर खतन्‍्त्रता-प्रामि के साथ-साथ देश पर नयी जिम्मेदारियाँ 
आ गई । देश-विभाजन के फलस्वरूप झगड़े तथा दंगे हुए, करोड़ों विस्थापित 
लोग पंजाब, बंगार, सिंघ आदि प्रान्तों से अपनी जायदाद ओर घर-बार छोड़- 
कर जेसे-तेसे भागकर आये। इन सभी की समुचित व्यवस्था करना परम 
आवश्यक था। देश में शान्ति बनाये रखना भी अपरिहाय था| देश-विभाजन 
से कृषि के अच्छे उपजाऊ ज्लेत्र पाकिस्तान में चले गए. तथा वर्षा आदि की 
गड़बड़ी के कारण अनाज की एकदम कसी पड़ गई। विदेशों से करोड़ों 
रुपयों का अनाज मेगवाना पड़ा। देश में फेलोे ५०० से भी अधिक देशी 
रियासतों का विलयन करके उनके नये राज्य बनाने की व्यवा भो बड़ा 
महत्वपूर्ण तथा कठिन काय था | इन सब कारणों से अनिवाय शिक्षा में अपेक्षित 
प्रगति न हो सकी | फिर भी आऑकड़ों के आधार पर यह अवश्य कहा जा सकता 
है कि अनिवाय शिक्षा-सम्बन्धी १९३७ के पूर्व की प्रगति से १९३७ के बाद 
की प्रगति अपेक्षाकृत अच्छी रहो । 

पर हमें यह न भूछना चाहिए कि अनेक खानों में अनिवाय शिक्षा चाह्दू 
होने के बाद भी बालकों की दाल्मओं में उपस्थिति की अनिवार्यता केवल 
कागजी ही थी | इसे वास्तविक स्वरूप नहीं दिया जा सका था। अनेक स्थानों 
पर शाल्वाएँ नहीं खोली गईं, तथा बालकाीं के गेरहाजिर रहने पर कोइ सख्ती 

हीं बरती जाती थी | इस प्रकार यह काल प्रायोगिक ही रहा | कोइ ठोस 

प्रगति इस काल में सम्भव न हो सकी | पर हमें यह नहों सोचना चाहिए कि 
इन प्रयोगों का कोइ मुल्य ही नहीं हे। आगे की योजना बनाने तथा 
कठिनाइयों का पता लगाने की दृड्डि से ये प्रयोग बड़े महत्त्व के है | 

यह काल देश में वास्तविक दृष्टि से अनिवार्य शिक्षा छागू करने का है। 
इस कार में अनिवाय प्राथमिक शिक्ष केा प्रसार तथा विकास के छिए 
निश्चित तथा ठोस कदम उठाये जा रहे हैं | हमारे संविधान की 
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६. १९७० से ४० वीं धारा में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 
चतंमान काल तक “इस संविधान के प्रारम्भ होने से १० वर्षों के भीतर ही देश 
के प्रत्येक बाल्क-बालिका की १४ वष की आयु तक 
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्ष राज्य करेगा [” 


भारत में अनिवार्य शिक्षा के अभी तक के विकास से पता चलता है कि 
में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बहुत देर या बाद में प्रारम्भ को गई, प्रारम्भ 
ने में ही बहुत अधिक समय छग गया, प्रारम्भ होने के बा ! गति 
त मन्द रही. देश के बहुत कम क्षेत्रों में इसका विकास हो सका | जहाँ हआ 

वहाँ केवल नाम-मात्र के लिए हुआ तथा अभी भी इसकी स्थिति सन्तोप- 
नक नहीं कहो जा सकती हैं । सन्‌ १९०७० के बाद इसके कारणों पर ठोस 
ति से विचार किया गया तथा अनिवाय शिक्षा को विधिवत रूप से कार्यान्वित 
करने के उपाय किये गए | 
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अनिवाये शिक्षा के विकास के बाधक कारण 


भारत में अनिवार्य शिक्षा के विकास के कारणों पर हम भौतिक, सामाजिक, 


सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनेतिक तथा प्रशासनात्मक आदि दृश्कोणों से विचार 
कर सकते हैं | 


भारत गाँवों का देश हं। देश की ग्रामीण परिस्थितियाँ ही अनिवार्य शिक्षा 

के विकास में बड़ी भारी कठिनाइ रही है। गांवों में आवागमन के साधनों की 
कमी, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की सुविधाओं का अभाव 

भोतिक कारण रहता है। अतः शालाओं, शिक्षकों, निरीक्षण आदि की 
सुविधाएं न होने के कारण गांवों में शिक्षा का प्रसार कम 


कर. 
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ही होता है। 


| 
यहाँ का जीवन कठिन, गाँव छोटे तथा दूर-दूर बसे होते हैं। यहाँ के लोगों 
को अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के छिए यहाँ-वहाँ भग्कना भी 
पड़ता हैं । आबहवा, पानी आदि के अनुकूल न होने से बीमारियाँ भी बहत 
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होती हे अतः ऐसे स्थानों में शाह्रएँ खोलना बहुत कठिन ही होता है ! 
शिक्षक भी ऐसे स्थानों में रहना पसन्द नहीं करते है । 
गाँवों में बीमारी अधिक होती हैं। मलेरिया, विपम ज्वर आदि तो यहाँ 


विश 


श में अनेक स्थल तो बरी आवहवा के लिए सरकार द्वारा 
शिक्षा का प्रसार तो बहत ही कठिन काय 
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परोक्त कारण देश के प्रत्येक प्रान्त में थोड़े-बहुत अंद में पाये जाते हैं | 
यह दसरी बात है कि देश के पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्रों वाले प्रदेशों, जसे आसाम 
उड्जीसा, मध्यप्रदेश आदि में ये कटिनाइयाँ अधिक है | गंगा, यमुना के मेदान, 
विद्यर आदि में ये बहुत ही कम हैं | 
भारत में वर्ग-मेद तथा जाति-पाँति का भेद बहुत अधिक है। अनिवार्य 
शिक्षा तो ऐसे समाज में शीघ्रता से विकमित तथा प्रसारित की जा सकती है 
जिसमें वर्गभेद न हों। अनियाय॑ शिक्षा में ऊँच-नीच का भेद- 
सामाजिक भाव काम नहों करता क्योंकि सभी वाल्क शाल्य सें आते तथा 
कारण शिक्षा पाते हैं| इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा एक लोकतन्त्रीय 
प्रक्रिया हो जाती है। हमारे भारतीय समाज में, जो अनेक 
वर्गों तथा जातियों के सदस्यों के मेल से बना है, इस प्रकार की एकता अमी 
तक नहीं आई है | विज्ञान के ज्ञान तथा पाश्रात्य सभ्यता के सम्पर्क ने हमारे 
देश के वर्गमेद कों कम अवच्य किया हैं। महात्मा गाँधी के हरिजनों तथा 
मसहित्ञओं के उत्थान के प्रयर्तों के फलस्वरूप भी परिस्थिति में अन्तर आया तथा 
अनुकूल सुधार हुआ है । फिर भी भारतीय महिलाओं की बुरी दशा अनिवार्य 
शिक्षा के विकास में बड़ी बाधा रही है। वाहू-विवाह का प्रचार, विधवा विवाह 
पर रोक, पर्दा आदि महित्यओं की शिक्षा के माग के बढ़े रोड़े थे। हम यह 
जानते हैं कि महित्य-शिक्षा ही कुटम्ब की शिक्षा है, क्‍योंकि बच्चों का लालन- 
पालन महिव्यएँ ही करती हैं। अतः महित्य-शिक्षा के अभाव में समाज में उचित 
शिक्षा-प्रसार सम्भव ही न हो सका । 
हरिजन-समस्या भी देश में अनिवाय प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में बाधक 
रही है। हरिजन गरीज्, गन्दी बस्तियों में रहने वाले तथा समाज के अन्य छोगों 
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के द्वारा न छुए जाने योग्य ही माने जाते रहे है। समाज सें हरिजन उच्च वर्ग 
की कृपा पर ही आश्रित रहते आये हैं। आज महात्मा गाँधी तथा अन्य नेताओं 
के प्रयल्नों के फलस्वरूप इनकी परिस्थिति पहिले की अपेक्षा अधिक अच्छी है, पर 
फिर भी इनकी शिक्षा-व्यवस्था इनकी गरीबी आदि के कारण आज भी समस्या 
ही बनी हुई हैं । 
हरिजनों, के समान आदिस तथा जंगली जातियों की स्थिति भी अच्छी 
नहीं है | इनका जीवन सरल तथा अविकसित हैं। शिक्षा की दृष्टि से ये बहुत 
ही अधिक पिछड़े हुए हैं | इनकी भाष्रा भी अछूग होती है तथा ये किसी भी 
प्रकार के सुधार के लिए तैयार नहीं होते हैं। इनकी शिक्षा-समस्या भो भारतीय 
अनिवार्य शिक्षा के विकास से बाधक रही है । 
इस ग्रकार हम देखते हैं कि भारतीय सामाजिक परिख्थितियाँ, विशेषतः 
भारतीय समाज का वर्ग-मेद, भारतीय महितयओं की हीन दशा, हरिजनों की 
निम्न परिस्थिति तथा आदिम और जंगढी जातियों का अत्यन्त पिछड़ा एवं 
अविकसित होना अनिवार्य-शिक्षा के समुचित विकास में बाधक रहे हैं | 
सांस्कृतिक दृष्टि से अनिवार्य शिक्षा के विकास में भारतीय भाषाओं तथा 
बोलियों की विपुलता एवं विविधता एक महत्त्वपूर्ण वाघा के रूप में रही है | 
अनेक स्थानों की बोलियों का न तो कोई लिखित साहित्य 
सांस्कृतिक है और न लिपि। अतः ऐसी परिस्थिति में इन छोणों 
कारण को किस भाषा के माध्यम से शिक्षित किया जाये यह बड़ी 
कठिन समस्या है | इन क्षेत्रों की बोलियों की लिपि तथा 
साहित्य का विकास कर के शिक्षा देना भी कोई साधारण काम नहीं है | 


फकात 


यह तो अविकसित बोलियों तथा भाषाओं के सम्बन्ध की कठिनाई हुई । 
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विकसित भाषाओं को अधिकता तथा एक ही क्षेत्र में दो या अधिक भाषाओं 
के उपयोग के कारण भी अनेक अठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं | इन द्विभाषी या 
बहुभाषी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की भाषा के माध्यम से शिक्षा देना आर्थिक 
दृष्टि से बड़ा मेहगा पड़ता है, क्योंकि इनकी संख्या काफी कम होती है | 
भाषाओं तथा बोलियों की अधिकता के साथ-साथ भारतीय जनता का 
अज्ञान मी अनिवाय॑ शिक्षा के विकास में बाधक रहा है। हम यह जानते ह्कि 
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शिक्षित अभिभावक अशिक्षित अभिभावक की अपेक्षा अपने बच्चों की शिक्षा- 
दोक्षा के लिए अधिक तत्यर तथा उत्सुक होता है। आज भी ड 
भारतीय जनता अशिक्षित तथा अज्ञ ६। अतः स्वाभाविक था कि अनिवाय 
शिक्षा के मांग में ये एक बड़े रोड़े के रूप में रहते | 

धन की कमी भारतीय अनिवार्य शिक्षा के विकास में सब से वड़ी तथा 
सनुब्लंघनीय बाधा रही है| यह धन की कमी दोतरफा हैं | एक दो राज्य के पास 
धन को कमी रही तथा दूसरे अभिभावक ' गरीब रहे । यदि 
जाथिक कारण राज्य धन दे भी सकता तो शायद भारतीय अभिभावक गरोबी 
के कारण अपने बच्चों को शात्य न भेज सकता। अग्रेजी 
शासन-काल में तो मारतीयों की गरीबी ओर भो अधिक बढ़ गई थी । इसकी 
वृद्धि के कारणों में जनसंख्या की द्द्धि, देशी उद्योगों का ह्वास, अंग्रर्ज द्वारा 
भारतीयों का शोपण, कृषि की दशा का ठीक न होना प्रमुस्च थे ; 
भारतीय जनता के पास धन की कमी के कारण स्वायत्त संस्थाएँ भी 
जनता पर अनिवाय शिक्षा के विशेष कर छगाने की हिम्मत नहीं करती थीं । 
धन की कमी के कारण शासन भी अनिवाय शिक्षा की अनेक योजनाओं को 
स्वीकार नहीं करता था | अनिवार्य शिक्षा का तातलय यह है कि उस क्षेत्र के 


सभी बालकों को शाह्म में स्थान मिले | पर देश की जनसंख्या की तब 


पी 


| 
रत 


५॥ 


कारण जहाँ अनिवाय शिक्षा छागू की भी गई वहाँ इतनी सुविधाएँ उपत्व्ध 
नहीं की जा सकीं | अनिवार्य शिक्षा में केवल प्रारम्मिक खर्च की पू्ि से ही 
काम नहीं चल सकता है । क्योंकि भविष्य में वाल्कों की संख्या की वृद्धि हाने 


पर स्थान तथा शिक्षकों को समुचित ब्वद्धि भी आवश्यक होती है| यदि इनकी 
व्यवस्था न की जाये तो अनिवार्यता पर बल न देने के कारण अनिवार्य शिक्षा 
ऐच्छिक शिक्षा ही रह जाती है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आथिक कठिनाइयाँ अनिवार्य शिक्षा के विकास 
मे अनेक प्रकार से बाधक सिद्ध होती हैं। सन्‌ १९०० में हमारे संविधान में 
१० वर्षो के भीतर १४ वष की आयु तक सभी के छिए अनिवार्य शिश्ना की 
व्यवस्था का निश्चय किया गया था। पर ग्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं 
में प्राथमिक शिक्षा के विकास के आधार पर हस यह कह सकते हैं कि घन के 
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अभाव के कारण ही सभी को ६ से १० वर्ष तक शिक्षा देने की व्यवस्था नहं 
की जा सकी तथा तृतीय पंचवर्षीय बोजना काछ के अन्त तक भी शायद यह 
सम्मव न हो सकेगा | 
खतन्‍्त्रता-प्राप्ति के वाद से हमारी भारतीय राजनैतिक परिस्थिति बदल गई 
प्र इसके पूर्व अंग्रेज सरकार इंगलेंड को सरकार के प्रति उत्तरदायी थी | 
। अतः ऐसी विदेशी सरकार से तो देश की मलाइ तथा हित 
राजनेतिक कारण के लिए अनिवार्य शिक्षा को महत्व देने की वात 
दुराशा थी | पर आज भी खतन्‍त्रता-प्राप्ति के बाद देश 
राजनेतिक दल अनिवार्य शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते हैं। यही कारण 
अनिवारय शिक्षा का प्रश्न दबता ही जा रहा है | 
अनिवार्य शिक्षा के लिए यह आवश्यक हे कि शातह्य जाने योग्य बालकों 
की गणना की जाये, शिक्षा के लिए शाल्ाओं की व्यवस्था की जाये तथा उन्हें 
अनिवार्य शिक्षा की अवधि तक शाह्व में रखने की व्यवस्था 
प्रशासनात्मकू हो। इन सब कार्यों से अनेक प्रकार की प्रशासकीय समस्याएँ 
कारण. सम्बन्धित हैं, जैसे शिक्षा का स्थान, शिक्षा के संगठन तथा 
व्यवस्था में ग्रायमरी शिक्षा का स्थान, शिक्षा-व्यवस्था की 
संस्थाएँ, अनिवार्यता छागू करने की विधियाँ आदि | 
शाल्राओं की उचित व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि शैक्षणिक सर्वेक्षण 
किया जाये तथा इस सर्वेक्षण के आधार पर उचित स्थानों पर शाह्मओं को 
खोल्य जाये | अंग्रेज सरकार ने तो सन्‌ १९११ में ही इस प्रकार के सर्वेक्षण की 
उपयोगिता प्रदर्शित की थी, पर अभी दो वष ही हुए राज्यों में इस प्रकार का 
सर्वेक्षण किया जा सका, जिसके आधार पर अनिवार्य शिक्षा योजनाएँ बनाई 
गई हैं | 
सम्पूण शासन के संगठन में शिक्षा के स्थान तथा शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा 
के स्थान का प्रश्न भी शासन से ही सम्बन्धित है। अंग्रेज सरकार तो एक विदेशी 
सरकार थी तथा ख्वाभाविक था कि वह पुलिस, न्याय, राजस्व विभाग को 
अधिक महत््व देती | सड़कों, यातायात आदि के लिए भी वह अपने शासन को 


पक 


कायम रखने के लिए ही अधिक महत्त्व देती थी। इसके बाद कहीं शिक्षा का 


० ओ हि | 


अनिवाये प्राथमिक शिक्षा ::: १६३ 
प्रश्न आता था | पर वतंमान जनता की सरकार भो शिक्षा को ग्राथमिकता नहीं 


देती है। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रावधानों पर जब हम 
वचार करते हैं तो पता चलता है कि कृषि, उद्योग आदि के वाद ही शिक्षा का 
म्बर आता है| द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो शिक्षा पर कुछ बजट का 
केवल ८ प्रतिशत खच करने का ही प्रावधान था | तृतोय पंचवर्षीय योजना 
मे इसे अवश्य वढ़ाया गया है | 
ता के अन्तगत जब प्राथमिक शिक्षा के खान पर हम विचार करते हैं 
तो पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा पर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा से कम 
व्यय किया जाता है | इससे पता चलता है कि शिक्षा के मद में ही ग्राथमिक 
ता को कम सहत्वपूण माना जाता ६ । तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 
किये जाने वाले कुछ व्यय का लगभग ५१ प्रतिशत व्यय अवश्य ही प्राथमिक 
शिक्षा पर किये जाने का प्रावधान रखा जा रहा है | 
अभी हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा स्वायत्त शासन-सम्बन्धी संस्थाओं के 
इन संस्थाओं के आय के साधन सीमित हैं तथा अधिकांश ये 
शिक्षा के लिए सरकारी आर्थिक सहायता पर ही अवलम्बित रहती है | ऐसी 
दशा में इनसे अनिवाय शिक्षा पर समुचित ध्यान देने की आशा करना व्यर्थ 
है । यदि हम वास्तव में इन स्वायत्त संस्थाओं से अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी ठोस 
कार्य करवाना चाहते हें तब यह आवश्यक है कि इनकी आय के साधनों में 
समुचित वृद्धि की जाये | आय के अभाव में अनिवाय शिक्षा का कार्य-मार 
उठाने में स्वायत्त संस्थाएँ असमथ ही रहेंगी ! 
अनिवाय शिक्षा के छिए बहुत अधिक संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक आवश्यक 
होंगे । इनके प्रशिक्षण तथा तनख्वाह आदि की व्यवस्था भी शासन से 
सम्बन्धित है | शात्म-मवन के निर्माण का प्रश्न मी केबर निजी प्रयासों से 
हल नहीं हो सकता है | 
शालाओं का निरीक्षण, उचित पाठ्यक्रम, पुस्तकें आदि अनेक बातों का 
सम्बन्ध शासन से ही अधिक है | अतः जब तक शासन इनके सम्बन्ध में उचित 
तथा ठोस कदम नहीं उठाता तब तक अनिवाय शिक्षा की समुचित प्रगति नहीं 
हो सकती | 
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इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा के विकास में अनेक प्रकार की वाधाएँ तथा 


जा र 


5 65 ही हो हु ब्य्‌ ५ जब कृ 
कठिनाइयों हैं जिनका उचित निराकरण आवश्यक है । जब तक इनकी ओर 
समुचित ध्यान नहों दिया जायेगा इस दिशा में ठीक प्रगति न हो सकेगी | 


अनिवाये शिक्षा के विकास के लिए सुझाव 


भारतीय शिक्षा में अनिवार्य शिक्षा की समस्या सबसे कठिन तथा बृहत्‌ है 
अर्थाभाव ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कठिनाई है। यदि यह कठिनाई हल हो 
जाये तो अन्य कठिनाइयाँ धीरे-घीरे हल हो जायेंगी । अनिवार्य शिक्षा की 
विकास-सम्बन्धी कठिनाइयों का हल निम्न उपायों द्वारा सम्भव है : 
साजंट रिपोय में २०० करोड़ रुपये भारत की तत्कालीन परिश्थितियों के 
अनुसार अनिवाय निःशुल्क शिक्षा के हेव॒ छगने का 
सरकार द्वारा घन अनुमान छगाया गया था । आज परिस्थितियाँ बदल गई 
जुटाने के उपाय. हैं| कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई हैं। शिक्षकों को वेतन 
भी अधिक देना आवश्यक हो गया है। श्री देसाई ने अपनी 
पुस्तक ७०077/9एॉ5०7ए िवंपटक्ाठा 7 09 में अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी 
खर्च के निम्न आनुमानिक आँकड़े प्रस्तुत किये हैं : 


आयु बालकों की संख्या प्रति बालक खर्च कुलखच 
& से ११ वष ६ करोड़ ५० रुपया ३०० करोड़ रुपये 
११ से १४ वर्ष २ करोड़ ५० रुपया १०० करोड़ रुपये 
६ से १४ वर्ष ८ करोड़ ५० रुपया ४०० करोड़ रुपये 


४ ०० करोड़ रुपये वार्षिक केवछ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए जुटाना 
देश की क्षमता के बाहर हैं | फिर भी निम्न उपायों से घन की व्यवस्था बहत 
कुछ अंशों में हों सकेगी 
(१) केन्द्र अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारी को समझे तथा 
अपरिह्ाय रूप में राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर होने बाले 
व्यय का ३० प्रतिशत खर्च वहन करे | 
(२) राज्यों में अमी विभिन्न परिमाण में शिक्षा, विशेषतः प्राथमिक शिक्षा 
पर व्यय किया जाता दै। अन्दमान-निकोबार में ५४५२ रुपये 
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प्रति बालक खर्च होता है तो बिहार में ०८१७ रुपये प्रति बालक | 
प्रात्त आँकड़ों के अनुसार सभी राज्यों का प्रति बाठलक ओसत खर्च 
१८ रुपया आता है | राज्य की आमदनी का अजमेर में २६ प्रतिशत 
से लेकर अन्दमान में १'३ प्रतिशत व्यय किया जाता है। इसका 
ऑसत १४८ प्रतिशत ही आता है। प्राथमिक शिक्षा पर व्यय भी 
विभिन्न राज्यों में विभिन्न परिमाण में किया जाता है। बम्बई ६६५ 
प्रतिशत व्यय करता है | शिक्षा की मद के प्रावधान में से प्राथमिक 
शिक्षा पर किये जाने वाले व्यव का सम्पूर्ण देश का औसत ५७०२ 
प्रतिशत आता है| यदि इस प्रतिशत को बढ़ा दिया जाये तो घन की 
कमी कुछ अंशों में तो दर होगी ही । श्री देशाइ ने सुझाया है कि 
प्रत्येक राज्य अपने कुछ राजस्व का २० प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करे 
तथा शिक्षा के लिए. निश्चित की गई रकम का ७५ प्रतिशत 
प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाये। मेरी राय में यह प्रत्येक 
राज्य के लिए सम्भव होगा तथा इसमें कोई विशेष कठिनाई उपस्थित 
न होंगी | इससे प्राथमिक-शिक्षा के लिए काफी घन मिलने रंगेगा | 

(३) स्वायत्त संस्थाओं के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता हैं कि अनेक 
क्षेत्रों की ये संस्थाएं शिक्षा पर बिलकुल ही व्यय नहीं करतीं क्योंकि ये 
तब! तथा स' श्रेणी के राज्यों में पहले थीं तथा इनमें सभी शाल्ाएँ 
सरकारी होती थीं | अतः यह आवश्यक हे कि खायत्त शासन संस्थाओं 
के सम्बन्ध में भी यह निश्चित कर दिया जाये कि उन्हें अपनी 
आमदनी का कम-से-कम कितना भाग प्राथमिक शिक्षा पर व्यय 
करना होगा। पर इसके लिए यह आवश्यक है कि उनकी आमदनी 
के साधनों को बढ़ाया जाये | वह किये बिना उनसे यह आशा करना 
ठीक नहीं है । 

(४) फीस से भी थोड़ी-बहुत आमदनी की जा सकती हैं। पर सरकारी 
प्राथमिक शाह्यओं में कोई फीस न ली जाये | निजी प्रयासों से जो 
प्राथमिक शाल्गएँ चल रही हैं उनमें फीस छी जा सकती है तथा अनेक 
पालक ऐसे मिल सकते | 


बी, 


जो फीस देकर आपने बच्चों को पढायेंगे | 
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इसके साथ-साथ आयु के अनुसार झलक माफ न करके कक्षा के अनुसार 
झुल्क माफ की जानी चाहिए, जेसे अनिवार्य शिक्षा पहली तथा दूसरी तक ही 
तो ७ वर्ष तक की आयु के बालकों का शुल्क माफ न करके पहली तथा द्स 
में पढ़ने वाले बालकों का शुल्क ही माफ रहे । 

उपयुक्त सुझाव केन्द्र, राज्य, स्वायत्त संस्थाओं तथा शुल्क आदि के द्वारा 
धन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में हुए, पर कुछ अन्य उपाय भी ऐसे किये जा 
सकते हैं जिनसे अनिवार्य शिक्षा पर धन कम व्यय हो | इस सम्बन्ध में श्री परूलकर 


कु 
हा 


महोदय ने जो सुझाव दिये हैं उनमें से निम्न मुख्य हैं: 


न 


(्‌ 


:> #>!* 


१, अनियार्य शिक्षा की अवधि ७ वर्ष की न रखकर केवल ४ वर्ष की 
ही रखी जाये तथा जैसे-जेसे देश की आशिक स्थिति सुधरती जाये 
अनिवाय शिक्षा की अवधि बढ़ाई जाये | 

२, अनिवाय शिक्षा ६ व से प्रारम्भ न करके ७ वर्ष की आयु से प्रारम्भ 
की जाये। क्योंकि इस आयु में भारतीय बालक बीमारियों आदि को 
जल्दी न पकड़ता तथा स्वस्थ रह सकता है। भारतीय वर्णमाला तथा 
प्राचीन शिक्षण-पद्धतियों के कारण इस आयु में वह ठीक से पढ़ भी 
सकेगा | कनाडा, आस्ट्रेलिया, फिनलेण्ड, ग्रीस, तुकों आदि अनेक देशों 
में अनिवार्य शिक्षा की निम्ततम आयु ७ वर्ष ही है। अतः हमारे देश 
में भी इसे मान्य किया जा सकता है। 

२. एक शिक्षक के पास ३० बालक ही न रखकर ५० या ६० बालक 
रखे जायें। अन्य देशों में निम्न संख्या में प्रति शिक्षक बालक रखे 
जाते है; 


देश का नाम . प्रति शिक्षक अधिक-से-अधिक 
बालकों की संख्या 

७ आर मं 
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अनिवाये प्राथमिक शिक्षा ::: १६७ 
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जेकोस्लोवाकिया (१९२४) ८० 
जापान (१९१०) ७० (साधारण प्राथमिक शाहवा) 


शा 


जापान (१९२३) ६० (उच्च ग्राथमिक शाला) 


इसके अतिरिक्त अमेरिका में अनेक विद्वानों ने खोंज करके यह सिद्ध 
किया है कि ५० से अधिक वालक-वाल्कि वाली कक्षा में सहयोग, भाई- 
चारे को भावना आदि सामाजिक गुर्णो का विकास कम बालकों की कक्षा 
के बालक-बालिकाओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता हैं। साथ-ही-साथ 
वे पढ़ाई में भी पिछड़े नहीं रहते हें। इस दृष्टि से यदि मारत में भी प्रति 
शिक्षक ६० बालकों के पढ़ाने को व्यवस्था की जाये तो कम शिक्षक अधिक 
बालकों को पढ़ा सकेंगे। फलस्वरूप अनिवाय शिक्षा में शिक्षकों पर किये 
जानेबाले व्यय का आधा ही आवश्यक होगा ।) 


४, श्री जें० पी० नायक का सुझाव है कि पढ़ाई के घण्टों को घटाकर केवल 
तीन ही रखा जाये तथा इन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दिन 
में कभी भी रखा जा सकता है। इससे गरीब पालक अपने बच्चों को 
शाल्य भेज सकेंगे तथा उनका अधिक नुकसान मी नहीं होगा | 
प्राथमिक शिक्षा स्तर के लिए तीन घण्टे का शिक्षण समुचित हैं। इससें 
एक शिक्षकवाली दशालाओं की समस्या भी हल हो जायेगी। अभी एक 
शिक्षकवाली शालाओं में एक शिक्षक को ५ कक्षाएँ पढ़ाना पड़ती है 
तथा बह प्रति कक्षा मुश्किल से १ घण्टा दे पाता है | यदि शाल्म दो बार 
लगाई जाये तथा तीन घण्टे ही पढ़ाई की जाये तो प्रति कक्षा अधिक 
समय दिया जा सकेगा तथा बालकों का समय व्यर्थ नष्ट न होगा | 
इससे शालह्मओं का अपव्यय भी कम होगा क्योंकि अनेक गरीब पालक 
अपने बच्चों को शाला से इसलिए निकाल लेते हैं कि वे पूरे समय के 
लिए अधिक वर्षों तक. बालक को शिक्षा के लिए घर के काम से छुडई 
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[॥० जा बा! 


नहीं दे सकते हैं | इस प्रकार इस विधि से भी धन का व्यय कम किया 

जा सकता है | 

श्री राजगोपालाचार्य ने भी अपना एक मौलिक ओर अनोखा सुझाव 

इस सम्बन्ध में दिया है। उनका कथन है कि शाह तो पूरे समय 

लगाई जाये पर हफ्ते में केवछ तीन दिन ही छगाई जाये, बाकी ४ 

दिन बालक अपने घरों में मॉ-बाप के काम में हाथ बटायें। इससे दो 

बार में दूनें बालक शिक्षा प्रात कर सकेंगे तथा एक दिन बीच में छुट्टी 
का भी मिल जायेगा । 

६. गाँधीजी ने उत्यादक-उद्योग के माध्यम से शिक्षा का सुझाव शिक्षा 
को स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से दिया है। अब तो यह राष्ट्रीय शिक्षा 
ही मिरूपित कर दी गई है | यहाँ इसके स्वावल्म्बी पक्ष पर विस्तार से 
चर्चा करना तो सम्भव नहीं है पर प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा 
चुका है कि विद्र में बुनियादी शिक्षा ने ५५ प्रतिशत स्वावलूम्बन 
प्राप्त किया है। कहीं-कहीं यह अधिक भी हुआ है | यदि इतना स्वाव- 
हरुम्बन न भी हो तो कम-से-कम ३० प्रतिशत तो हो ही सकेगा। इस 
दृष्टि से भी बुनियादी शिक्षा अनिवाय शिक्षा-सम्बन्धी आथिक कठिनाई 
को हल कर सकेगी | 

७, इन सुझाओं के सिवाय अनेक विद्वान दोहरी पाली में कक्षाओं को 
छगाने का सुझाव देते हैं | इससे इमा रत, फर्नीचर आदि का खर्च बच 
सकता है | शहरों में तो आजकल यह आम रिवाज-सा ही हो गया है | 


छा 


| 


बे 


भोतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनेतिक कठिनाइयों का हल 


भौतिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए. आवागमन के साधनों 
का विकास, गाँवों के जीवन को स्वस्थ और मनोरंजक बनाने, वहाँ 
अस्पताल, डाकघर, प्राढ़ शिक्षा-केन्द्र आदि खोले जाने की व्यवस्था 
होना आवश्यक हे | जब तक ऐसा नहीं होगा शिक्षक गाँवों में रहना 

नहीं करेंगे तथा अनेक गाँवों में उपयुक्त शिक्षा-व्यवस्था सम्भव 
ही नहीं होगी | यदि शातह्त खुछ ही गइ तो बालक बीमारी आदि के 


ल्‍्त्ं 


डे 


कष्ट 
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्क मिमी फल मन झा िअड अट दर न दा शा! लाग वेण्ण कक के 
वारण दशाह्य मे कम दन आया तथा आनवदायः हट कक 
उेमाई हा 22. 5 5 न्तर्य >> डिकास कार्च 
७ वट्नाइई हाएशा । पंचसपादय याजनमाआ के अन्तगत अंनक विकास कार 
४50 5. था के 5 कटिनॉहिया 5 65 ठप किक सकेरी 
चछ रह हूं तथा आरा हूं ।क ये काठनाइया दांत्र हा दूर हो सकरत । 
2204 त्ग न्के 2 ध य5 हे ९5 ्टप्ण 04204 
जामाजलक काउनाइया का दर करन के लए ता सामाजक दढा्च मे 
क्नः साथ, आधे सदा कक रन आाचब्यब्प 4 #ज- न ला शी] याद दा 
है आम परस्वतन करना आंवब्यद्य हूं । बानयादा शिक्षा समाज 


(5 हि 


में ऋषच्तिकारों परिवतन तो अवच्य लायेगी पर अभी तो .उसके प्रसार 
का ही प्रदन है। पंडित जवाहरव्यल नेहरू तथा जन्य नेताओं के 


ग्रयत्ञों के अयके >नहे वर्ष हुए » >> है 
यत्ञा के फटस्वरूप उ्ता कुछ व हुए हन्दूं कांड बल बड़ा काटनाई 


हि 


से पास हो सका है| इस बिल ने समाज में महिलाओं की स्थिति 
घिकार आदि के सम्बन्ध में बड़े अनुकूल क्रान्तिकारी परिवतन किये 
। इससे महिलाओ की दशा सुधारने में बड़ा योग मिलेगा | 
बारू-विवाह के लिए भी शारदा एक्ट चाल है, पर उसका और 
अधिक कड़ाई से पाक्लम किया जाना आवश्यक ह | 

सस्‍्वतंत्रता-प्राभि के वाद संसार के अन्य देशों के साथ अधिकाधिक 
सम्पक के कारण भारतीय दकियानूसी दृष्टिकोण स्वस्थ रूप से विकसित 
हो रहा है 
हरिजन:उद्धार, आदिम तथा जंगढी जातियों के कल्याण के प्रयत्न 
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नी आधिक-से-अधिक किये जा रहे ह | 
शतः इन सब सधारों से हम यह आशा कर सकते है कि भारतीन 
लमाज का पुनरत्थान अवश्य होगा, पर आवश्यकता इस बात की है 


क 2 /: 


क्षा सं किय जाने चाहिए; क्याके किसी कानून 
सामाजक उत्थान छा काय सम्पन्न नहीं किया जा 


5. 


को बनाकर ही 
सकता ; 

देश के राजनंतिक द्ल्ये को आनिवाय-सासाजिक शिक्षा के विकास को 
आपना ग्रमुख कतंव्य मानना चाहिए। कम-से-कम राज्य करने 
वाले दर को तो ऐसा मानकर ही चडु्ना वां 

प्रशासन तथा रूगठन-सम्दन्धी कठेनाइयों का हल 
सबसे पहिले तो दोक्षणिक सर्वेक्षण किया जा ना चाहिए जिससे यह पता 


ही. #३ 


हि यत्न कक की-करज- 
'क अयत्न +नाब्वत 
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लग सके कि किस क्षेत्र में शाल्गएं कम हैं तथा कहाँ किस प्रकार 
शाव्मएँ खोले जानी चाहिए। अभी दो-तीन वष हुए शैक्षणिक 
सर्वेक्ष किया गया था तथा उसके आधार पर अनियाय शिक्षा की 
योजना भी तैयार की गई थी, पर इस दिशा में कार्य होता ही रहना 
चाहिए, जिससे कि रास्ते की कठिनाइयाँ दूर होती रहें | सर्वेक्षण- 
सत्बन्धी शोबकार्य मी किया जाना उपयोगी होगा; इससे सर्वक्षण की 
कमियों का पता चल सकेगा । 
अनिवार्य शिक्षा को क्रमशः छागू किया जाये जेसे ६ से ७ वर्ष की 
आयु तक सभी स्थानों में तथा बाद में धीरे-धीरे अवधि बढ़ाई जाये | 
कुछ क्षेत्रों में सम्पूण अवधि तक अनिवार्य शिक्षा लागू की जाये। सा्जेट 
आयोग के प्रतिवेदन में यही सुझाव दिया गया है। पर इसमें क्षेत्रों के चुनाव 
में बड़ी कठिनाई होती है | श्री जे० पी० नायक के निम्न चार सुझाव अनिवार्य 
शिक्षा को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध से 
(क) ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाये जहाँ कोई शाल्मएँ नहीं हैं तथा 
वहां शालह्मएं खोलने की योजना बनाई जाये | प्रतिवर्ष आवश्यक 
शालाओं की २० प्रतिशत शाह्याएं खोली जाये | 
(ख) जिन क्षेत्रों की शाल्ओं में जनसंख्या के ८ से १० प्रतिशत 
बालकों की हाजिरी नहीं है वहाँ जनता के द्वारा शिक्षा में रुचि 
लेने के लिए प्रचार कार्य किया जाना चाहिए। १० वर्षों में इन 
क्षेत्रों में जनसंख्या का कम-से-कम १० प्रतिशत भाग शझाल्यओं 
में पदने के लिए जाने छगना चाहिए | 
(ग) जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का ८ से १० प्रतिशत भाग हाजिर होता है 
वहाँ ४ या ५ वष की अनिवाय शिक्षा प्रारम्भ करना चाहिए | 
(घ) जहाँ ४ या ५ वर्ष की अनिवाय शिक्षा चल रही है तथा कार्य अच्छा 
है वहाँ ७ या ८ वर्ष की अनिवार्य शिक्षा अवधि करना चाहिए 
यह चार सूजीय योजना लाभदायक हैं। इससे पिछड़े क्षेत्रों में शाह्माएं 
हो जायेंगी तथा अनिवाय शिक्षा का कार्य भी आगे बढ़ता जायेगा | इसके 
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लिए एकदम अधिक धन की आवश्यकता भी नहीं होगी 
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शक्षकों की कमी के लिए अधिक योग्य शिक्षकों की प्रतीक्षा नहीं 
करनी चाहिए | जेसे भी शिक्षक मिले कार्य प्रारम्भ कर देना 


चाहिए तथा धीरे-धीरे उनके स्तर-सुधार के प्रयत्न होते रहने चाहिए | 
शाह्मओं की इमारतों की व्यवा के लिए निग्न उपाय काम में 
लाये जा सकते हैं : 

(अ) शाला मवन बनाने के छिए जनता से कज लिया जाये | 
(आ) स्थानीय उत्साह तथा उदारता का उचित उपयोग करके इमारत 

तैयार कराई जाये | 

(इ) सस्ते तथा उपयोगी प्रकार की इमारतें वनवाई जायें | 

(ई) दुहरी पाली में शाल्मएँ छगाई जायें | 
(3) प्रारम्म में ग्राम पंचायत भवन, सन्दिर आदि में ही छुछ रूमय 

तक शाल्यएं लगाइ जायें | 

जनता शिक्षा में रुचि लेने छगे, इसके छिएः समाज-शिक्षा की उचित 
व्यवस्था की जाये | अमेरिका में प्रयोगों तथा शोधष-कार्य द्वारा यह 
निष्कर्ष निकाछय गया है कि प्रोढ़ शिक्षा से शाह्व में बाहूकों की 
हाजिरी का सीधा-सम्बन्ध है ।! अतः प्रोढ़ या समाज-शिक्षा की 
उचित व्यवस्था से अनिवाय शिक्षा का कार्य हल्का होगा | 
प्रारम्भ में केबछ बालकों के लिए ही शिक्षा अनिवाय की जाये तथ 
बाद में बालिकाओं पर भी इसे लागू किया जाये या अनिवार्यता 
उवस्था के अनुसार निधारित की जाये 
बालकों की शाह्म में हाजिरसी के सुधार के प्रयत्न किये जायें। 
गेरहाजिरी के आथिक, सामाजिक, शिक्षा-व्यवस्था का अरुचिकर 
होना, पालकों की उपेक्षा आदि कारण ही हो सकते है । इन कारणों 
का पता लगाकर इन्हें दर करने के उपाय किये जाने चाहिए 
इसके साथ-साथ अनिवाय शिक्षादक्षेत्र के गेरह्मजर बाछ्कों के प्र| 
कार्यवाही करने का तरीका भी सरल तथा सुगम बनाया जाना चाहिए, 
जिससे जझीत्र तथा उचित कायवाही शिक्षक या गाँव के छोग 
कर सके | 
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उपरोक्त सुनल्नावों के आधार पर भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 
का उचित विकास किया जा सकता है। आज वास्तव में आवश्यकता इस वात 
की हे भी को अनिवाये निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा टो जा सके। तमी 
हमारा छोकतन्त्र टिक सकेगा । अतः स्तर तथा गुणात्मक उन्नति का ध्यान रख- 
कर सभी को शिक्षित करने का ध्यान अध्कि होना चाहिए। धीरे-धीरे स्तर तो 
वन ही जायेगा। अनिवार्य शिक्षा हमारे भारतीय जीवन के विकास की नींव 
है, यह हमारे लोकतन्त्र की सुरक्षा की ढाल है, यह हमारे वर्ग-मेद को मिटाने 
वाली अग्नि है। अतः हमें हर प्रकार कोशिश करके इसे साकार बनाना 
चाहिए। सभी कठिनाइयों के हछ के छिए. यदि हम बेठे रहेंगे तो यह कार्य हे 
ही नहीं सकेगा । अतः हमें कार्य प्रारम्म कर देना चाहिए। आज दिखाई देने 
वाली कठिनाइयों में से अनेक तो आगे चलकर उपस्थित ही नहीं होंगी | 
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मध्यप्रदेश में अनिवाय शिक्षा 


सम्पूर्ण देश में तृतीय पंचवर्षीय योजना काछ के अन्त तक देश के ६ से ११ 
वर्ष की आयु वक के बाल्क-बाल्काओं को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की सुविधाएँ 
जुटाने की व्यवस्था के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस दृष्टि से मध्यप्रान्त में भी 
अनिवार्य शिक्षा की व्यापकता ऑँकने तथा लक्ष्यपर्ति के प्रयास किये जा रहे हैं | 

सन्‌ १९८६ के पूर्व राज्य के महाकोशल क्षेत्र में १९ जनपदों के ४०४ देहाती 
क्षेत्रों तथा २४ शहरी क्षेत्रों में अनिवाय प्राथमिक शिक्षा चल रही थी । पुराने 
सध्यग्रदेश में अनिवार्य ग्राथम्रिक शिक्षा का कानून १३ मार्च १९२० में लागू 
किया गया था| अतः हम यह कह सकते है कि पुराने मध्यप्रदेश के महाकोशल 
क्षेत्र में छगभग ३६ वर्षों में केवछ उपरोक्त क्षेत्रों में ही अनियाय शिक्षा छगू 
जा सकी । जवरूपुर नगर-निगम् क्षेत्र में भी पहली तथा दसरी दो कक्षाओं में 
अनिवाय शिक्षा प्रारम्भ की गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
महाकोशल क्षेत्र क अन्य सभी शहरी क्षेत्रों तथा ६५ सामुदायिक विकास खण्डों 
में मी अनिवाय प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । मह्यकोशल के 


|| 
शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्म करने में विशेष अड़चने नहीं आ रही है 
पर देहाती क्षेत्रों में गरीबी आदि के कारण अनेक समस्याएँ उठती हैं 


7 
7 


अनिवाये प्राथ 


वना था। इस कानून के अनुसार सन ४ ऋशुऊआग से ६ से २११ बय तक के 
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> 5॥ क अञर्म्मण ४5 रृद्ट 5५० है" + अाह सई शत न कं का ग्सक 

कन्द्रा सम आनवचायब शक्षा यरम्म का गए था। इन धछ्द्चधी सम २०६० नह साूथासक 
दशालह्यए पा खाड्ा #०० अकाल हि .. हा था द)प जज आफ “ चन -+ पट च्ड्स्स ३ककश जमा किल्‍क ्ल्स की 
दशाह्मएं खोलीं गईं, ३९२९ नये शिक्षकों तथा ९ 2 असस्टट अव्न्डक्स अफसर 
की नियक्तियाँ की गई थीं | निम्न आँकड़े मध्यमारन क्षेत्र में अभिवार्य शिश्ष 
का निश्वाक्तवा का गइ था। नम्न आकड़ मध्यमारन क्षेत्र  झानवाय सत्ता 


की प्रगति के सूचक हें : 











क्षेत्र. | शाजाओं की संख्या छात्रों की संख्या व्यय 
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हि गे दीष्प क- के ७80०-00: 2 - ७ अपलिव्गय सं 
विन्ध्यप्रद्श शथ्षेत्र स सन्‌ ५३-५४ से रद तइसत्छी के कन्द्रा मे आवदाय 
दि ब्न््ी शक मम हि कबि से 2 पक यह 224 फइजक 2 ्ृ 
दि धा ढागू का गह | आनयाय शक्षा क विकास के लए यह नाश्वत कया 
5 या आप हे (5 बाय ही ह पा . 
शाया कक अउत्यक कानूनगा हक से एक सब्चल्यप्रणू गाय से आनवाय शाक्षा प्ररम्म 


2 ८. 


का जाय | बाद मे सरकार न॑ विन्च्यप्रदश क्षेत्र के सभी सामुदायिक विकास व्वण्ड 


हि 


शक 


के क्षेत्रों में अनिवाय शिक्षा प्रारम्भ करने का निश्चय किया | विकास खण्डों में 
नई शाल्ाएँ न खोककर जो शाह्मएँ थीं उन्हीं में अतिरिक्त शिक्षकों की 
नियुक्तियाँ करके अनिवार्य शिक्षा का कार्य चल्यया गया । इस प्रकार 
सन्‌ १९५७ में विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में ८१९ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा केन्द्र ््ापित 
हो चुके थे । 


कम 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६ से ११ वर्ष के बालक-बाल्काओं के लिए 


ह. 


अनिवाय निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गइ।| इसक लिए सन्‌ 


१९८८ सें शैक्षणिक सर्वेक्षण भी किया गया था। इसके आधार पर राज्य की 
अनिवार्य शिक्षा योजना तैयार की गई है | इस हेतु जो योजना बनाई गई है वह 
5 च्प 


नमन अकार हू : 
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वाहुऋ-बालिकाओं की संख्या : 


मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल १,७१,२०० वर्गमील तथा जनसंख्या (१९५१ की 
गणना के अनुसार) २,६१,००,००० है। सन्‌ १९५५-५६ में यह अनुसानत 
२,९६,१०,००० हो जायेगी, जिस पुरुष २१,५०,५२,००० तथा मख्र्रियाँ 


2 ४५,०७,००० होगी। इस जनसंख्या में से बाल्क-बालिकाओं की संख्या 


लगभग १५ प्रतिशत आको गई €₹ं, जो ४१"५५ छाख होगी | सन्‌ १९५७ से 
कुछ बाढरूक-बाल्थकिओं को संख्या ११९२१ छाख आओकी गई थी | 
कार्यक्रम का विभाजन : 

राज्य क ६ स १९ बंद तक के बारक-बाटल्काआ को आंनवाय नःशुट्क 
दिक्षा योजना के अन्तगत सम्मिलित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण कार्य पाँच 
वर्गों में विभाजित रहेगा। 
योजना के कार्यान्‍वय के लिए व्यय का अनुमान : 


क्रमांक शीपक व्यय करोड़ रुपयों में 

2 प्रशासन १५६ 
२, प्राथमिक शालाओं के शिक्षक २०५७ 
3. निरीक्षक "७६ 
हा उपस्थिति अधिकारी 2"८६ 
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नि नत+ ब्यों जे मर्ज सनक न के 
| इस खच का व्योरा निम्न प्रकार है : 
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के शक्षिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था 





योग ५६७८० 


हा 


८७"४३ टाख तथा ६०-६१ के 
लिए. ११९३० लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है | इस व्यय के लिए १०० 
प्रतिशत अनुदान के आधार पर केन्द्रीय सरकार से ग्राथना की गई है 
केन्द्र से सहायता न मिल सकी तो ८७" 
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* | यदि 
४३ (अनाचर्ती व्यय) छाख रुपयों को 
निधि को तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा | 

इस प्रकार राज्य में अनिवाय प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा के लिए समुचित 
प्रयत्न किये जा रहे हैं 


ले 


रणिं 
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अध्याय २ 
बुनियादी शिक्षा का स्वरूप तथा प्रगति 


वलियादी शिक्षा का स्वरूप 


श्णः 


बुनियादी शिक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में विद्वानों तथा जनता में बडा 
विचार वेभिन्य है | इसलिए विभिन्न छोग बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न 
प्रकार से सोचते हैं। साधारण जनता इसे 'तकली या चरखा द्वारा शिक्षा 
समझती हैं; इसलिए जिन शाल्वओं में तकछी तथा चरखा चलवाया जाता है 


४ 
_ 


वे शाल्यएं बुनियादी मानी जाती हैं । कुछ छोग इसे एक फेशन या झक के 


के + 


रूप में मानते ह। कुछ अन्धभक्त लोग केवक गाँधीजी के नाम से चलूनेवाढी 
तकली या चरखा की शिक्षा मानते है तथा इसके वास्तविक स्वरूप की ओर 
ध्यान नहीं देते। कुछ अन्य पास्चात्य शिक्षा से प्रभावित तथा उसी रंग सें 
रंगे हुए विद्वान इसे मशीन युग में वेछगाड़ी का रूप मानते हैं | 

यह आस जनता की, जो शिक्षा के रिद्धान्तों क सम्बन्ध में अधिक ज्ञान 
नहीं रखती, बात हुई | पढ़े-लिखे शिक्षा-सिद्धान्त के ज्ञात भी, जिन्होंने बुनियादी 
शिक्षा पर पुस्तके पढ़ी हैं, इसे योजना-प्रणाडी का भारतीयकरण कहते हैं | कुछ 
ससवाय पर वहुत अधिक विचार करते रहते हद तथा इसे समवायी पग्रणाढी ही 
मानते हैं| कुछ गाँधीजी के “तकली को एक अच्छा खिलौना” कहने पर इसे 
खेल प्रणाली का एक भिन्न रूप ही मानते हैं। अन्य विद्वान इसे औद्योगिक 
शिक्षा का रूप या उसकी पूर्व-तैयारी मानते हैं । 

कुछ पढ़े-लिखे, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले विद्वान इसे 
केबल प्रशिक्षण संख्याओं के लिए बुनियादी कार्यकर्ताओं एवं शिक्षकों का 
निर्माण करने में है! सहायक मानते ह। उनके अनुसार यह सब बुनियादी- 
बुनियादी बेकार हे तथा देश की माध्यमिक शात्मओं तथा उच्च शिक्षा के लिए 
इसका कोई उपयोग नहीं है | 
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बुनियादी शिक्षा व्यय स्वरूप तथा प्रगति :६३ ६७७ 


इस प्रकार बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में जनता तथा विद्वान दोनों की 
अलग-अलग धारणाए हैं। जनता यदि नहीं समझती है तो एक तरह से क्षम्व 


भी है; पर विद्वाना तथा विशेषकर शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं के बढ़े-बढ़े उ्ादि- 
धारी विद्वानों के कम अध्ययन, दपित दृष्टिकोण पर तरस आता है । बा: 
शिक्षा पर एकांगी इश्टतकोण से विचार करने के कारण ही ऐसा होता है। बुनि- 
यादी शिक्षा के किसी एक अंश को विशेष महत्व देने के कारण ही इस तरह 
की प्रान्तियाँ उत्तन्न होती हैं। बुनियादी शिक्षा को स्पष्ट कब्यना तथा रूपरेखा 
समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह जानकारी करें कि बुनियादी 
शिक्षा के प्रगेताओं ने इसे किस रूप में सान्‍्य किया है तथा उनके अनुसार 
इसका क्या स्वरूप होना चाहिए | 

२२-२३ अक्तूबर १९३७ को वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा एरिण्ट 
सामने भाषण करते हुए गाँडीजी ने बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध सें अपने विचार 
व्वक्त किये थे । उन विचारों का सार तत्त्व निम्न है 

१. प्राथसिक शिक्षा कप्त-से-कस ७ वर्ष को हो 

२, शिक्षा का साध्यम सातृभाषा हो | 

३. शिक्षा का साध्यम मूलेद्योग हो | 

४, शिक्षा स्वावलम्ती हो | 

इन प्रमुख बातों तथा बुनियादी शिक्षा के स्वरूप पर बिचार करने के लिए 
डा० जाकिर हुसेन की अव्यक्षता में एक समिति गठित की गई थो। इस 
समिति ने बारीकी से छानवीन करके अपना प्रतिवेदन गाँधीजी के सामने रखा ! 
जाकिर हुसैन समिति के प्रतिवेदन को सन्‌ १९३९ में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 
में स्वीकार किया गया | यहीं जाकिर हुसेन समिति का प्रतिवेदन बुनियादी 
शिक्षा का प्रमुख ढाँचा है | इसी ढाँचे के आधार पर बुनियादी शिक्षा का महत्त 
खड़ा है | इस ढाँचे का स्वरूप भी वही हे जो गांधीजी ने १९३७ में २२ तथा 
२३ अक्तूबर को अपने भाषण में व्यक्त किया था । 

इस प्रारम्मिक ढाँचे में अनेक परिवर्तन तथा बुनियादी शिक्षा-स्च्॑न में 
अनेक प्रकार के विकास हुए हैं | इनकी विस्तृत चर्चा तो बुनिवादी शिक्षा का 
विकास' दजीषषक के अन्तर्गत की जायेगी, पर यहाँ यह विचार करना . आवश्यक 


0 


अंमव्या न, 


१७८ ::: भारतीय शिक्षा दथा आधुनिक विचारधाराएँ 
है कि केन्द्रीय सरकार ने बुनियादी शिक्षा के स्वरूप को किस रूप से साना है, 
क्योंकि यही रूप हमारी बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा का है तथा मविष् में 
भी रहेगा | 
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद्‌ के अन्तर्गत बानियादी शिक्षा उपसमिति ने 
बुनियादी शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट करने तथा उसके सम्बन्ध में जनता तथा 
विद्वानों की श्रान्तियों को दूर करने के लिए. एक प्रपत्रक १९५०-५६ में तैयार 
किया था ! केन्द्रीय शिक्षा मन्जाल्य ने उसे स्वीकार किया। इस ग्रपन्नक में 
बुनियादी शिक्षा के प्रमुख तलों को निम्न प्रकार बताया गया है : 
बुनियादी शिक्षा का स्वरूप वैसा ही है जैसा कि जाकिर हुसेन समिति के 
प्रतिवेदन में बताया गया है तथा जिसे केन्द्रीय शिक्षा सद्यहकार परिषद्‌ ने 
स्पष्ट किया है । अतः यह स्पष्ट है कि जाकिर हुसेन समिति के प्रतिवेदन में 
दर्शाये गए बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त तथा विधियाँ ही हमारी मारतीय राष्ट्रीय 
शिक्षा के पुनर्गठन के आधार होंगे। जाकिर हुसैन समिति के प्रतिवेदन में 
दिये गए. आठवर्षीय ( जाकिर ६सैन समिति ने सातवर्षीय बुनियादी शिक्षा 
की कव्यना की थी | बाद में १९३९ में खेर समिति ने इसे आठवर्पीय बनाने 
की सिफारिश की जिसे सान्‍्य किया गया | ) अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा तथा 
मातृभाषा को माध्यम बनाने के सिद्धान्तों में न तो कोई मतभेद है ओर न कोई 
आ्रांति | हाँ केवल इस बात का ध्यान रखा जाये कि बुनियादी शिक्षा जूनियर 
तथा सीनियर वेसिक स्तर दोनों को मिल्यकर मानी जाये | 
बुनियादी शिक्षों के अन्य सिद्धान्तों पर मतभेद अधिक €। अतः उनके 
निम्न स्वरूप को उपयुक्त समझना ठीक होगा : 
गाँधीजी बुनियादी शिक्षा को जीवन द्वारा जीवन की शिक्षा मानते हैं । यह 
वास्तव में जीवन द्वारा शिक्षा अधिक है। यह शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज का 
निर्माण करना चाहती है जो स्वतन्त्र हो, जिसमें शोपण न हो, 
बुनियादी शिक्षा जो अहिंसा पर आधारित हो, जिसमें ऊंच ओऔर नीच का 
जीवन की तथा कोई भेद न हो |! ऐसे शोषण-विहीन, वर्गहीन, अहिसात्मक 
१. इसके विस्तृत विवेचन के लिए श्रीमती विद्यावती मलेया की प्राचीन तथा नवीन 
शिक्षण 'विधियाँ , तथा बुनियादी शिक्षण विधि” नामक पुस्तकें देखिए । 
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बुनियादी शिक्षा का स्वछूप तथा प्रगति ::8 १७९ 
जीव खतन्‍त्र समाज के निर्माण के लिए ही उत्यादक सामाजिक 
शिक्षा है... उद्योग वर्गमेद छोड़र सभी बालकञजालिकाओं की शिक्षा 

का माध्यम रखा गया है | 
बुनियादो शिक्षा-स्तर पर किसी उत्पादक मूलोद्योग के साध्यस से शिक्षा 
आवध्यक तथा प्रमावी होती है | यदि उपयुक्त रीति से यह विधिवत्‌ चले तो 
इससे सम्बन्धित वातों का ज्ञान ठोस तथा वास्तविक होता हैं । 
उत्पादक उद्योग यह ढंग चरित्र तथा व्वक्तित्व के विकास में बहुत अधिक 
शिक्षा का माध्यम सहायक भी होता तथा उपयोगी साम्माजिक कार्य या श्रम के 
प्रति आदर या आस्था को मावनाओं का विकास भी करता 
है | बालकों द्वारा बनाये गए सामान की बिक्री से जो आमदनी होगी वह शाला 
के कुछ खर्च के लिए उपयोग में आयेगी या बनाया गया उलादित सामान 
बालकों के दोपहर के मोजन, स्कूक-ड्रेस या शातह्य फर्नीचर तथा सामान-सजा 

जुटाने के काम में आयेगा | 

बुनियादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य वालक या बालिका के सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
का विकास करना है तथा साथ-ही-साथ उसकी उत्पादक-क्षमता को इंड्धि करना 
भी | उतद्मादक मूल्णेद्रोग के शिक्षण-स्तर को अच्छा रखने तथा 
उत्पादक मूलों- उसमें बालकों का कोशछ बढ़ाने के साथ-साथ शैक्षणिक 
द्योग की बुनियादी सम्मावनाओं का समुचित उपयोग करने के लिए. यह आव- 
शाला में स्थिति इ्यक है कि बनाया गया सामान अच्छे स्तर का हो । कहने 
का तातय॑े यह है कि उस स्तर का हो जेसा कि उस आयु 
तथा अन्य दृष्टि से विकसित छात्र बना सकते है। बनाया गया सामान सामा- 
जिक दृष्टि से उपयोगी तथा बेचने योग्य भी होना चाहिए | सामान्यतः क्रियाओं 
को महत्व देने वाली शालत्मओं में कच्चे सामान तथा उपकरणों से खेलने की 
तरफ ही अधिक ध्यान दिया जाता है। पर केवल खेलने से अधिक शेक्षणिक 
महत्त्व तो उद्योग की क्रियाओं में कोशल प्राप्त करना तथा अच्छा कार्य करने की 
योग्यता प्राप्त करना है | अतः उत्पादन के इस तत्व को कम महत्वपूण मानकर 
अनुपयोगी न समझना चाहिए | प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से किसी भी उद्योग में 
कौशल बालक की क्षमता की वृद्धि करता है तथा सभी दृष्टियों से उसका विकास 
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क्र ् हु ही आप धि 


करने में सहायक होता है| कहने का तात्पर्य यह है कि उद्योग के अभ्यास से 
प्राप्त कोशछ से बालक को सर्वांगीण विकास में सहायता 5 
मतलब यह नहों है कि उद्योग के उत्पादन के पक्ष को उसके शैक्षणिक पद्च से 
अधिक महलपूर्ण नहीं समझा जाये | उतद्यादन काय को आवश्यक महत्त्व देने से 
बालक की उत्पादन क्षमता का विकास होता, उसमें काम करने की ठीक तथा 
उपयोगी आद्दों का विकास होता, उसकी रुचियोँ ओर प्रवृत्तियाँ विकसित 
होकर वांछनीय दिशाओं की ओर उन्मुख होती हैं, उससें एकाग्रता, रूगन 
परिश्रम, अध्यवसाय, विवेक से काय करने तथा योजना बनाने को आदतों और 
प्रवृत्तियों का विकास होता है। मूलोेद्योग-सम्बन्धी लक्ष्य शिक्षक अपनी स्थानीय 
परिश्ितियों को देखकर निधारित कर सकते हैं | पर उत्पादक उद्योग के शैक्षणिक 
उद्देश्यों को कभी भी कम महत्वपूर्ण न माना जाये। प्रत्येक राज्य को जूनियर 
तथा सीनियर बेसिक स्तर के छिए अनुभवों के आधार पर लूध्य निर्धाग्ण करने 
में कोई कठिनाई नहों होगी | 
बुनियादी शार्व के लिए मूलेद्रोग का चुनाव उनकी शैक्षणिक उपयोगिता, 
सम्भावनाओं तथा ज्ञान के क्रमशः विकास के आधार तथा व्यावह्यरिक योग्यता 
तथा क्षमता बढ़ाने की सम्मावनाओं को देखकर करना 
उत्पादक उचित होगा | मूलोद्योग बुनियादी शालह्य के सामाजिक और 
मूछोद्योग का. स्वाभाविक वातावरण के अनुकूछ हो तथा उसमें शैक्षणिक 
चुनाव सम्माबनाएँ अधिक होनी चाहिए | यह गछत विचार है कि 
कताई या बुनाई मूझेद्योग के रूप में चलाने पर ही शाढरू 
बुनियादी कहलाने लगेगी उद्योग कोई भी हो सकता है केवछ उसमें निम्न 
गुण होने चाहिए ; 
? , शैक्षणिक सम्भावनाएँ | 
?. ज्ञान के क्रमशः विकास की क्षमता । 
३, समाज तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुकलछ | 
४, व्यावहारिक क्षमता के विकास की शक्ति 


हर 


कम 
चप्याप 
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वुनिषादी शिक्षक यदि योग्य है तो वह इनमें से किसी भी केन्द्र से समवाय 

करके शिक्षा दे सकेगा या अपने पाव्यक्रम के चविपयों को पढ़ा सकेगा, क्योंकि 
दीन केन्द्र बालक की तथा प्रवृत्तियों के स्वाभाविक कन्द्र है। पर यदि 
वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके निम्न दो कारण हो सकते है : 
« उसमे आवश्यक योग्यता की कमी है; या 

२. पाठ्यक्रम में स्तर-विशेष की दृष्टि से अनावस्यक वातें मर दी गई हैं। 

पर यदि ये दोनों बातें नहीं हैं तथा पाज्यक्रम में ऐसी बातों का समावेश 
किया गया है जो उपयुक्त किसी भी केन्द्र से समवाय करके नहीं पढाई जा 
सकती ओर ऐसी बातों का पढ़ाना थावच्यक है तव ऐसे ज्ञान को किसी अच्छ 
शाह में पढ़ाये जाने वाले ढंग या विधि से देना चाहिए | पर ऐसे पाठों में भी 
रुचि, उत्प्रेरण, रचनात्मक तथा स्वयं अभिव्यक्ति-सम्बन्धी कार्यों पर समुचित 
ध्यान दिया जाना चाहिए | 

वहुधा लोगों का विचार रहता है कि बुनियादी शिक्षा सें उ्तादन पर 
अधिक बल दिया जाता है अतः पुस्तकों के पठन तथा उपयोग की आवश्यकता 


। (का 65 ७ के को, 


हों है। बुनियादी शिक्षा पुस्तकों को ही ज्ञान प्रदान करने 


हि; 


धर 
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पुस्तकों का का साधन नहीं मानती । बह पुस्तकों को ही संस्कृति का 
स्थान ज्ञान करानेवाढी भी नहीं मानती । बुनियादी शिक्षा तो यह 


सानती है कि उचित रूप, व्यवस्थित उद्मादक उद्योग वालक 
के व्यक्तित्व के विकास तथा ज्ञान-प्राप्ति में ओर भी अधिक प्रमाबी ढंग से 
सहायक होता ६ | पर व्यवस्थित ज्ञान देने के अतिरिक्त मनोरंजन करने के 
साधन के रूप में पुस्तकों का भी मद्त्व है। इस दृड्टि से बुनियादी शात्म में 
एक ध्यवस्थित और अच्छा ग्रन्यालय होना अत्यन्त आवश्यक है ! 


१८२ १:: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 
बुनियादी शिक्षा शात्य तथा समाज के ऐसे समन्वय की अपेक्षा करती है 
जो शिक्षा तथा बालक को सामाजिक तथा सहयोगी बनाती है इसलिए बुनियादी 
शिक्षा इस ध्येय की पूर्ति के छिए निम्न दो साधनों का उप- 
शाला तथा योग करती है : 
समाज का समन्वय १. शाला की एक कमशील जीवित समुदाय या समाज 
के रूप में रचना व रके; 

बालक-बाल्किओं को आसपास के सामाजिक जीवन में भाग लेने के 

अवसर देकर तथा उस समाज की सेवा करने को प्रोत्साहित करके | 
इस प्रकार बुनियादी शिक्षा बुनियादी शाल्र को समाज का एक अभिन्न 

तथा उपयोगी अंग बनाने पर बल देती है । 


बुनियादी शिक्षा की विशेषता उसके बाल्क-बालिकाओं का स्वायत्त 

शासन है| वह एक लगातार चलने वाला कार्यक्रम है जो बालक-बालिकाओं 

को उत्तरदायिल्वपूण छोकतंत्रात्मक जीवन व्यतीत करने के 

बालकों का अवसर देता रहता है। इस तरह बुनियादी शिक्षा बालक 

स्वायत्त शासन बालिकाओं को आत्मविश्वास, सहकारिता, श्रम के महत्त्व 

आदि से परिचित ही नहीं कराती है वह एक प्रगतिशीर 

समाज-व्यवस्था करने में बढ़े प्रमावोष्रादक तथा महत्वपूर्ण साधन का कार्य 
करती है | 


(" 


यह समझना भी मारी भूल होगी कि बुनियादी शिक्षा केवल आमीण क्षेत्रों 

के लिए ही उपयोगी होगी। यह शहरी तथा देहाती दोनों क्षेत्रों के छिए समान 

। रूप से उपयोगी है तथा दोनों प्रकार के क्षेत्रों में छागू ३ 

बुनियादी शिक्षा जाना चाहिए। इससे लोगों का यह विचार या भ्रम दर 

केवल ग्रामों के लिए होगा कि गाँवों के लिए कोई निम्न प्रकार की शिक्षा- 

ही नहीं व्यवस्था की जा रहो है। इसके लिए यह आवश्यक है 

कि शहरों के लिए उपयोगी उद्योग चुने जायें तथा 

पाख्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन किये जायें। पर बुनियादी शिक्षा के सामान्य 
सिद्धान्त तथा विधि ज्यों-की-त्यों रहनी चाहिए | 
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दुनियादि शिक्षा का विकास नथा प्रगति 
बुनियादी शिक्षा के लिए महात्मा गॉधी ने शोपण-विहीन, वर्गछ्न, करमंोगी 


स्वतंत्र समाज-व्यवस्था को आवश्यक माना है। बुनियादी शिक्षा की योजना 
को देश के सामने रखने से पहिले महात्मा गाँधी ने इसके मल सिद्धान्तों तथा 
इसकी अच्छाइयों के सम्बन्ध में प्रयोग कर लिये थे। अपने इन प्रयोगों की 
सफलता के आधार पर उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने का निश्चय किया | 
उनके इस प्रयोगकाल को हम दो माणों में विभक्त कर सकते है | पहिल्य काल 
गॉधीजी के अफ्रीका-निवास से प्रारम्भ होता है। वहाँ “टाल्सटाय फाम' में 
इसी तरीके से शिक्षा का कार्य प्रारम्भ किया गया था | इसके पश्चात्‌ सन्‌ १०९२० 
जब विदेशी शासन का अन्त करने के लिए सहयोग आन्दोलन आरम्म 
किया गया तब से राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा का वह प्रयोग भारत में भी परारम्म हो 
गया | इस कार्य में गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, तिलक विद्यालय, 
नागपुर तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया । 
राजनैतिक आन्दोलनों के कारण इन संस्थाओं का कार्य अधिक संगठित रूप 
से आगे न बढ़ पाता था क्योंकि आन्दोलनों के प्रारम्भ होते हो इन संसखाओं 
में काम करने वाले शिक्षक तथा छात्र राजनेतिक कार्यो में छग जाते थे | इतना 
होते हुए भी इन प्रयोगों से गांधीजी के मन में शिक्षा की यह योजना एक 
निश्चित ओर स्पष्ट रूप घारण करती गई | 
सन्‌ १९३५० के संविधान के अनुसार चुनाव होने पर सन्‌ १९३७ में भारत 
के अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बन गए। इसी अवसर पर अपनी 
शिक्षा योजना की ओर देश के विद्वानों का ध्यान खींचने के लिए गॉधीजी ने 
हरिजन' नासक पत्रिका में शिक्षा-सम्बन्धी छेख लिखकर इस विपय पर चर्चा 
आरम्म की । इसी के वाद सन्‌ १९३७ में २२ तथा २३ अक्तूबर को वधा में 
अखिल भारतीय शिक्षा-परिषद्‌ बुलाई गई | इसमें भिन्न-भिन्न ग्रान्तों के शिक्षा- 
त्री तथा राष्ट्रीय शिक्षा का काय करने वाले शिक्षा-शास्त्रियों ने माग लिया 
था | महात्मा गाँधी ने इस परिष्रद्‌ के सामने नइ शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में 
अपने विचार रखे | उन्होंने संगार के शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा मान्य क्रिया द्वारा 
शिक्षा” के सिद्धान्त को आधार बनाया । पर अन्य देशों में क्रिया केवल क्रिया 
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१८४ ::; भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 
कराने के लिए तथा मनोरंजन के छिए करवाई जातीं ६। पाश्चात्य देशों में 
धन तथा साधन प्रचुर है, अतः वहाँ यह सव सम्भव है| भारत तो गरीब देश 
यहाँ तो अमी प्राकृतिक साधनों का उपयोग भी साधनों के अभाव में पृष्ठ 
रूपेण नहीं हो पा रहा ह | अतः गरीबी तथा साधनों को कमी के कारण महात्मा 
गाँधी ने क्रिया का सम्बन्ध एक उत्पा- के क्रिया से जोड़ा | यह क्रिया समाज मे 
प्रचलित उद्योग के रूप में होगी तथा इस उद्यादक उद्योग की क्रियाओं की 
शैक्षणिक सम्मावनाओं के उचित उपयोग से जो ज्ञान प्राप्त होगा वह ठोस तथा 
वास्तविक मी होगा । इसके साथ-साथ गॉबधीजी ने शिक्षा में स्वावरूम्बन को 
आवश्यक माना । देश की गरीबी को दूर करने तथा इतने बृहत्‌ देश में सभी 
को शिक्षित करने के लिए यह बड़ा व्यावह्रिक साधन हैं | इसीलिए गाँधीजी 
ने कहा था कि “शिक्षा से मेरा तात्मयय बालक के शारीरिक, बोड्धिक तथा 
नतिक विकास से है। बालक की आन्तरिक शक्ति ओर सोन्दर्य को विकसित 
करना शिक्षा का प्रमुख उद्दंश्य है। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है| साक्षरता न 


| अभी 0] 


तो शिक्षा का आदि है और न अन्त । वह तो मनुष्य को शिक्षित बनाने का 


साधन-मात्र है अतः में बालक की शिक्षा का प्रारम्भ उसे उपयोगी उद्योग 
सिखलाकर तथा उसे अपनी शिक्षा के प्रारम्भ से ही उत्यादन करने योग्य बना- 
कर करूँगा | इस प्रकार, प्रत्येक शाह्म स्वावलहूम्बी बन सकेगी | 

“मेरा विश्वास है कि ऐसी शिक्षा से बालक के मस्तिष्क तथा आत्मा का 
विकास सम्भव हो सकेगा | केवछ आवश्यकता इस बात की है कि उद्योग केवल, 
जैसा कि आजकल किया जाता है, ओपचारिक रूप से ही न पढ़ाया जाये वरन्‌ 
उसे वेज्ञानिक विधि से उससे सम्बन्धित कैसे तथा क्‍यों का ज्ञान कराते हुए 
पढ़ाया जाना चाहिए । 

“मल्तिष्क की उतल्येण्गा का प्रमुख साधन द्ारीरिक श्रम होना चाहिए |” 

इन विचारों को उन्होंने पहिले “हरिजन' में व्यक्त किया तथा वर्षा में होने 
वाली अखिल भारतीय शिक्षा परिषद्‌ में अपनी बुनियादी शिक्षा योजना कौ 
रूप-रेखा प्रस्तुत की | गॉधीजी की योजना के प्रमुख तत्व निम्न थे : 

१, प्राथमिक शिक्षा कम-से-कम ७ वर्ष की हो | 

२, शिक्षा का साध्यम मातृभाषा हो | 
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, यह शिक्षा किसी मृझोद्योग के साध्यस से ८ जाये ! 
४, शिक्षा ख्वावलूण्वी हो अथात्‌ 
का वतन नरक सके | 
अखिल भारतीय शिक्षा परियद में गोधाजों को शिक्षा-योजना पर विचार- 
विमर्श हुआ तथा अन्त से निम्न प्रस्ताव एस किये गए : 
2, परिषद्‌ का सत हे कि सम्पृण देश के लिए 3 वर्षोध निःश्ुल्क्र अनिवाय 
शिक्षा की व्यवस्था को जाये ! ; 
२, शिक्षा का माध्यम सातृमापा हो | 
३. परिपद्‌ गाँधीजी के इस मत से सहमत है कि इस आयु के वाल्कों को 
शिक्षा किसी प्रकार के शारीरिक उत्पादक काय को केन्र मानकर दीं 
जाये तथा अन्य क्षमताएँ, जिनका विकास करना हैं वा प्रशिक्षण जो 
दिया जाना है, जहाँ तक हो सके, बालक के वातावरण के अनुकूछ 
चुने हुए इस केन्द्रीय उद्योग से'ही प्रदान किया जाये | 
इस परिपद की अपेक्षा है कि यह शिक्षा-वित्रि क्रमशः शिक्षकों के वेतन 
का खच तो निकोलछ हा लगा। 
अखिल भारतोय शिक्षा परिपद्‌ के इन विचारों तथा प्रस्तावों पर खूब 
वारीकी से विचार करने के लिए डा० जाकिर हुस्न की अध्यक्षता मे एक 
समिति गठित की गई । इस समिति में १० सदस्य थे। इस समिति ने काफी 
छान-बीन के बाद अपना प्रतिवेदन गाँधीजी के सामने रखा । महात्मा गाँधी 
के द्वारा स्वीकृत होने पर जाकिर हुसैन समिति का प्रतिवेदन फरवरी सन्‌ १९३८ 
के अखिल मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया | 
कांग्रेस ने इस प्रतिवेदन को मंजूर किया तथा निम्न प्रस्ताव पारित किया गया : 
कि कांग्रेस का मत है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा 
के लि बनियादी शिक्षा निम्न सिद्धान्ण के आधार पर दी जाये 
१, निःशुल्क तथा अनिवाय शिक्षा अखिल भारतीय स्तर पर ७ वष की 
दी जाये ! 
, शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से सातृमापा हो | 
, इस शिक्षा-अवधि में शिक्षा किसी रुप में शारीरिक अ्रम तथा उत्पादक 
श्र 


हा 
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कार्य को केन्द्र मानकर दी जाये तथा अन्य क्रियाएँ तथा प्रशिक्षण 
जो दिया जाना हो वह बालक के वातावरण के अनुकूल चुने हुए इस 
केन्द्रीय उद्योग से पूर्णतः समन्बित हो । 
ये ही बुनियादी शिक्षा के प्रमुख तत्व हैं। कांग्रेस ने डा० जाकिर हुसैन 
तथा ई० डब्ल्यू० आर्यनायकम्‌ को अधिकार दिये कि गॉधीजी के निर्देशन 
तथा सलाह से शीघ्र ही एक अखिल मारतीय शिक्षा-संघ या बोड की स्थापना 
कर जिससे कि बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम सुसंगठित किया जा सके तथा 
जो राज्य या निजी संस्थाएँ शिक्षा के अधिकार में हैं उन्हें उचित परामर्श दिया 
जा सके | 
हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्तावों तथा अखिल मारतीय शिक्षा-परिषद्‌ 
के प्रस्तावों में साम्य होते हुए भी कुछ अन्तर दिखाई देता है। अखिल भारतोय 
शिक्षा-परिषद्‌ के प्रस्तावों में स्वावछम्बन पर बल दिया गया है तथा अपेक्षा की 
गई है कि बुनियादी शिक्षा कम-से-कम शिक्षकों के वेतन का व्यय तो निकाल 
ही सकेगी, पर हरिपुरा कांग्रेस के प्रस्तावों में स्वावलम्बन की बात नहीं रखी 
गई है । 
हरिपुरा कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार अप्रैल सन्‌ १९३८ में हिन्दुस्तानी 
तालीमी संघ के नाम से एक अखिल मारतीय शिक्षा बोड की स्थापना सेवाग्राम, 
वर्धा में की गई। प्रारम्भ से ही यह संघ बुनियादी शिक्षकों के प्रशिक्षण, बुनियादी 
शाह्मओं की व्यवस्था, बुनियादी-सम्बन्धी प्रयोग तथा शोधकार्य कर रहा है | 
बुनियादी शिक्षा की इस नई योजना को देश के अनेक प्रान्तों में प्रश्नय 
प्राप्त हुआ, तथा इसके विस्तार तथा विकास के लिए अनेक कार्य किये गए | 
देश के उत्तरप्रान्त, मध्यप्रान्त, बम्बई, विहार तथा उड़ीसा में बुनियादी शिक्षा 
बड़े उत्साह से प्रारम्भ की गई। पर इस बुनियायी शिक्षा-योजना की सबसे 
अधिक प्रगति बिहार में हुई । 
बुनियादी शिक्षा का प्रथम वष तो प्रमुखतः केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण में 
ही व्यतीय किया गया | दूसरे वर्ष कुछ बुनियादी शाल्ाओं की स्थापना की गई 
तथा उन शाल्यओंँ में बुनियादी में प्रशिक्षित शिक्षकों को रखा गया | इस प्रकार 
बुनियादी शिक्षा के प्रयोग प्रारम्म किये गए । सन्‌ १९३९ तक देश में बुनिवादी 


बुनियादी शिक्षा का स्वरूप दथा प्रगति ::: ३८७ 


शो कल न्‍ ता अब । वि व्य्ा ४5 घर्या का लक सब -०/१७०७ ये थी हम हार अयट ली खरा 'अम्युन्‍न 'नाानन्‍कक 
शिक्षक-आशक्षण संस्थाओं का रख्या ९४ हो गदइ थी तथा विहार के अम्मारस 
हर किक है हु ध् आाद ९) दया छा किले द्यृ 5 ७८2 5० जिंदा वो हि 2 अन्‍नगरभगन+-। लाए सा ५७ कहता 
जिल म॑ ३० नह बानवादा शाह्मए, बम्बइ से "८ जिढ्म बोड झाह्मण तथा 
पर नियादी ्ा जरात रपट ! कक एवं मध्यप्रदेदय आते फ्ऋ ट् 
२८ छानयादा। शाल्मए, गुजरात, महाराष्ट्र, कनाव्क सं, एवं मध्यप्रद रू *८ 
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विद्यामन्दिर स्थापित किये गए | 

इसी बीच में अनेक प्रान्तों में बुनियादी शिक्षा की जाँच आदि के लिए अनेक 
शिक्षा-समितियों का गठन हुआ | इनमें उत्तर प्रदेश में खापित की गई नरेन्द्रदेव 
समिति उल्लेखनीय है | इन सभी समितियों ने प्रायः ७ या ८ वर्ष की अनिवार्य 
निःशुल्क शिक्षा तथा इस पूर्व अवधि तक किसी उतद्यादक उद्योग को केन्द्र 
मानकर शिक्षा देने का सुझाव दिया | यह केन्द्रीय उद्योग बालक के प्राकतिक 
तथा सामाजिक वातावरण के अनुकूल तथा उससे सम्बन्धित होना मी आवश्यक 
माना गया | 


केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद्‌ के अन्तर्गत समितियाँ 


जनवरी सन्‌ १९३८ में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिप्द्‌ ने बम्बई के 
तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा शिक्षामंत्री श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में एक 
शिक्षा उपसमिति की स्थापना की । इस समिति का कार्य बुनियादी शिक्षा- 
योजना की जाँच, बुड तथा ऐबट रिपोर्ट की व्यावसायिक तथा सामान्य शिक्षा- 
सम्बन्धी सुझावों की एश्टभूमि में करना था। डा० जाकिर हुसेन मी इस सर्मित् 
के सदस्य थे तथा उन्होंने प्रारम्भ से ही यह स्पष्ट किया कि बुनियादों शिक्षा- 
योजना “शिक्षा की योजना है न कि उत्पादन की ।” उन्होंने बुनियादी शिक्षा- 
सम्बन्धी अन्य श्रान्तियों का निराकरण करते हुए बताया कि बुनियादी शिक्षा का 
प्रमुख ध्येय उद्योग कार्य में निहित शैक्षणिक सम्मावनाओं का उचित उपयोग 
करना है न कि १४ वर्ष की आयु में उद्योग सीखे बालक उत्पन्न करना | अतः 
यह आवश्यक है कि उद्योग या उद्यादक कार्य में शैक्षणिक सम्भावनाएँ अधिक- 
से-अधिक होनी चाहिए तथा उसमें मानव रुचियाँ तथा कार्यों से स्वाभाविक 
रूप से समवाय करने की क्षमता मी होना आवश्यक है | 

खेर समिति ने सोह्ेश्य रचनात्मक क्रियाओँ के माध्यम से जो क्रमशः उत्पादक 
उद्योग या कार्य के रूप में विकसित हो जायेंगी, बारुक को शिक्षित करने के 
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हे हआ कि प्र म्भिक का ओं कट 
मिद्धान्व को मान्य किया । इसका तालय यह हुआ कि प्रारस्मिक कक्षाओं सें 
विभिन्न प्रकार की अनेक रचनात्मक क्रियाओं की व्यवस्था शेनी चाहिए जिससे 


काए ऊपनी राच के उनुकूल क्रियाएं चुन तथा आगे चलकर ये 
नात्मक क्रियाएं उत्पादक उद्योग में परिणत हो जायें। इस प्रकार बुनियादी 


क. विक्राज 


शिक्षा की सफल्ता प्रारग्मिक कक्षाओं में उपयोगी तथा विभिन्न प्रकार की 
र्वनात्मक क्रियाओं के समुचित तथा उपयुक्त चुनाव पर ही आधारित रहेगी | 
खेर-समिति को सिफारिशा ने बुनियादी शिक्षा की प्रमुख सिद्धान्तों-सम्बन्धी अनेक 
समस्यार्जो को सु्झाकर बुनियादी शिक्षा के नये युग का प्रारम्भ किया | खेर- 
समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्न 
?, बुनियादी शिक्षा की योजना पहिले ग्रामीण क्षेत्रों में छागू की जाये | 
२. शिक्षा को अनिवार्य करने की अवधि ६ से १४ वर्ष तक की आयु 
रखी जाये। पर बुनियादी शाझह्व में ५ वर्ष की आयु के बाल्क भी 
भरती किये जा सकेंगे ! 
, बुनियादी शात्य से ११ वष की आयु के बाद या «वीं कक्षा के बाद 
बालक अन्य शाह्मओं में जा सकेंगे | 
४, शिक्षा का साध्यम प्रान्त की भाषा होगी | 
५. हिन्दुस्तानी--उर्दू तथा हिन्दी के मेल से बनी--भाषा का होना भारत 
के लिए आवश्यक हैं। इसको हिन्दी तथा उद दोनों लिपियाँ होंगी । 
शिक्षक को दोनों लिपियों का ज्ञान हो पर बाकक अपनी झचि के 
अनुसार छिपि चुन सकेंगे | 
5. बुनियादी शिक्षा-योजना बुड़ तथा ऐबट रिपोट से, जहाँ तक क्रिया 
द्वारा शिक्षा का सिद्धान्त है, पूर्ण साम्य रखती है| ग्रारम्मिक कक्षाओं 
में क्रियाएं विभिन्न प्रकार को हों तथा ऊँची कक्षाओं में ये किसी ऐसे 
उत्पादक उद्योग को और क्रमशः विकसित हों जिसका वनायां गया 
सार पिक सके । इस आमदनी को शाह की व्यवस्था में व्यय किया 
जाये | 
कुछ सांस्कृतिक विपय मूल्जेद्रोग से समवायित नहीं किये जा सकते 
अतः इन्हें स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाये | 
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८, शिक्षक-प्रशिक्षण का स्तर उन्नत करके उसे पनर्गठितद किया जाये | 
लघ, प्रत्यक शिक्षक को २० रुपया साहवार से कम नहीं मिलना चाहिए | 
रब्छा शिक्षकों को अधिक-से-अधिक संख्या में नियुक्ति की जाने ! 

2०, बुनियादी शाह्मए उपयुक्त प्रशिक्षित शिक्षक मिलने पर ही खोली जाये | 

११, पाव्यक्रम में अनुभव के आधार पर परिवर्तन किये ऊाये। बुनियादी 

दशाह्मओं में अंग्रेजी वेकल्पिक विपय के रूप में रखी जाये । 

१२, बाह्य परीक्षा न रखी जाये | कश्षावार वर्ग-उन्नति शाक्ष निश्चित करेंगी 
जो निरीक्षक के निरीक्षण के आधार पर आन्तरिक परीक्षा द्वारा 
की जाये | 

खेर समिति ने बुनियादों शिक्षा के स्वावल्स्थन के पश्ष से भी अपने विचार 
व्यक्त किये । उसने कहा कि बुनियादों शिक्षा का प्रमुख सिद्धान्त उद्मादक 
उद्योग के माध्यम से शिक्षा देना हे। 'उत्यादका के स्थान पर रचनात्मक 
शब्द अधिक उपयोगी होगा क्योंकि उत्पादक शब्द से आर्थिक उत्पादन के 
पक्ष को शैक्षणिक पक्ष से अबिक महत्त्व मिल्ल जाता है। समिति इसे सानटी है 


| 
कि बुनियादी शिक्षा शक्षणिक पश्ष को ही अधिक बरू देती है । उत्पादित वस्तु 


बिक्री योग्य हो तथा उच्च कक्षाओं में निर्मित होनी चाहिए, क्योंकि ऊब तक 
वस्तुएं बिक्री योग्य न होंगी उद्यादक उद्योग की शेक्षणिक सम्भावनाओं का 
समुचित उपयोग न किया जा सकेगा ; विक्री से जो आमदनी हो उसे झात्य की 
व्यवस्था के लिए व्यय किया जाये। इस प्रकार खेर समिति ने स्वावट्म्बन के 
पक्ष का समर्थन किया | 

जनवरी १९३९ से केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिपद्‌ ने श्री खेर की अव्यक्षता 
में एक और समिति की स्थापना की । इस समिति का कार्य बुनियादी रिश्ला का 
माध्यमिक शिक्षा से समन्वय करने के सम्बन्ध में सुझाव देना था ! इस समिति ने 
प्रमुख रूप से सुझाया कि बुनियादी शिक्षा की अवधि ८ बष की हो | इस 
अवधि को सुविधा के लिए दो भागों में विमक्त किया जाये--एक जूनियर वेसिक 
५ वर्ष की तथा दूसरी सीनियर बेसिक ३ व की | पर यह सम्पूर्ण अवधि पूर्ण- 
तया एक ही है, केवल व्यावदह्यरिक तथा सुविधा के लिए दो मार्गों में विमक्त 
समझी जाये | 
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दोनों खेर समितियों की रिपोग को केन्द्रीय शिक्षा सल्यहकार परिषद ने 
स्वीकार कर लिया तथा इन दोनों समितियों के सुझाव द्वितीय महायुद्ध के बाद 
भारतीय शिक्षा के विकास तथा पुनगठन को योजना में, जिसे सार्जेग्ट रिपोर्ट 
कहते हैं, ममाविष्ट कर छिये गए | 


साजण्ट रिपोर्ट (१९४४) 


साजण्ट रिपोट मारतीय शिक्षा-सम्बन्धी बृहत्‌ तथा प्रथम बार सभी सम्भाव- 
नाओ आर आवश्यकताओं को देखकर बनाई गई है| इस रिपोर्ट में बुनियादी 
शिक्षा के प्रमुख सिद्धान्त क्रिया या उद्योग द्वारा शिक्षा” को मान्यता दी गईं 

| इसमें खेर सम्रितियों की सिफारिशों को आधार मानकर ४० वर्ष की 

अवधि में सम्पूण मारत में अनिवाय निःशुल्क शिक्षा-व्यवस्था की योजना बनाई 
गई है | 

साजेण्ट रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण पाख्यक्रम इसी “क्रिया द्वारा 
शिक्षा' के सिद्धान्त पर विकसित करने का सुझाव दिया गया है। पर साेंप्ट 
रिपोट में स्पष्ट व्यक्त किया गया है कि शिक्षा के किसी भी चरण, विशेषत: 
प्राथमिक शिक्षा-स्तर पर खावलूम्बन नहीं अपनाया जाना चां छात्रों के 
उत्पादन से अधिक-से-अधिक उद्योग का सामान खरीदा जा सकता है | 

सार्जण्ट रिपो मे इस प्रकार बुनियादी शिक्षा के स्वाश्रय के सिद्धान्त को 
छोड़कर बाकी सभी प्रमुख तत्त्तों तथा सिद्धान्तों को मान्यता दी गई। साजेंण्ट 
रिपोट को केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सभी सरकारों ने मान्यता दी तथा इसी के 
आधार पर ४० वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए ५-५ वर्ष की योजनाएँ बनाई 
गई | ये योजनाएं सन्‌ १९४६-४७ से प्रारम्भ भी की ग॒ 

शासकीय स्तर पर ये समितियां बनीं तथा इनके सुझावों के अनुसार 
अखिल भारतीय ++ नवारित होती गई | पर प्रारम्भ में डेढ़ या दो वर्ष 
बुनियादी शिक्षौर प्रयोगों के बाद यह सोचा गया कि बुनियादी क्षेत्र में कार्य 
करने वाले व्यक्तियों का सम्मेलन बुलाया जाये जिससे अनुभवों 
का एकनत्रीकरण हों तथा एक सिली-जुली नीति निर्धारित की 
जा सके | वम्बई सरकार के अनुरोध पर पूना में सन्‌ १९३८ में अखिल 


सम्सलन 
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भारतीय बुनियादो शिक्षा-सम्मेल्‍्नन बुछाया गया। इसमें देश के विभिन्‍न प्रान्तों 
शिक्षा-शास्त्री भी आये थे। सम्मेलन में विचारों का खतंत्रता से आदान- 
प्रदान हआ तथा निम्न वाते निश्चित की गई : 
जी के जल्दी प्रारम्भ होने से देश की शिक्षा की प्रगति बडी कम 
गे सकी है। इससे भारतीय मापाओं को भी क्षति पहुँची है। अतः 
बुनियादी तथा अन्य शाल्मओं में ७ वर्ष की शिक्षा के पूर्व अंग्रेजी 
प्रारम्भ न की जाये 
, पिछले दो वर्षा में बुनियादी शिक्षा ने अच्छी प्रगति की हे | 
- देश के भविष्य के लिए बुनियादी शिक्षा का कार्य वहुत महत्त्वपूर्ण 
है। अतः इसे बिना किसी बाधा के आगे बढाया जाये। केन्द्र तथा 
प्रान्तीय सरकार इसके लिए आवश्यक व्यय की व्यवस्था कर | 
४, बुनियादी शिक्षकों की निम्नतम प्रशिक्षण अवधि १ वर्ष हो । शिक्षकों 
को ग्राम संस्कृति के प्रति आखा रखने के लिए प्रेरित किया जाये | 
५, कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नियंत्रित प्रयोग तथा सघन कार्य किये जायें | 
इन प्रयोगों के आधार पर अन्य शाल्ष ओं को चछाया जाये | 
, शहरी ठथा देहाती शिक्षकों का एक ही प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण 
किया जाये, जिससे उनमें एक-सा ही दृष्टिकोण विकसित हो ! 
७, पिछले दो वर्षों के अनुभवों ने प्रदर्शित किया है कि उद्योग से समवाय 
कर के शिक्षण कार्य किया जा सकता है। पर समवाय जबरजस्ती 
न किया जाये | 
८, समवाय के लिए मृलोद्योग ही नहीं वरन्‌ बालक के सामाजिक तथा 
प्राकृतिक वातावरण का भी ससुचित उपयोग किया जाये | 
९, मूलेद्योग समाज में प्रचलित उद्योग ही हो | 
१०, सघन क्षेत्रों के छिए अलग से निरीक्षक रखे जायें | 
इस प्रकार प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन ने अनुभवों के 
आधार पर कुछ निर्णय किये। पर संसार पर मसहायुद्ध के बादरू छाये हुए 
थे | भारत पर भी इसका प्रमाव पड़ा। अनेक राजनेतिक परिस्थितियों के कारण 
कांग्रेसी मंत्रिमण्डल्यं ने त्यागपत्र दे दिये। फलस्वरूप यह सोचा जाने छगा कि 
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बुनियारी शिक्षा का कार्य युद्ध तथा कांग्रेसी संत्रिसंडलों के न रहने से शिथिल 
पड़ जायेगा | पर ऐसा नहीं हुआ | द्वितीय वष तो काय टौक चछा पर तृतीय 
वर्ष में (१९४०-४१) कार्य की गति मन्द पड़ गई । उड़िसा के शिक्षा-सचा- 
लक ने तो बुनियादी शिक्षा बोड को ही भंग कर दिया तथा सर्मा बुनियादी 
शाह्मएँ बन्द करवा दीं। पर श्री गोपाट्वन्धु चाधरी ने जो उस समय उड़ीसा 
के बुनियादी शिक्षा बोर्ड के सचिव थे, सरकारी नोकरी छोड़कर स्व॒तन्त्र रूप से 
बुनियादी का काय प्रारन्भ किया | 

तीसरे वर्ष १९४१ में जामिया नगर में प्वितीय अखिल भारतीय बुनियादी 
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शिक्षा-सम्मेडन हुआ | इसमें यह निष्कर्ष निकाछझा गया कि डनुभवों ने यह 
सिद्ध किया है कि बुनियारी शिक्षा से छात्रों के स्वास्थ्य तथा व्यवहार में पर्यात 
सुबार हुआ है। उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। तथा वे स्वतंत्रता से अच्छी 
तरह विचार व्यक्त कर सकते हैं | उनमे सह तथ्य सामाजिक भावनाओं 
का भी विक्रास हुआ है। म्विष्य में इससे मी अच्छे परिणाम इस शिक्षा से 
दिखाई देंगे 

सन्‌ १९४२ के भारत छोड़ो' आन्शेउन ने सम्पूर्ण देश को उत्तेजित 
तथा क्रियाशील किया था | अउः सभो नेताओं तथा छोगों का ध्यान आन्दोलन 
की ओर ही रहा तथा बुनियादी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तथा सभी नेताओं के जेल 
में होते के कारण बुनियाद शिक्षा का काम बन्द-सा हो गया | 


९5. 


बुनियादी शिक्षा की नई परिभाषा 


लिप 


जेल से आने क वाद गांधीजी ने कहा कि बुनियादी शिक्षा कवर ७ या 
८ वर्षो तक धो सीमित नहीं रहनी चाहिण। इसे तो जीवन-भर चलना 
चाहिए । बुनियादी शिक्षा तथा जीवन साथ-साथ चकछेंगे | इस प्रकार बुनियादी 
शिक्षा 'जीवन द्वारा, जीवन की शिक्षा' बनी | ह 

बुनियादी शिक्षा के इस नये अथ से शिक्षात्रिदों को परिचित कराने तथा 
विगत ५ वर्षों के प्रिकास पर दृव्पात करने के किए सेवाग्राम में जनवरी १९४० 
में तृतीय ऊखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन बुढाया गया। इस सम्मेलन 
में गांधीजी ने बुनियादी शिक्षां की नई कल्पना सदस्यों के समक्ष रखी। 
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 # कि बऔ 


सम्मेलन ने विचार-विसश्श वे >> 
सम्मझन न विचारुवसश क बाद बानयादी शिक्षा की निम्न चार अवस्थाएँ 


2. ग्रोढ़ शिक्षा--इसे प्रथम स्थान दिया गया क्वोंकि कोई भो देश 
अशिक्षित नागरिकों के रहते हुए विकसित नहीं हो सकता 
 पूल-बुनियादी शिक्षा ७ वष से कम आयु के बच्चों को 

३. बुनियादी शिक्षा ७ से १४ वष की आयु के बच्चों को | 

४, उत्तर-बुनियादी बुनियादी स्तर के बाद ! 

सम्मेद़न मे इन चारो स्तरों के छिए पाज्यक्रम बनाने तथा इसकी रूपरेखा 
तेयार करने आदि के लिए चार समितियाँ वनाई गई तथा सेवाग्रास नई 
कल्पना के अनुसार बुनियादी के सम्पूर्ण स्तरों के प्रयोग का केन्द्र चना गया 
इसके वाद सेवाग्राम में पूव-बुनियादी तथा प्रोढ़ शिक्षा का कार्य मी घारम्य 
किया गया । 

सन्‌ १९४७ में बिहार तथा सेवाग्राम में बुनियादी शिक्षा-स्तर में शिक्षा 

पानेवालं ने अपना छवर्षीय पाव्यक्रम पूर्ण किया | अतः यह आवच्यक हो 
गया था कि उत्तर-बुनियादी का पाख्यक्रम तेयार किया जाये । अतः इसके 
लिए. एक समिति की स्थापना की गई | इसके पूर्व छ्वर्पीय बुनियादी शिक्षा 
को <वर्षीय में बदलने तथा पुनगठन करने के लिए पाख्यक्रम तेयार करने के 
लिए. भी समिति गठिन को जा चुको थी | 


ि। 


उत्तर-बुनियादी रुमिति की चर्चा गाँधीडी से भी हुई तथा उन्होंने स्पष्ट 
हा कि उत्तर-बुनियादी शिक्षा सम्पूर्णतः स्वाश्रयी होनी चाहिए | इस दृष्टि से 


गांधीजी के अनुरोध पर कुमारबाग (चम्पारन, बिहार) तथा सेवाग्राम में दो उत्तर 
बुनियादी संस्थाएं प्रयोग के लिए. स्थापित की गईं | इन प्रयोगों ने सिद्ध किया 
कि उत्तर-बुनियादी संस्थाएं स्वाश्रयी हो सकती हैं । 

इस समय तक देश की सभी प्रान्तीय सरकारों ने बुनियादी शिक्षा प्रयोग के 
तोर पर प्रारम्भ कर दी थी पर इसे अभी प्राथमिक स्तर पर »या ९० बर्ष के 
लिए. रखा था | इसका कारण यह था कि ८वर्षीय बनाने में धन अधिक व्यय 
होता था तथा उसकी कमी थी तथा सरकारी शिक्षा विभागीय उच्च अधिकारी 
बुनियादी का प्रसार अधिक चाहते भी नहीं थे। अतः स्वतंत्रता-प्राप्ति तक 


१९४ ४: : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 
प्रमुखतः बुनियादी शिक्षा प्रयोग के तोर पर ४ या ५ कक्षाओं तक ही प्रान्तों 
में चालू रही | 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद बुनियादी शिक्षा 


030 


सन्‌ १९४८ में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद केन्द्रीय शिक्षा मंत्री स्वर्गीय 
आजाद ने कहा कि स्वतंत्रता-ग्राप्ति के पूर्व की योजनाएँ आज की परिवर्तित 
परिस्यितियों के लिए अनुपयोगी सिद्ध होंगी। अतः अनिवाये बुनियादी शिक्षा 
को सम्पूर्ण देश में छागू करने के लिए ४० वर्षों की अवधि तक ठहरना ठीक 
न होगा 
तत्कालीन शिक्षा-मंत्री श्री मॉलाना आजाद प्रशिक्षित शिक्षकों तथा शाह्य- 
भवनों की कमी से भी अवगत थे | इसके लिए उन्होंने सुझाया कि जब तक 
शिक्षक प्रशिक्षित किये जायेंगें स्वतंत्रता से की गईं सेवाओं से कार्य लिया जाये 
तथा शालह्म-भवनों के नकशों में परिवतन करके कच्ची इमारतों से काम चलाया 
जाये | भवन इत्यादि में साधनों का व्यय न करके जनता की शिक्षा के लछिए 
साधन जुगाना अधिक उपयोगी तथा आवश्यक है | 
स्त्रतंत्रता-प्राप्ति के बाद प्रतिवर्ष नियमित रूप से अखिल भारतीय बुनियादी 
शिक्षा-सम्मेलन होने लगे | इससे बुनियादी शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार में बडा 
सहयोग मिला | देश के विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी 
प्रयोगों तथा ग्रगति का ज्ञान भी इससे हो जाता है | 
७ से ९ जून १९७९ में कोयम्बदर के पास परियानैकेनपत्यायम्‌ में पाँचवाँ 
अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा-मग्मेल्न हुआ | इस सम्मेलन का उद्धायन 
करते हुए श्री विनोंबा भावे ने बुनियादी शिक्षा की नई जिम्मेदारी की ओर 
लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कह्य कि बुनियादी शिक्षा के श्रेष्ठ 
मांग द्वारा ही सवोदयी समाज का निर्माण हो सकता हे। इसी समय विनोबा- 
जी का क्रान्तिकारी भूदान आन्दोलन आरम्भ हुआ। इस भूदान आन्दोलन 
से आमदान की प्रक्रिया निकली, जो संसार में सामुदायिक समाज बनाने का 
एक नया मार्ग उपस्थित कर रही है। आमदान तथा भूदान के विचार ने 
बुनियादी तालीम को एक नया मोड़ दिया, क्योंकि ग्रामदान आन्दोलन से 


बुनियादी शिक्षा का स्वरूप तथा प्रगति ::: १९७ 


श [कप 


एक निर्दल छोक-नीति तथा स्वावल्म्वी अर्थ-नीति का जो नया विचार निकला 
है, उससे हमारी बुनियादी शिक्षा का क्षेत्र बढ़ गया है। इसके पूर्व बुनियादी 
शिक्षा का क्षेत्र विभिन्न बुनियादी शाल्मएँ तथा उसके आस-पास का ससाज था 
पर अब इन छोटे-छोटे घेरों से निकककर ग्रामदान ने उसे सम्पर्ण जन-समाज- 
रुपी समुद्र में ठा खड़ा किया ६। वास्तव में बुनियादी शिक्षा की सभी को 
जन्म से मृत्यु तक की शिक्षा' की जो परिकल्पना है उसे रूपायित करने के लिए 
बुनियादी शालाओं को जन-जीवन के वीच रखकर उन्हें देसा ही रूप देना 
होगा जेसा कि समाज है। पर इसके लिए हमें अपने समाज को सर्वजन- 
सुखाय' बनाना होंगा अर्थात्‌ सर्वोदयी समाज की स्थापना करनी होगी | 
यही बुनियादी शिक्षा की जिम्मेदारी है। इस प्रकार अब बुनियादी शिक्षा का 
उद्देश्य सर्वोदयी समाज की स्थापना करना निश्चित किया गया | 

सन्‌ १९५० में बुनियादी शिक्षा में विश्वविद्याल्योन शिक्षा के स्थान तथा 
स्वरूप पर बड़ी चर्चा होने छगी थी। सन्‌ १९४८ में राधाकृष्णन आयोग ने 
अपने प्रतिवेदन में ग्रामीण विश्वविद्याल्यों का सुझाव दिया था | ऋुतः १९०१ 
के सातरवेँं अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा में 
विश्वविद्यालयीन शिक्षा पर विचार किया गया तथा तालीमी संघ ने उच्च 
शिक्षा समिति” सेवाग्राम में विश्वविद्यालयीन विद्यालय की योजना बनाने 
के हेतु निर्मित की। इस समिति ने विश्वविद्यालयीन शिक्षा को बुनियादी 
शिक्षा तथा महात्मा गॉधी के उच्च शिक्षा-सम्बन्धी विचारों से समन्वित करके एक 
योजना बनाई । इस प्रकार उत्तम बुनियादी शिक्षा का सूत्रपात हुआ। प्रथम 
उत्तम बुनियादी केन्द्र सेवाग्राम में खोला गया तथा इसमें १८ छात्र भरती 
किये गए | 

खतंत्रता-प्राप्ति के बाद देश में बुनियादी शिक्षा पर विचार करने के 
लिए अनेक समितियों की स्थापना की गई। एक समिति उत्पादन तथा 
स्वावलूम्बन पर विचार करने के लिए बनाई गई | इसने विहार तथा बम्बई राज्यों 
की बुनियादी शालयओं का कार्य देखा तथा सुझाव प्रस्तुत किये। केन्द्रीय 
शिक्षा-सत्यहकार-मण्डल ने इन पर मार्च १९५२ की अपनी वेठक में विचार 


7०. 


किया तथा निम्न निणय किये : 


१९६ ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएं 
2, बुनियादी शिक्षा में जो उत्पाइक उद्योग रखे गए. ह उनका शेक्षणिक 
महत्व इतना अधिक हैं कि यदि आर्थिक लाभ विल्कुछ ही न हो तो 
मी बुनियादी शिक्षा को व्यवस्था आवश्यक हू । 
, राज्य आठ याल की पृण शिक्षा को व्यवस्था करे | 
, शेक्षणिक तथा उत्मादक दोनों दृश्यों से उद्योग पर बकू दिया जाये | 
खतंत्रता-प्राप्ति के बाद बुनियादी शिक्षा का काम बहुत बढ़ गया था | 
क्षकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थाएं तथा बुनियादी शाह्षओं के अधिक-से- 
अविक संख्या में खुलने के कारण सन्‌ १९५४ में बुनियादी शिक्षा तथा प्रोढ़ 
शिक्षा का एक अछहूग उपविभाग शिक्षा-मंत्राल्य में खोल्य गया | 
सन्‌ १९५५ के आरम्म में कन्द्रीय शिक्षा सछाइकार परिपद्‌ के अन्तर्गत एक 
बुनियादी शिक्षा उपसिमिति बनाई गइ, जो बुनियादो शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न 
समस्याओं पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्राल्य को सुझाव देती है । 
बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी शोध काय करने के लिए. एक राष्ट्रीय अन्वेपण 
केन्द्र मी खोला गया है| 
देश में बुनियादी शिक्षा की प्रगति की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार 
ने सन्‌ १९९५ में श्री रामचन्द्रनू की अध्यक्षता में बुनियादी 
बुनियादी शिक्षा- शिक्षा-मूल्यांकन समिति की स्थापना की। इस समिति का 
मूल्यां झन समिति प्रमुख कार्य देश में बुनियादी शिक्षा की वतमान प्रगति की 
(१९०५-५६) जॉच करके भावी विकास के लिए. सुझाव देना था। इस 
समिति के सुझाव बढ़े बहुमूल्य हैं तथा केन्र ओर राज्य 
सरकारे इसके अनुसार अपना काय आगे बढ़ा रही हैं | 
सन्‌ १९७६ में बुनियादी शिक्षा समिति के सुझाव पर देश के छोगों का 
ध्यान बुनियादी शिक्षा की ओर आकर्षित करने के छिए दिल्ली 
में २८ अग्रेड से ७ मइ तक एक बुनियादी शिक्षा प्रदशन- 
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न, 


अखिल भारतीय 


नियादी शिक्षा 
डे हे ला का आयोजन किया गया । इस प्रदशनी का उद्घाटन 
प्रदुश नी तथा गन को 0 5 248 2 28222 
परिवेह राष्ट्रपत ने कया था। इसमे २४ राज्यों ओर कुछ संस्थाओं 
रे 


ने भाग लिया था। इसी अवसर पर ३० अप्रैछ से २ मई 
१९५६ तक राज्यों के प्रमुख शिक्षा अधिकारियों की एक परिपद्‌ डॉ० जाकिर 


(0 + कर कर का 

क्‍ ठुनियादी शिक्षा का स्वरूप तथा प्रगति : ४६ १९७ 
हसेन के संचालन में मई डिल्दी से ॥ई इस परियद से रा 
हुतन के सचाइन मे नई दिल्ली में हुई। इस परिपद्‌ में परमरतः बुनियादी 
ख्नि9 “7 पता म्कत्का व्प्म ट्ीकर द्ु >> यादाी मना >ज्ट्र २. अंग 
शिक्षा का कच्यना का स्ट्ाकरण, बुनयादोी शिक्षा विकास, स॒धार, संगठ न 
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चाहन, चरालण आआद पर बिचार किया गया 
दश मे बुनयादा /शक्षा के प्रसार तथा विकास के लिए केन्द्र राज्य सरकारों 


को आशिक सहायता देता | १९०० में भारदीय गणतंत्र के संविधान में १० 
वर्षों के अन्दर सम्पूर्ण देश में ६ से १७ वर्ष की आयु तक 


प्रथम पंचवर्षीय अनिवाय निःशुल्क बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था का स्पष्ट 
योजना उल्लेख किया गया है | इस दृष्ठि से केन्द्र सरकार ने बुनि- 


५ 


यादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में स्वीकार 
किया है तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना में बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए 
अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की हैं | 
बुनियादी शिक्षा में प्रयोग करके उपयुक्त तकनीक का विकास करने के 
लिए एक योजना बनाई गई है। इससे आगे चरूकर दूसरी बुनियादी शाल्यओं 
में इस तकनीक का उपयोग किया जा सकेगा! | इस योजना के अन्तर्गत सघन 
क्षेत्र चुनकर बुनियादी तथा समाज-शिक्षा की निम्न संस्थाओं को खोला गया 
2, (अ) एक स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्याल्य--ब॒नियादी 
प्रशिक्षण विद्यालयों तथा संचालन कार्य के विशेष कार्यकर्ता 
तैयार करने के हेतु | 
(ब) एक सीनियर बुनियादी शाल्य --अभ्यास के छिए | 
२. (अ) बुनियादी प्रशिक्षण विद्याल्य--प्राथमिक शात्ओं के शिक्षकों 
के प्रशिक्षण के लिए | 
(व) दो जूनियर बुनियादोे शाला 
3३, पॉच आदश सामुदायिक केन्द्र | 
४, एक संगठित पुस्तकाल्य--आसपास के गोवों को लाभान्वित करने के 
लिए | 
५, एक जनता कालेज | 
सबन क्षेत्र की कुछ वर्तमान प्राथमिक शाल्यओं को बुनियादी में परिवर्तित 
ग 








ि व्क १ 
क लिए | 





करने का समावेश भी इस योजना में है। इस योजना को प्रयोग 


१९८ ::; भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 
स्नातकोत्तर स्तर तक की बुनियादी शिक्षा का काम देखने के ० चाढ्‌ किया 
गया है । अभी २७ राज्यों 2230: 2# ऐसे सघन क्षेत्रों में काय चल शहर हट | 
इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को 
अनावर्तक खर्च का ६६ प्रतिशत तथा आवर्तक खर्च का ६० प्रतिशत, ५० 
प्रतिशत तथा ३३३ प्रतिशत आगामी वर्षों में देती रहेगी | 
एक दूसरी योजना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बुनियादी शाल्मए खोलने का 
प्रावधान रखा गया है | योजना आयोग की एक योजना के अनुसार बुनियादी 
शिक्षा के प्रसार के लिए किये गए. आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का ३० प्रति- 
शत राज्य को - या जाता है। 
केन्द्र राज्यों को नई बुनियादी शाल्यएँ खोलने, गेर-बुनियादी शाल्मओं को 
बुनियादी में परिवर्तित करने, उद्योग शिक्षकों के प्रशिक्षण, बुनियादी शाल्यओं 
में शिक्षा सामग्री तैयार करने आदि के लिए १९५४-५५ से अनुदान देता है। 
कुछ गेर-सरकारी संस्थाओं को भी बुनियादी शिक्षा का प्रसार करने के हेतु किये 
गए कार्यो के लिए अनावतंकः व्यय का ६६ प्रतिशत तथा आवक व्यय का 
५० प्रतिशत दिया जाता है | 
सन्‌ १९८० में ऐसे राज्यों के लिए, जिन्होंने बुनियादी का कोई कार्य तब 
तक प्रारम्प नहीं किया था, एक पाख्यक्रम प्रकाशित किया गया था | बुनियादी 
शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए एक संदर्शिका का प्रकाशन भी किया गया है | 
बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी भ्रान्तियों के निवारण के लिए. बुनियादी शिक्षा की 
कल्पना” नामक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है। इसके साथ बुनियादी शिक्षा- 
सम्बन्धी अन्य पठनीय सामग्री की सूची भी प्रकाशित हुई है । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी ऐसे ही कार्यक्रम 
बनाये गए हैं। केवल अन्तर इतना ही है कि ये कार्यक्रम 
द्वितीय पंचवर्षीय बृहत्‌ पैमाने पर आयोजित होंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना- 
योजना. कार तक बुनियादी वदिक्षा-सम्बन्धी निम्न विकास हुआ है | 
इसी के आधार पर योजना आयोग ने निम्नलिखित लक्ष्य 


शत 2 


/ण!4 
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47. द्ग हम हट 
१, बुनियादी शाल्यए १७७१ १०,००० २८,४०० 
२, लात सरख्या हा ८ छ 090 ४ १ ००.७०० है २७,००० 
+ थाए जा ह न हि रह 
३, बुनि० प्रशिक्षण संस्थ ११७ ४७९ रा] 


उपरोक्त ऑकड़ों से पता चलता है कि सन्‌ १९५०-०१ में प्राथमिक स्तर के 
दर्ज छात्रों की संख्या का १ प्रतिशत बुनियादी शाल्मओं में दर्ज था | यह ग्रति- 
शत प्रथम योजना कार के बाद ५०-७६ में ४ प्रतिशत हों गया तथा हितीय 
योजना काल के बाद १९६०-६१ में ११ प्रतिशत होने की आशा है | 

इस छक्ष्य की प्राप्ति के छिए द्वितीय योजना कार में अधिक-से-अधिक 
बुनियादी शात्यएः खोलने, गेर-बुनियादी शाल्यओं को बुनियादी में परिवर्तित 
करने, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएँ खोलने, गेर-बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं को 
बुनियादी में परिवातित करने, बुनियादी शिक्षा-क्षेत्र के निरीक्षकों को प्रशिक्षण 
देने, बुनियादी साहित्य तैयार करने, महित्याओं को बुनियादी में प्रशिक्षित करने 
आदि की योजनाएं बनाई गई हैं। द्वितीय योजना कार में जहाँ तक होगा 
सम्पूर्ण बुनियादी शालह्मए. ८वों कक्षा तक स्थापित की जायेंगी। बुनियादी 
शाल्मओं को जन-जीवन केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए बुनियादी 
शिक्षा को कृषि, ग्रामीण उद्योग, सहकारिता सथा सामूदायिक विकास आदि 
योजनाओं के कार्यक्रमों से सम्बन्धित किया जायेगा | माध्यमिक शिक्षा-परिपद्‌ के 
समान प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा-परिपद्‌ की स्थापना भी की जायेगी । 

माध्यमिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा को समन्वित करने के किए केन्द्रीय 
शिक्षा सलाहकार परिषद्‌ ने एक समिति का गठन भी द्वितीय योजना काल में 
किया है, जो समय-समय पर उचित सलाह देती है। देश में उत्तर-बुनियादी 
गाल्गएं अधिक संख्या में खोलने की योजना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 
रखी गई ह | 


मध्यप्रदेश में बुनियादी शिक्षा 


मध्यप्रदेश की बुनियादी शिक्षा पर हम निम्नरझिखित दृशष्टिकोगों से विचार कर 
सकते हैं : 


२०० ::; भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 
2, नई बुनियादी शाह्मएं खोलना । 
२, प्रचलित प्राथमिक शाल्ाओं को बु नेयादी में परिवर्तित करना | 
३, बुनियादी शिक्षकों तथा कार्यक्रताओं का ग्शिक्षण | 


नई बुनिप्रादी शाऊाएँ खोलना : 


नवीन मध्यप्रदेश के महाकोशल क्षेत्र में सन्‌ १९३९ मे ८७ विद्या्मन्दिर 
खोले गए थे। इन विद्यामन्दरों से बुनियादी शिक्षा का कुछ अंश सम्मिल्ति 
था। पर इन्हें पृ बुनियादी नहीं कह सकते हैं | सन्‌ /४७ में खतंत्रता-प्राप्ति के 
बाद महाकोशल क्षेत्र की प्रत्येक तहसीऊक में एक-एक बुनियादी शालह्व प्रयोग के 
लिए खोली गई । मध्यमारत क्षेत्र में ५१-५२ तथा विन्ध्यप्रदेश और भोपाल क्षेत्र 
में ५२-५३ से इस दिद्या में काय हुआ। इन क्षेत्रों की सभी बुनियादी शाह्यओं 
में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ द्वारा निधारित अश्टवर्षीय बुनियादी पाव्यक्रम ही 
चलता है। इन बुनियादों शालाओं के अतिरिक्त अन्य नई बुनियादी शात्यओं 
की स्थापना को गई तथा की जा रही है। मध्यप्रदेश शासन ने बुनियादी 
शाल्यओं की संख्या-इृद्धि के छिए प्राथमिक शाह्याओं के शिक्षकों का न्यूनतम 
वेतनमान भी बढ़ाकर ४० रुपए सासिक कर दिया है। इससे शिक्षकों तथा 
अन्य कार्यकर्ताओं को अधिक प्रोत्साइन मिला है| साथ-ही-साथ बुनियादी 
शाह्मओं की वृद्धि के छिए सबन क्षेत्रों का निमाण भी किया गया है। इस 
सघन क्षेत्रों की शालाओं को बुनियादी बनाया गया ह॑ं जिससे आसपास की 
गेर-बुनियादी शात्मओं पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है| पर अभी भी गैर- 
बुनियादी शाल्मओं की संख्या बहुत अधिक होने से बुनियादी तथा गेर-बुनियादी 
दो भेद हो गए हैं। इस भेद तथा अन्तर को दूर करने के किए. अध्यप्रदेश 
शासन ने एक नवीन पाउ्यक्रम तैयार किया है, जिसके आधारमूत सिद्धान्त 
अष्टर्षीय बुनियादी पाख्यक्रम के अनुकूल ही हैं। इस पाख्यक्रम को समस्त 
राज्य की ग्राथमिक शात्यओं में छागू किया गया है । इससे सम्पूर्ण राज्य की 
प्राथमिक शिक्षा का एकीकरण तो होगा ही, साथ-ही-साथ इससे बुनियादी तथा 
गर-बुनियादी का भेद मी कम होगा | शिक्षा-विभाग तहसील, जिला तथा राज्य- 
स्तर पर सेमीनारों या संगोष्ठियों का आयोजन भी समय-समय पर करता है| 


नियादी शिक्षा का स्वरूप तथा प्रगति ::४: २०१ 
इन संगोश्यों में शाल्यओं के अधिपाठक तथा दिश्षा-््षेत्र में कार्य करनेवाले 


कमचारी-गण बुनियादी तथा गेर-बुनियादी के भेद को कम करने के उपायों पर 


विचा र करते हैं। इनक 'निष्कषों के झाधार पर शासन आवधद्यक कारवाहइ 
करके बुनियादी शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने के लिए प्रयत्नशील है | 


स्कक 


प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में प्रान्त में 2० बुनियादी शालाएं खोली 
गई | तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इसके लिए. भोपाल विभाग में 
६२"६९ छाख रुपयों का प्रावधान है। इसके साथ-साथ एक हजार कक्षाएँ, 
खोलने की योजना भी है। मध्यमारत विभाग में ६७० शाल्मएँ खोलने के लिए 
४५८ लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है। इनमें से ५८ के अन्त तक 
१५७६ शालह्ाएँ खोली जा चुकी हँ। विन्ध्यप्रदेश विभाग सें मी इसके लिए 
१००० छाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। महाकोशल क्षेत्र में 
७८० केन्द्रीय शाल्ाएँ खोलने का लक्ष्य रखा गया है। सन्‌ १९५७ तक १८० 
केन्द्रीय शाल्मएं, स्थापित की जा चुकी इस योजना के अनुसार केन्द्रीय 
शाल्ाओं के प्रघानाध्यापक् को ३०) माहवार अलाउन्स दिया जाता है तथा वह 
अपने आसपास के ५ मील के क्षेत्र में स्थित शाह्यओं के शिक्षकों का मार्ग- 
दर्शन करता है | 


प्रचलित प्राथमिक शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करना : 


दि 4० 


प्रचाछ्ित प्राथमिक शालह्मओं को बुनियादी में परिवर्तित करने के लिए 
मध्यप्रदेश दासन निम्नलिखित काय कर र 

१, प्रचलित माध्यमिक शालाओं के प्रशिक्षित शिक्षकों को बुनियादी में 
प्रशिक्षित करना | 

२, अधिकारियों तथा शिक्षका के प्रशिक्षण के लिए शिविरों तथा विचार- 
संगोड़ियों का आयोजन । 

३, शालाओं में उद्योग तथा अन्य साज-सजा की व्यवस्था करना | 

४, शिक्षितों की बेकारी निवारणाथ कायान्वित योजना के अन्तर्गत नियुक्त 
शिक्षकों को बुनियादी में प्रशिक्षित करना | 

५, बुनियादी सम्मेलनों में प्रतिनिधि भेजना | 

श्र 
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प्रचलित प्राथमिक शाव्मओं के प्रशिक्षित शिक्षकों को बुनियादी में प्रशिक्षण 
देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना सिवनी तथा रायगढ़ सें की गई है | 
इन केद्धों में प्रशिक्षण की अवधि ४५ दिनों की होगी तथा प्रत्येक क्षेत्र में ७५ 
शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं। राज्य में गेर-बुनियादी शालाओं की संख्या देखते 
हुए इस प्रकार के ओर भी केन्द्र खोलना आवश्यक है | 

अधिकारियों तथा शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के लिए राज्य के सभी 
विभागों में ग्रीष्म तथा शरदकाछीन अवकाशों में शिविर तथा विचार संगोष्टियों 
का आयोजन किया जाता है। इस योजना के अनुसार सन्‌ १९५७-५८ तक 
३०३ शिविर आयोजित किये जा चुके हैं | 

शासन ने प्रतिवर्ष ४५० शाल्ाओं को बुनियादी की साज-सजा देने की 
व्यवस्था की है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में साधन-सजा के लिए 
२,०३,००० रुपयों का प्रावधान है। शाल्यओं को कृषि के लिए भूमि उपलब्ध 
कराने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं | 

सन्‌ १९५८-५९ सें शरदकालीन अवकाश के समय से सम्पूर्ण राज्य के 
प्रशिक्षण विद्यालयों में शिक्षित बेकारी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत नियुक्त 
शिक्षकों को दो माह के अव्पकाछीन प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई थी | 

द्वितीय योजना काल में भोपाल विभाग को ४०० शाल्यओं, विन्ध्यप्रदेश 
की २००० कक्षाओं, मध्यमारत विभाग की १५०० शाह्मओं को बुनियादी में 
परिवर्तित करने की योजना है । 

इसके साथ-साथ देश में जहाँ कहीं भी बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन या संगों- 
प्रिया होती हैं वहा शासन अपने प्रतिनिधि काफी संख्या सें भेजता है। इससे 
राज्य के इस क्षेत्र के कार्यकर्ता बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी नवीन गतिविधियों से 
परिचित होते रहते हैं | 

शिक्षकों तथा कार्यकर्ताओं का बुनियादी में प्रशिक्षण 

मध्यप्रदेश में बुनियादी क्षेत्र में कार्य करने के लिए शिक्षकों तथा अन्य कार्य- 

कताओं के प्रशिक्षण के छिए. निम्नलिखित तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ की 


बस 


बुनियादी शिक्षा का स्वरूप तथा प्रगति : :: २० 


ली 


नप्छ कि व्प् शिक्षकों तथा धर हलक लग दा जी री 
. झानयादा शालत्मअ के शिक्षकों तथा इन शालाओं में निरोक्षण 


का 
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२. बुनियादी प्रशिक्षण शाल्षओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण की बुनियादी में 
व्यवस्था | 
३. वतंमान प्राथमिक शाह्मओं में कार्य करनेदाले प्रशिक्षित शिक्षकों को 
पुनः प्रशिक्षित करने की व्यवस्था । 
इसके लिए स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय (जबलपुर, भोपाल 
तथा उज्जेन) और २३ बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय खोले गए हैं | महिलाओं के 
प्रशिक्षण के लिए राज्य में चार महित्य प्रशिक्षण विद्यालय चल रहे हैं| उन्‌ 
१९६०-६१ में जुछाई से १ स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय 
ग्वाल््यिर तथा २७ बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय राज्य के विभिन्न स्थानों 
में खोले जायेंगे | इन प्रशिक्षण विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षण-कला के 
ज्ञान के साथ-साथ सामाजिक जीवन की शिक्षा भी दी जाती है। शासन ने 
प्रत्येक जिले में एक प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की नीति ही वना ली हैं। इसके 
साथ-साथ अव्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्र भी रायगढ़ तथा सिवनी में खोले गए हैं । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मोपाल में २ प्रशिक्षण महाविद्यालय, विन्ध्य- 
प्रदेश में ८ प्रशिक्षण विद्यालय , मध्यभारत में ६ प्रशिक्षण विद्यालय, १ प्रशिश्षण 
हविद्यालय, तथा १ महिल्य प्रशिक्षण विद्यालय खोलने का प्रावधान है | इनमें 
से प्रायः सभी प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जा चुका अगले वर्ष 
ग्वालियर में बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा कुण्डेश्वर के बुनियादी प्रशिक्षण 
महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर का बनाने की योजना भी है। भोपाल के 
स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्याल्य के विस्तार के लिए ५७-५८ में 
तीन छाख रुपयों का ग्रावधान था । 
राज्य के मध्यभारत क्षेत्र के प्रशिक्षण विद्यालयों तथा उनके शिक्षकों के लिए 
भवन-निर्माण की योजना मी है। इसके लिए क्रमशः ९"९९ छाख तथा ४"०० 
लाख रुपयों का प्रावधान है | 
कोशल क्षेत्र में बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों के भवन-निर्माण के लिए 
३२ छाख रुपयों का प्रावधान हैं| विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में बनियादी प्रशिक्षण 
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संस्थाओं के छात्रावास के लिए ११९८० छाख लागत के १२ भवन बनाने की 
योजना है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यप्रदेश में बुनियादी शिक्षा की अच्छी प्रगति 
हो रही है | शासकीय तथा सार्वजनिक निजी ग्रयत्नों को समन्वित करने के लिए 
महाकोशल में सन्‌ /४७ में तथा मध्यमारत में सन्‌ “५४ में बुनियादी शिक्षा 
समिति” का निर्माण किया गया था। नवीन राज्य के निर्माण के बाद सन्‌ 
2९५८ में इन समितियों का एकीकरण करके सम्पूर्ण राज्य के लिए. एक ुनि- 
यादी शिक्षा समिति! बनाई गई | बुनियादी साहित्य की बड़ी कमी है। अतः 
शासन ने बुनियादी साहित्य-निर्माण में योगदान देने के लिए दो शिक्षकों की 
सेवाएँ हिन्दुस्तानी तालिमी संघ को दी थीं। शांसन भी शाल्रओं के लिए उप- 
योगी एवं सस्ती पुस्तकें प्रकाशित करता है। राज्य के बुनियादी क्षेत्रों में कार्य 
करने वाले कार्यकर्ताओं ने भी बुनियादी साहित्य की ओर ध्यान दिया है व्था 
बुनियादी की कुछ अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ है। इस दिशा में और 
अधिक कार्य करने तथा शासन की ओर से बुनियादी साहित्य प्रकाशन को 
विकसित करने के लिए. एक समिति का गठन किया गया है। शिक्षा-विमाग 
एक बुनियादी त्रैमासिक पत्रिका निकालने के लिए भी प्रयत्नशील है | 


अध्याय १० 


वुनियादी हिक्षा के विभिन्न प्रयोगों में विद्वमारती, 
हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, गॉाँधीग्राम तथा 
आपमिया मिलिया का योगदान 


|] 


बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य वतमान समाज को वदलकर एक शोपण-विहीन 
स्वोदयी समाज का निर्माण करना है | अतः इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था 
को छाने के लिए. यह आवश्यक है कि वर्तमान समाज-व्यवस्था के आधारों में 
आमूछ परिवर्तन किये जायें, क्योंकि आज के समाज के आधारों पर हम इस 
नये जागत शोषण-विहीन समाज के महरू को खड़ा नहीं कर सकते | वर्तमान 
समाज के आधार तो मानव की प्रमुख आवश्यकताओं तथा प्रव्ृत्तियों के ही 
अनुकूल नहीं हैं। आज के समाज की प्रतिस्पर्धा, वर्गमेद, जटिलता यादि ने 
उसे कृत्रिम रूप दे दिया है। इसे सहयोग, सरलता, स्वामाविकता, वर्गहीनता 
आदि पर आधारित करने के छझिए यह आवश्यक है कि वर्तमान समाज के 
दोषों को दूर किया जाये तथा नये समाज की पुनर्॑चना प्रारम्भ की जाये। 
इन दोनों प्रकार के कार्यों के लिए शिक्षा में आमूल परिवर्तन आवश्यक है | 
शिक्षा में आमूछ परिवर्तन का मतलब यह होगा कि बालक के सीखने, ज्ञान 
पाने, पाञ्यक्रम, वर्गोकरण, परीक्षा, पुस्तकें, प्रतिस्पर्धा आदि अनेक बातों में 
आमूल परिवर्तन होगा तथा इन सभी का आधार पत्यक्ष जीवन तथा जीवन की 
ठोस परिस्थितियाँ होंगी न कि श्ञान, जेसा कि अमी शात्मओँ में होता है। 

वर्तमान समाज का स्वरूप बदलने की दिशा में मारत के अनेक विद्यालयों 
तथा संत्थाओं ने आज अनेक वर्षों पूर्व ही कार्य प्रारम्भ कर दिया था| प्रारम्भ 
में तो इन विद्यालयों तथा संस्थाओं ने अपनी सीमाओं में आचार-व्यवहार की 
पद्धति भारतीय आवश्यकताओं के अनुकूछ ही रखी | पर आगे चलकर इन्होंने 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग स्वतंत्रता से करना प्रारम्भ किया | ज्यॉ-ज्यों राष्ट्रीय शक्ति 
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बढ़ती गई ओर राष्ट्रीवा के भावों का विकास होता गया इन राष्ट्रीय शिक्षा 
थाओं का रूप भी बदकता गया। इन खस्थाओं मे से अनंक सस्थाएं बुनियादी 
शिक्षा के स्वरूप निर्धारित होने के पृष से ही चल रही थीं, जैसे विश्वभारती, 
जामिया मिल्या आदि, पर हिन्दुस्तानी ताढीमी संघ तथा गॉधीग्राम आदि 
तो बुनियादी शिक्षा के प्रयोगस्थल्ों के रूप में ही स्थापित की गई थीं। जो 
राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएँ १९३७ के पूर्व अर्थात्‌ बुनियादी शिक्षा के भारत में 
प्रयोग ग्रारम्म होने के पूर्व से चल रही थीं, उन्होंने बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों 
तथा विधियों का प्रयोग भी यथासमय प्रारम्भ किया। इस अध्याय में हम इन 
राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में से विश्वभारती, जामिया मिलिया, हिन्दुस्तानी 
ताल्ीमी संघ तथा गॉँधीग्राम के बुनियादी शिक्षा के विभिन्न प्रयोगों के सम्बन्ध 
में ही विस्तार से चर्चा करेंगे | 


तप 


विदश्वभारती 


आज जो विश्वभारती एक अन्तरांड्रीय विश्वविद्यालय का केन्द्र बनकर 
संसार की, विशेषतया एशिया की सम्यताओं का केन्द्र बन रहा है, उसका 
प्रारम्म महर्षि ठेगोर के द्वारा शान्तिनिकेतन नाम के छोटे-से विद्याल्य के रूप 
में १९०१ में हुआ था। यह विद्याल्य वर्तमान शिक्षा की बुराइयों को दर 
करते हुए प्राचीन भारतीय प्रणाली से वतमान परिस्थिति के अनुकूल शिक्षा 
देने के उद्देश्य से खोला गया था | धीरे-घीरे यह विद्यालय उन्नति करता गया | 
सन्‌ १९१९ में महर्षि टेगोर ने इस विद्यालय के साथ एक ऐसी संस्था को 
स्थापित करना चाह्य जो पूर्वीय देशों को सभ्यता का केन्द्र हो। इसी उद्देश्य 
से सन्‌ १९१९ में इसमें वेदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, बोद्ध साहित्य, अरबी, 
पाली, प्राकत आदि के अध्ययन की व्यवस्था की गई | बाद में चीनी तथा 
तिब्बती भाषाओं और चित्रकछा, संभीत-कला आदि के अध्ययन की व्यवस्था 
इसमें की गई। सन्‌ १९२०-२१ के यूरोप-श्रमण के उपरान्त थेगोर महशेदय 
पूर्व और पश्चिम के मिल्म-स्थछ के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई 
इसी उद्देश्य से सन्‌ १९२१ में २२ दिसम्बर को विश्वमारती की स्थापना हुईं | 
श्रमारती के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं : 


श्ु 
४ िनडित न्व्नन्ड् 


अकतऔ_-कती 
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“» आार्नय कक विविध दृष्नियों से रुत्य के विभिन्न रूपो का साक्षात्कार 
करने को विधियों का ज्ञान यरात करने के लिए मानस-चित्त का झआनु 
बोलन करना | 
« पल को विविध सम्यताओं में मॉलिक एकता के आदार पर सुदृढ़ 
सम्बन्ध स्थापित करना | 
शिया के जीवन और विचार की इस एकता की दृटि से पर्चिम का 
रीक्षण करना ! 
४. पूत् और पश्चिम को एकता का प्रवास करना | 
५. पूव ओर पर्चिम को एकता तथा विचारों के खतंत्र, स्वच्छन्द आदान- 
प्रदान के हेतु एक केन्द्र स्थापित करना | 
विश्वमारती का कार्य शान्तिनिकितन और श्रीनिकेतन नामक दो संखाओं 
द्वारा सम्पन्न होता है | शान्तिनिकेतन के छन्‍्तर्गत विद्यामवन, शिक्षा-विभाग 
तथा कल्ला-भवन हैं। श्रीनिकेतन में कृपि ओर आम-सुधार-सम्बन्धी प्रयोग और 
शिक्षा-शाक्माए हैं | इनके अतिरिक्त कलकत्ते में छापाखाना, ज्रमासिक पत्रिका 
आर पुस्तक-प्रकाशन-विभाग भी इसके अन्तगत हैं | 
विद्याभवन में विद्वानों द्वारा पुरातत्व और खोज-सम्बन्धी काम-काज होते 
हैं। इसमें विभिन्न देशों के विद्वान शोधष-कार्य करते हैं। शिक्षा-विमाग के 
अन्तगत शाह्म की प्रथम श्रेणी से लेकर महायविद्याल्यीन शिक्षा की व्यवस्था हैं | 
यहाँ वर्षा आदि के दिनों को छोड़कर प्रायः वर्ष-मर पेड़ों के नीचे ही कक्षाएँ 
लगती हैं | साधारणतः एक कक्षा में १५ विद्यार्थी रहते हैं तथा सहशिक्षा है | 
स्कूली शिक्षा में दस्तकारी को शिक्षा अनिवाय ह । प्रझ्ति-निरीक्षण तथा आम्य- 
जीवन के परिचय पर प्रारम्म से ही वक दिया जाता है। पास के ही गाँव में रात्रि 
पाठशाल्य भी रुगती है, जहाँ बा्क-बालिकाएँ पारी-पारी से जाकर शिक्षा देने 
का काम करती हैं | कक्षा में शिक्षा या ज्ञान-पाप्ति पर अधिक वर न देकर यहाँ 
आश्रम के जीवन को अधिक महत्व दिया जाता हे। वाछिकाओं का छात्रावास 
अलग है | १२ वर्ष से छोटे बालक भी अलग रखे जाते हैं। अपराध आदि 
करने पर विद्यार्थियों की समाएँ ही दण्ड आदि का निर्णय करती हैं। मोजन 


मीट पा 


तथा अन्य व्यवस्था भी बाल-समितियों द्वारा ही होती है। ये समितियाँ शिक्षकों 
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के मार्गदर्शन में कार्य करती हैं | इस प्रकार हम देखते है कि शिक्षा-विभाग का 
नामकरण ही बुनियादी नहीं है बाकी सभी काम बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तें 
के अनुकूल ही चढता है | ऊँच-नीच का कोई भेद-माव नहीं है। ज्ञान प्रात्ति 
के छिए अनुमब पर बल दिया जाता है | भारतीयता के अनुकूल ही यहाँ का 
वातावरण रहता है | 

कवा-भवन में पुस्तकालय तथा संग्रहालय हैं, जिनमें भारत तथा अन्य देशों 
की वस्तुएँ भी रहती हैं | यहाँ उच्च कोटि की चित्रकला-सम्बन्धी शिक्षा दी 
जाती है | यह संगीत तथा दल्व-शिक्षण का भी उच्चकोटि का केन्द्र है ! 

इसके अतिरिक्त द्ञान्तिनिकेतन में सहकारी दुकान, बिजल्ीघर, अस्पताल, 
अतिथिशाल्य आदि भी हैं | 

विश्वभारती के दूसरे अंग श्रीनिकेतन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है 

१, ग्रामवासियों में रचि लेते हुए उनकी समस्याओं का उचित हलछ करना | 

२, ऐसी प्रयोगशालाएँ तथा शाखाएँ खोलना जो गाँवों की समस्याओं का 

अध्ययन करें तथा क्ृषि-सम्बन्धी प्रयोग करे | 
३. शाला के अध्ययन तथा प्रयोगशाब्म के प्रयोगों से जो ज्ञान प्राप्त हो 
उससे ग्रामवासियों की सफाई, कृषि, खास्थ्य आदि का सुधार करना | 

श्रीनिकेतन का कार्य ग्राम-सुधार, कृषि, उद्योग, शिक्षा आदि विभागों में 
विभाजित है। श्रीनिकेतन में सहकारी संस्थाएं, स्थापित करने, रोग-निवारण, 
प्रौढ-शिक्षा, बालूचर मण्डल स्थापित करना, सामाजिक उत्थान के कार्य करना 
आदि अनेक प्रकार के ग्राम-सेवा तथा सुधार के कार्य किये जाते हैं। इसमें 
विभिन्न उद्योगों तथा कृषि आदि की शिक्षा की व्यवस्था भी है | 

विश्वभारती के दान्तिनिकेतन एवं श्रीनिकेतन की विभिन्न परीक्षाओं तथा 
पाठ्यक्रम आदि की व्यवस्था विश्वमारती विश्वविद्यालय करता है। इसके 
पहिले कलकत्ता विश्वविद्यालय से यहाँ की परीक्षाएँ होती थों | 

विश्वमारती के कार्यों, शिक्षा की व्यवस्था आदि के उपरोक्त विवरण से 
हमें यह स्पष्ट भान होता है कि यहाँ की शिक्षा भारतीय वातावरण के अनुकूल 
तथा प्रत्यक्ष अनुमव तथा जीवन के माध्यम से दी जाती है। यहाँ के शिक्षा- 
सम्बन्धी सभी कार्य देश तथा गाँवों के सुधार के हेतु किये जाते हैं ) इनका भी 
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य्येय समाज में देशोन्नति के छिए आवश्यक परिवर्तन छाना है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि विश्वभारती तथा बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों में साम्य है 
तथा दोनों एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो वास्तविक रूप में 
भारतीय हों तथा जो समानता, भाईचारे की भावना, सहयोग तथा खतंत्रता 
पर आधारित हाँ । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही पथ के पर्िक 
हैं तथा विश्वभारती का गिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग बुनियादी शिक्षा से ही सम्बन्धित 
एक प्रयोग है | 


45. 


जामिया मिलिया दिल्ली 


जामिया मिल्या की स्थापना सन्‌ १९२० से २९ अक्तूबर को अलीगढ़ 
में हुई थी। प्रारम्भ में इसे केन्द्रीय खिल्यफत कमेटो से सहायता मिलती थी | 
इसके कार्यकर्ता खयं पूर्ण खतंत्र होने के लिए अछ्ग से एक फण्ड स्थापित 
करना चाहते थे | छगातार प्रयत्नों के बाद भी इसे धन की कमी बनी रही तथा 
फलस्वरूप यह संस्था इच्छानुसार विकसित न हो सकी | १ जुलाई सन्‌ १९ 
को जामिया मिलिया संस्था अलीगढ़ से डिब्ली छाई गई | तब से यह दिल्‍ली 
में ही स्थित है | 

जामिया में पहिले एक महाविद्यालय तथा एक शाला थी | इनके अतिरिक्त 
दिल्‍ली में एक शाखा शाला, पेशावर ओर रंगून में एक-एक हाईस्कूल 
जामिया से सम्बद्ध थे। अब इसका विस्तार एक विश्वविद्यालय के रूप में हो 
गया है। जामिया की विशेषता यहाँ की धार्मिक शिक्षा थी जो सबके लिए 
अनिवार्य है चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान | हिन्दुओं को संस्कृत, धर्मशास्त्र 
भगवद्गीता, रामायण आदि पढ़ाये जाते हैं | 

बुनियादी शिक्षा की दृष्टि से जामिया सिलिया एक बहुत महत्त्वपूण केन्द्र 
रह है। हिन्दुस्तानी तालीमी संघ के बाद जामिया का नास ही बुनियादों शिः 
के प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आजकल यहाँ बुनियादी शिक्षा के शिक्षकों 
के प्रशिक्षण के दो प्रकार के पाठ्यक्रम चल रहे हैं ; (१) सस्‍्नातकों के लिए उच्चच 
पाठ्यक्रम तथा (२) मेट्रिक-उत्तीर्ण के लिए निम्नलिखित पाख्यक्रम हैं 

जामिया अनेक वर्षों से बुनियादी रिशक्षा के क्षेत्र में स्नातक-स्तर के प्रयोग 
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कर रहा है। यहाँ आसाम, बम्बई, राजस्थान, पंजाब, मध्यमारत, उत्तर्रदेश 
आदि राज्यों से स्नातक शिक्षक बुनियादी के प्रशिक्षण को 

स्वातकों के छिए भेजे जाते रहे हैं। जामिया के स्नातक डिक्षक-प्रडिक्षण को 

उच्च पाव्यक्म केन्द्रीय सरकार ने १९५० मे मान्यता दी थी। तब से 
संस्था में मरती के लिए अधिक भीड़ होने छूगी | 


जामिया संस्था के स्नातक कोस से सीनियर वेसिक शातह्यओं के शिक्षकों 
निरीक्षकों, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों तथा निरीक्षकों को प्रशिक्षण 
मिलता है प्रारम्भ में तो डुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त तथा विधियों से परिचित 
कराया जाता है तथा बाद में विशेषीकृत कोर्स में प्रशिक्षण उनके 
दिया जाता है | 


यह पाख्यत्रम मेट्रिक पास ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो शैक्षणिक कार्य करना 

हते हैं | पिछले कुछ वर्षों में इसकी काफी इंद्धि हुई है। इस पाउल्यक्रम में 

सिद्धान्त, व्यवहार तथा मूलद्योग--तीनों प्रकार की शिक्षा 

मैट्रिक उत्तीण॑ पर समान बल दिया जाता है। इसमें कार्य द्वारा शिक्षा 

के लिए निम्न तथा उद्योग तथा शिक्षा-मनोविज्ञान को अधिक महत् 
पाव्यक्रम. दिया जाता है। इस पाव्यक्रम में इस बात पर हमेशा 

ध्यान दिया जाता हैं कि शिक्षा किस प्रकार नवीन सामा- 

जिक रचना लाने में सहायक हो सकती है। इससे प्रशिक्षार्थी सुनागरिक 

बनते हैं | 


इच्छानुकूल 


यहाँ सभी के लिए दो मूलोद्योग अनिवाय हं--(१) कताई तथा (२) 
कृषि | इसके साथ-साथ अनेक गोण उद्योगों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ भी यहाँ 
हैं--जसे कताई-बुनाई, काडबीड तथा गत्ते का काम, बागवानी तथा कृषि 
लकड़ी का काम, कागज का काम, मिद्दी का काम आदि। प्रतिदिन आधा 
समय उद्योग तथा आधा समय सेद्धान्तिक तथा व्याचशारिक शिक्षण में 


मे व्यव 
किया जाता ६ । 


मूल्यांकन के ढिए सैद्धान्तिक, व्यावहारिक तथा उद्योग परीक्षा पर बराबर- 
वराबर अंक रखे गए है | इस प्रकार यहां तीनों को एकनसा महत्व दिया गया 
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है | ख्वाबठ्म्बन तथा मितव्ययिता का चह्ञेँ पूर्ण ध्यान रखा जाता 


निर्मित अनेक वस्तुओं की खपत संय्या में ही हो जाती है । 


रे 


दो प्रकार के पाउ्यक्रमों तथा प्रशिक्षण के अतिरिक्त जामिया संप्था 
अत्यक्ाबीद बुनियादी का प्रशिक्षण तथा संगोड़ियों का आयोजन भ्यीं करती है | 
इनमें विभिन्न राज्यों से शिक्षक तथा शिक्षाविकारी आते हैं । 


-्छाप 


| 


इसके साथ-साथ यहाँ बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी साहित्य-मिर्माण, शोध- 
कार्य, प्रयोग आदि भी चलते रहते हैं। इस प्रकार जामिया बुनिश्रादी शिक्षा 
का एक बहत ही सहस्त्वपूर्ण केन्द्र है | 


हिन्दुस्तानी तालीमी संघ 


हिन्दुस्तानी तालीमी संघ गॉधी जी द्वारा सन्‌ १९३७ में प्रतिपार्दित हानयादा 
शिक्षा के सद्दान्तों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करनेवाली एक 25 शिक संस्था 
दे | इसकी सकी स्थापना सन्‌ १९३८ में अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रस्ताव के पास 
होने पर सेवाग्राम में बुनियादी शिक्षा के प्रयोग तथा उससे सम्बन्धित शीध काय 
करने के लिए की गइ थी । सन्‌ १९३८ के उपरान्त यह ताह्यमी संच्र श्री आय- 
नायकम्‌ की अध्यक्षता में सेवाग्राम तथा आसपास अपनी निजी <ाल्थिए तथा 
प्रशिक्षण संस्थाएं चला रह है। यह देश में कहीं भी चल रहे बुनियादा शत्षा- 
सम्बन्धी प्रयोगों में सहायता देता तथा उचित मार्गदर्शन करता है । सरकारी तथा 
गेर-सरकारी सभी प्रकार के शिक्षा से सम्बन्धित विभागों से यह सहयाश करता 
तथा विभिन्न राज्यों से भेजे गए शिक्षकों और अधिकारियों को डनियादी में 
प्रशिक्षण देता है। इस प्रकार प्रारम्भ से ही तालीमी संघ दो प्रकार के उत्तर- 
दायितलों को वहन करता रहा है। 

१, अपनी संस्थाएँ स्थापित करके स्वयं प्रयोग करना, उनमें र॑ंशीघन तथा 
विभिन्न विधियों का निर्माण करके उन्हें इन संस्थाओं म॑ खूतरूप 
प्रदान करना | यह सब संघ सेवाग्राम तथा आसपास के बाल्का तथा 
ग्रामीण सामाजिक जीवन के सम्पक के अनुमव के आधार पर करता 
रह्ामह | 
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२१२ ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 
२. अपने कार्यक्षेत्र के अनुभवों के द्वारा देश की सरकारी तथा गेर-सरकारी 
बुनियादी संस्थाओं का उचित मार्गदर्शन करना | 
दादीमी संत्र के ये दोनों कार्य परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं | आज संघ 
के समाज के पास सेवाग्रास में १९० एकड़ भूमि है। इस भृमि पर उद्यादन 
करके ही यहाँ की संस्थाएँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करदी हैं | मई १९५३ 
में यहाँ एक डेरी मी प्रारम्भ की गई थी। इससे संघ की संस्थाओं की दूध, सठा 
दही की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा अतिरिक्त दूध दही से घी तैयार 
किया जाता है | सेवाग्राम में इन सभी उद्योगों को चल्यने तथा आवश्यकता 
पड़ने पर औजारों आदि की मरम्मत के छिए कार्यशा्यएँ भी हैं । 
सन्‌ १९४७ में सेवाग्राम तथा देश के अन्य क्षेत्रों में विशेषतः बिहार में 
वाल्कों ने बुनियादी का अष्ट्षीय शिक्षण पूर्ण कर लिया था तथा इनमें से कुछ 
त्तर-६नियादी ताव्गम ग्रात्त करना चाहते थे । इस दृष्टि से १६ से १९ वर्ष 
युवर्कों के लिए उत्तर-बुनियादी शिक्षा देने के हेतु यहाँ एक उत्तर-बुनियादी मवन 
की स्थापना को गई | सन्‌ १९५१ तथा १९०२ में एक-एक दल चारवर्षीय 
उत्तर-बुनियादी पाउ्यक्रम पूर्ण करके यहाँ से निकछा | उत्तर-बुनियादी तालीम का 
बेय बुनियाद्दे शिक्षा के समान केवल शिक्षकों की तनख्वाह तथा कुछ ऊपरी 
ख निकालना-मात्र नहीं है। यहाँ उत्तर-बुनियादी संस्था तो एक स्कूली 
गांव है जहाँ शिक्षक तथा विद्यार्थी अपना एक समाज बनाकर रहते हैं| यहाँ 
६५ प्रतिशत जीवन का स्वावल्म्बन प्राप्त हो सका है। यहाँ कृषि मृल्ोद्रोग 
के रूप में सिखाई जाती है तथा बालक को ग्रोढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों का 
ज्ञान तथा प्रशिक्षण दिया जाता है । 
सन्‌ १९४९ में प्रधान मंत्री पंडित जवाहरबछाल नेहरू के आग्रह पर तालछीमी 
संघ ने फरीदाबाद तथा राजपुरा में विस्थापितों के शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना 
का कार्य अपने हाथ में लिया | अब यहाँ आदर्श ग्राम स्थापित हुए हैं | यह 
संघ के लिए नई तालीम के एक नये प्रयोग का अवसर था. क्योंकि इन स्थानों 
दुःखी, कष्ट झेले हुए विस्थापितों के समाज में नई तालीम के सिद्धान्तों के 
प्रयोग किये गए | 
सन्‌ १९५० में विश्वविद्याल्यीन शिक्षा का बुनियादी ताहीम के क्षेत्र में 


बुनियादी शिक्षा के विभिन्न प्रयोगों में" योगदान : :: २१३ 
स्थान तथा स्वरूप पर वहुत आपयिक चर्चा होने छगी | सन्‌ १९४८ में राधा- 
कृष्णन्‌ कमी शन ने अपने ग्रवेदन में आमीण विश्वविद्यालयों पर आ.क बल 
दिया था। इसमें डा० मॉरगन ने बड़ा योग दिया था| अतः सन्‌ १९५१ 
में सातव अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा में 
वेश्वविद्या्यीन शिक्षा का विपय बड़ा महत्वपर्ण रहा | इस सम्मेलन के उपरान्त 
तालीमी संब ने सेवाग्राम में विश्वविद्याल्योन विद्यालय की योजना बनाने के हेतु 
“उच्च शिक्षा उपसमिति' का निर्माग किया। इस प्रकार उच्च शिक्षा कों 
बुनियादी तालीम तथा महात्मा गाँधी के उच्छ शिक्षा-सम्बन्धी विचारों से समन्वित 
करने का प्रयत्न किया गया । इस ध्येय से इस समिति ने निम्नदल्खित सात 
दिक्षा वथा शोध के केन्द्र चुने, जिन्हें तालीमी संघ ने मान्यता दी : 


१, कृषि | 

२, पशुपालन तथा डेरी | 

३. आमीण इंजीनियरिंग | ; 
४, आमीण उद्योग (खादी सहित) | 


५, ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य | 
६, मोजन ठेकनालछाजी तथा पोषण | 
७, ग्रामीण शिक्षा | 


विश ४5 


इस प्रकार १९०२ से उत्तम बुनियादी शिक्षा का सूत्रपात १८ युवकों की 
भरती से हुआ | 

प्रारम्म से ही तालीमी संघ बुनियादी संस्थाओं के लिए शिक्षकों के तथा 
शिक्षा-विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित रहा है। संघ का नई 
ताढीम भवन शिक्षकीय कार्य की समस्याओं के हल का केन्द्र रहा है। १९७२ 
के बाद से यहाँ नियमित रूप से बी० टी० या उसके समकश्न डिग्री का शिक्षक- 
प्रशिक्षण स्नातक शिक्षकों को दिया जाता रह्म ६। यहां बुनियादी शिक्षा में 
प्रशिक्षित होने के लिए विभिन्न राज्यों तथा निजो संस्थाओं से शिक्षक तथा 
अधिकारी-गण भेजे जाते रहे हैं! इसके साथ-साथ बुनियादी शाह्वओं के छिए 
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आठवीं पास्त शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था है | 


२१४ ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 


आ 


तालीमी संघ का यह सौमाग्य रहा है कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क के अवसर 
प्रारम्म से ही मिलते रहे हैं तथा यहाँ के कार्यकर्ता भी विदेशों में गये हैं | 
गॉधीग्राम 

अक्तूबर सन्‌ १९४७ में चित्नलपड्टी ग्राम के कुछ सजमनों द्वारा दान दी गई 
जमीन पर गॉधीग्राम की स्थापना हुईं थी | इसका उद्घाटन श्री बाल गंगाधर खेर 
बम्बई के तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा हुआ था। प्रारम्प में यहाँ महिला 
बुनियादी प्रशिक्षण शात्य ओर कस्तूरवा ग्राम सेंविका विद्यालय ही थे। अब 
यह संस्था स्वनात्मक संस्थाओं की एक समन्वित संस्था बन गईं है। सन्‌ १९५४ 
में इसके पास ३११२० एकड़ जमीन थी | अब तो इसके कई छाख छागत के 
मकान हैं | इस पर ५० हजार मकान और बन गए हैं | 

गाँधीग्राम की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ करवे चछते तथा कताई केन्द्र भी 
है। गाँधीग्राम में सन्‌ १९५४ तक ३००० गुण्डी सूत प्रति मास काता जाता 
था तथा ३५,००० रुपयों की खादी का उत्पादन होता थश। अब तो इसमें 
पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है | 

गॉधीग्रास के सघन क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए बुनियादी 
प्रशिक्षण महाविद्यालय, जनता कालेज के समान विद्यालय, जम्यासशाल् 
आदि चलते हैं। इसके अतिरिक्त, यहाँ दाई प्रशिक्षक, सेविकाश्रम, ग्राम- 
निर्देशक प्रशिक्षण, समाण संयोजक प्रशिक्षण, एक रचनात्मक कार्यकर्ता वास 
आदि भी चलते हैं | 

गाँधीग्राम में कृषि फार्म के अतिरिक्त एक गोशालछा, बढ़ईगिरी, हाथ कागज, 
तेलवानी, मधुमक्खी-पालन, मगन चूल्हा, कुम्हार काम, चमड़े का काम, सिलाई, 
खिल्नेंने का काम, छापाखाना आदि इकाइयों द्वारा प्रशिक्षण कार्य भी चल्ता है| 

चिन्नल्पट्टी गाव में कस्तूरबा प्रसूतिणह चलता है इसमें स्री डाक्टर तथा 
दाइयाँ कार्य करती हैं | 

गॉधीग्राम में अध्ययन-सण्डल तथा गाँधीग्राम सोस्कृतिक समिति भी कार्य 
करती है| यहाँ सर्ब-धर्म प्रार्थना चलती है क्योंकि यहाँ समी धर्म के लोग रहते 
हैं। मद्रास सरकार ने प्रारम्भिक खण्ड-विकास योजना को आथूर खण्ड में 


कार्यान्वित करने का भार गॉधीग्रास को े 
गाँधीग्राम विस्तार और गहराई से कार्य करते हुए गाँघोजी के सेवा-कार्य 

की वृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यहाँ पर अनेक पान्तों से विकास- 

सेवा अधिकारी, समाज-शिक्षा संगठक तथा निरीक्षक, दुनियादी शिक्षा शिश्षक 
तथा संगठक प्रशिक्षण के लिए आते हैं। इस प्रकार यह रचनात्मक प्रद्त्तियों 
का कार्य करते हुए बुनियादी शिक्षा के प्रसार से बढ़त सहयोग दे रहा है | 
गाधीग्राम के संचालक श्री रामत्रन्दन्‌ तो बुनियादी शिक्षा के माने हुए विद्वान 
हैं तथा दक्षिण भारत में बुनियादां शिक्षा के प्रसार तथा विकास में इनका 
प्रमुख हाथ रहा है। ये केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५८ में बुनियादी शिक्षा की 
जॉच तथा सुझाव देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष मी थे | 


अध्याय ११ 


प्रोढ तथा समाज-शिक्षा 


अर्थ 

प्रौद या समाज-शिक्षा क्या है इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत 
हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न समाजों में इसका अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार विभिन्न अर्थ छगाया जाता है। प्रीढ़ या समाज-शिक्षा का विधिवत्‌ 
आन्दोलन तो बहुत आधुनिक है पर इसका प्रचार बहुत प्राचीन काल से चल्य आ 
रहा है| असम्य तथा जंगली जातियों में मी प्रो या समाज-शिक्षा रीति-रिवाजों, 
प्रम्पराओं आदि का ज्ञान देने के रुप में चलछ्य करती है। इस प्रकार अपनी 
संस्कृति का संरक्षण तथा उसका अप्नी आनेवाली पीढ़ी को हस्तान्तरण किया 
जाता है। प्रोढ-शिक्षा तथा समाज-शिक्षा का सामाजिक-सांस्कृतिक आधार 
कितना रहा है यह तो निश्चित नहीं कह्य जा सकता पर प्राचीन काछ से आज 
तक इसके अर्थ और स्वरूप में बड़ा परिवर्तन तथा विकास हुआ है, इसकी 
विधियों, उद्देश्यों आदि में मी बहुत परिवर्तन हो रहे हैं । 

ग्रोद तथा समाज-शिक्षा की परिमापा भी समय के अनुसार बदलती गई 
है। प्राचीन काल में प्रोढ-शिक्षा का अथ समाज तथा संस्कृति-सम्बन्धी बातों का 
ज्ञान कराने तक ही सीमित रहता था | इसमें प्रौढ़ की रुचियों, प्रवृत्तियों एवं 
व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास की कोई चेशएँ नहीं की जादी थीं। समाज तथा 
संस्कृति का संरक्षण ही प्रमुख था । वर्तमान काछ में इसका बहुत विस्तृत अर्थ 
में प्रयोग किया जाता है | ब्रिसन' प्रोढ़-शिक्षा उन सभी गवि-विधियों को ही 
मानता है जो मानव के द्वारा शैक्षणक उद्देश्य से जीवन से सम्बन्धित कार्यों 
के लिए की जाती हैं तथा जिनके लिए. अव्पकाछ का समय तथा शक्ति ही 
दी जाती है | अन्य विद्वान इसे कोई बड़ा कार्य न समझते हुए बिना अनिवार्यता 
के अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सोददेश्य प्रयत्नों को ही प्रौढ़-शिक्षा मानते 
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है | इस प्रकार आजकड ग्रोढ़-शिक्षा बहत विस्तृत अर्थ रखती है। मध्यकाल 
में इसका अर्थ केवल साक्षरता से था| पर अब तो साक्षरता इसका केवल 
साधन-मात्र रह गई है | 


प्रोढ़ तथा समाज-शिक्षा की आवश्यकता 


आज सामाजिक जीवन बड़ा जटिल होता जा रहा है। इससे हमारी 
आवश्यकताएँ मी बढ़ गई हैं तथा जीवन की जटिलता भी | इस जटिल्ता 
तथा विविधता के जीवन को सुचारु रूप से चछाने के लिए यह आवश्यक है 
कि नियोजन किया जाये | नियोजन--आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनेतिक-- 
सभी प्रकार का आवश्यक है। नियोजन--राज सभी 
स्तरों पर किया जाना आवश्यक है | 

विज्ञन के विकास से जीवन में परिवर्तन मी अधिक तथा शीघ्रता से हो 


बिक 


| इस परिवतनशीर जगत में अपने बदलते वातावरण तथा परिस्थितियों 

से उचित संमजन (40]प४7४०४४) करने की क्षमता का विकास करना भी 
आवश्यक है | 

हमारे समाज में बड़ी संख्या में बेकार व्यक्ति पाये जाते हैं। इनकी उचिन 
शिक्षा के छिए भी प्रोढ़ तथा समाज-शिक्षा आवश्यक है। जो व्यक्ति कार- 
खानों एवं व्यवसायों में काम कर रहे हैं उनकी व्यावसायिक कुशलता तथा कौशल 
बढ़ाने, उनको अपने क्षेत्र के नये ज्ञान तथा प्वृत्तियों से परिचित कराने के 
लिए भी प्रो तथा समाज-शिक्षा आवश्यक है | 

सशीनों तथा बिजली के उपयोग से व्येगी के काम जल्दों तथा अच्छी तरह 
सम्न्न होने छगे हैं। अतः उनके पास अवकाश का समय भी बहुत अधिक 
वचने छूगा है । इस अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए तथा विभिन्न 
रुचियों का विकास करके छोगों के जीवन को मधुर ओर सुखी बनाने के लिए 
भी ग्रोढ तथा समाज-शिक्षा आवश्यक हे | 

ग्रोढ़ तथा समाज-शिक्षा हमारे समाज में रहनेवाले अनेक प्रकार के विकलांग 
व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक है । आज विज्ञान ने हमारे स्वास्थ्य में सुधार 


करने तथा बीमारियों से बचने के अनेक साधन प्रस्तुत किये हैं | इससे हमारी 
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औसत आयु बहुत बढ़ गई है। फल्सरूप समाज में दिन-पर-दिन बूढ़े लोगों की 
संख्या भी बढ़ती जाती है। इनके अनुभवों से छाभ उठाने, इन बूढ़ों को नवीन 

परिस्थितियों से समंजन करने की क्षमता बढ़ाने तथा इनके जीवन को . सुखी 
बनाये रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता है | 

हमारे देश में तो जेल के केदियों की शिक्षा की इतनी अच्छी तथा अधिक 
व्यवस्था नहीं है पर अन्य सम्पन्न तथा विकसित देशों में इस ओर अधिक ध्यान 
दिया जा रहा है। यह भी प्रोढ़ तथा समाज-शिक्षा का ही एक रूप है। 

हमारे देश में सन्‌ १९४७ में खतंत्रता-प्राप्ति के बाद देश के विभाजन के 
फलखरूप विस्थापितों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये बेचारे हुःखी तथा कष्ट 
झेले हुए हैं| ये अपना घरबार छोडकर आये हैं, इनकी आँखों के सामने इनके 
घर-बार जलाये गए, रिश्तेदारों को मारा गया तथा महिलाओं की इज्जत लूटी गई 
है। अतः सखाभाविक है कि इनकी भावनाएं उद्देछित, परिवर्तित तथा खिन्न हों 
देश के छाखों ऐसे विस्थापितों को प्रोढ़ तथा समाज-शिक्षा द्वारा सही रास्ते पर 
लाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा न किया गया तो हमारे देश में शान्ति ओर 

सुख न हो सकेगा | समाज के व्यक्तियों का व्यावसायिक निर्देशन करना, नोकरी 

दिल्िना तथा परामर्श देना प्रोढ़-शिक्षा से ही सम्बन्धित है । 

लोकतंत्र की सफलता ज्ञानवान तथा विवेकी नागरिकों पर निर्भर करती है | 
इस दृष्टि से भी देश में ग्रोढ-शिक्षा तथा समाज-शिक्षा की आवश्यकता है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा पहिले की अपेक्षा 
अधिक आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण है 


कि कप पे 
प्रोढ़ तथा समाज-शिक्षा के उद्देइय 


प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं--/१) व्यक्ति का वेयक्तिक 
विकास तथा (२) विकसित सामाजिक नियत्रण । 

व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में उन्नत तथा प्रभावशाली बनाना आवश्यक है | 
इसके लिए उसके ज्ञान, कोशर, सोचने-विचारने की शक्ति, विवेक, भावनाओं 
रुचियों आदि का समुचित विकास किया जाना आवश्यक है। इससे व्यक्ति 
खेतों के जानवरों तथा अपने देनिक जीवन की चक्की से ऊपर उठकर ज्ञान, 


प्रो तथा समाज-शिक्षा ::४ २१९ 
कोशछ, अच्छाई तथा सोन्दर्य के राज्य में पहुँचेगा |! पर व्यक्ति के वैयक्तिक 
विकास का तासये यह नहीं है कि उसका समाज के अनुकूल विकास न हो 
उसका ऐसा वेयक्तिक-विकास करना वांछनीय है जो उसे समाज का उपयोगी 
तथा प्रभावशाली सदस्य बना दे | 

अभी तक प्रोढ़ तथा समाज शिक्षा के कार्य कमी की पूर्ति के रूप में ही 
होते थे जेसे शात्र की शिक्षा की कमी की पूर्ति, अपंग या विकलांग होने को 
कमी को पूर्ति, नागरिक गुणों का विकास, जिससे समाज से उपयुक्त समंजन 
हो सके, स्वास्थ्य, मनोरंजन, आत्म-प्रकाशन आदि की इडद्धि, रुचियों तथा 
ज्ञान की दृद्धि, व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आदि | इस सूची 
को ओर भी बढ़ाया जा सकता है। पर आजकल शिक्षा को जीवनपर्यन्त 
चलनेवाली प्रक्रिया माना जाता है। इस दृष्टि से ग्रों तथा समाज-शिक्षा केवल 
कमी पूर्ति करनेवाली ही नहीं मानी जा सकती | अब तो इसका उद्देश्य व्यक्ति 
का यथाशक्ति अपनी रुचियों के अनुसार ऐसा वेयक्तिक विकास करना है 
जो समाज के विकास तथा उन्नति में सहायक हो | 


विश्व सें प्रोढ़ तथा समाज-शिक्षा 


वेसे तो प्रो तथा समाज-शिक्षा अति प्राचीन काछ से चली आ रही है, 
पर विभिन्न देशों में परिस्थिति तथा आवश्यकतानुसार इसने विभिन्न तथा विशिष्ट 
रूप धारण किये हैं। यूरोप में १९वीं रुदी में डेनमाक में प्रौढ़-शिक्षा का 
क्रियात्मक रूप किसानों के अपने समाज का पुनर्गठन करने के छिए. अपनाया 
गया था । इंगलेंड तथा यूरोप के अन्य ओद्योगिक क्षेत्रों में प्रोढ़-शिक्षा कारीगर 
नागरिक तथा ट्रेड यूनियन के सदस्य बनने तथा इन स्थितियों में अपने कौशल 
और ज्ञान की वृद्धि करने के लिए दी जाती रही है। जमनी तथा डेनमाक्क में 
'फोक स्कूल! या जनता महाविद्यालय युवकों के लिए खोले गए थे । इनका 
प्रधानतः सांस्कृतिक उद्देश्य ही था। हालंड में पीपुल्स मुबमेंट, खीडन में 
पीपुल्स हाईस्कूल तथा स्टडी सर्किल, फ्रान्स में पापुलर क्लब तथा 8॥6- 
46 [(7708०४१९००7८०७४, जेकोस्लोवाकिया में ग्रन्थालयों का जाल, जापान में 
टूटोरियछ कक्षाएँ, तथा करेसपांडेंस स्कूल, विश्वविद्यालय विस्तार केन्द्र, मेक्सिको 
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में कारीगयें की कक्नाएं प्रांढ तथा सम्ाज-:देन्ा के विद्येप रूप रह हें । आमरिेका 
में चेट्ू इन्स्टीय्यूजन्स कम्यूनियों पब्छिक छायअओरी, विश्वविद्यालय विस्तार सेवा, 
व्यावसाथिक स्कूल, टाऊन मीटिंग, यंगमेन तथा वोमेन क्रिस्चियन असोसि- 
येशन आ विभिन्न प्रकार से प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा का कार्य किया जाता 
रहा हे । द्वितीय महायुद्ध तथा उसके बाद तो अनेक संगठन इसके छिए 
बने हैं | 


भारत की समस्या 


हमारे देश की ग्रोंढ तथा समाज-शिक्षा की समस्या अन्य पास्चात्य देशों 
से भिन्न है | अन्य देशों में जहाँ प्रौढ़ों को साक्षर बनाने की समस्या है ही नहीं 
वहाँ भारत में अशिक्षा के कारण साक्षरता की समस्‍या मी है। अन्य देशों में 
तो १४, १५ या १६ वर्ष तक की आयु तक अनिवार्य रूप से व्यक्तियों को 
शिक्षा मिल जाती है| हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं हो सकी है | 
तृतीय पंचवर्षीय योजना काछ के अन्त तक भी देश के सभी बालक-बालिकाओं 
की ६ से ११ वर्ष की आयु तक शिक्षा सम्मव न हो सकेगी । 

इसके साथ-साथ हमारे देश में अप प्रौढ़ों की संख्या भी अधिक है| 
हमारे यहाँ देश में विभिन्न मापाएँ उपयोग में छाई जाती हैं। हमारा देश गाँवों 
का देश है | गाँवों में तथा वहाँ तक पहुँचने के लिए आवागमन के साधन भी 
अच्छे तथा समुचित नहीं हैं। हमारे देश के सावंजनिक खास्थ्य के अच्छे न 
होने के कारण जन्म तथा मरण का प्रतिशत अधिक है। ओसत आयु भी अन्य 
देशों की अपेक्षा कम है । गरीबों भी हमारे देश में अधिक है | 

इन सब कारणों से हमारे देश में प्रोढ़ तवा समाज-शिक्षा की समस्या बहुत 
कठिन तथा बृहत्‌ है। हमारे देश की इस समत्या के हल के लिए निम्नलिखित 
बातों की आवश्यकता है : 

१. बहुत अधिक घन | 

२, कुशल तथा प्रशिक्षित शिक्षक | 

३, प्रभावी तथा समान अवसर प्रदान करने वाली शिक्षा नीति | 


५ पड] 


इन साधनों के जुय्ने पर ही देश के प्रोढ़ों के छिए प्रोढ-शिक्षा के रूप में 
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हम कंवरल साक्षरता, मामूल। सामान्य ज्ञान तथा सुख दे सकेंगे | पर इसे मी 
हम वतमान स सम्पृण समझी जाने वाली प्रोद-शिक्षा न कह सकेंगे | 


प्रोढ़ तथा समाज-शिक्षा का पाय्यक्रम तथा विधियाँ 


प्रोढ़ तथा समाज-शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा विधियाँ विभिन्न स्थानों में 
विभिन्न ही रहती हैं | ये परिस्थितियों तथा आवध्यकताओं पर निर्भर रहती हैं | 
अमेरिका में प्रोंढ़ तथा समाज-शिक्षा का पाव्यक्रम बहुत ही विभिन्न है! वहाँ 
पाठ्यक्रम के विषय दिन-पर-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वहाँ नई रात्रि या शाम 
को शाल्यओं में विषयों के चुनाव के छिए बहुत अधिक व्यवस्था है | वर्तमान 
गतिविधियां, सामाजिक, राजनेतिक समस्‍्वाएँ, दर्शन, साम्राजिक अध्ययन, 
समाज-विज्ञान आदि अनेक नये-नये विषयों के शिक्षण को व्यवस्था वहाँ काफी 
संख्या में को जाने छगी है। वक्ता बनने की शिक्षा, शार्ट हैंड, ठाइपिंग, घर- 
सजावट, फोटोग्राफी, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक, आर्थिक समस्याओं का 
अध्ययन, नाच, गाना आदि अनेक प्रकार की शिक्षा देनेवाली कक्षाओं में 
वहाँ काफी भीड़ होती है । 

शिक्षण-विधियों के सम्बन्ध में भी पुरानी शिक्षण-विधियों को त्यामकर 
स्वयं क्रिया, वाइ-विवांद, विचार-विमर्श, प्रतिवेदन, पठन, अवलेकन, प्रदर्शन, 
श्रव्य, दृश्य-सामग्री का उपयोग, योजना आदि विधियों पर ही अधिक बल 
दिया जाता है। इन प्रोढ़ कक्षाओं के शिक्षक प्रायः समाज के इन क्षेत्रों के 
कुशल कलाकार, ज्ञाता तथा कारीगर होते हैं| शिक्षक तथा प्रोंढ़ का सम्बन्ध 
गुरु-शिष्य का न होकर एक मित्र सरोखा होता है। शिक्षा में व्यक्ति के सामाजी- 
करण दथा उसकी प्रवृत्तियों तथा रुचियोँ के उचित विकास पर अधिक बल 
दिया जाता है | 

अन्य यूरोपीय देशों में मी प्रायः इन्हीं विधियों का उपयोग किया जाता है 
पर वहाँ के पाव्यक्रम में इतनी विविधता नहों पाई जाती | हमारे देश के प्रोढ़- 
शिक्षा तथा समाज-शिक्षा पाठ्यक्रम में साक्षर बनाने-सम्बन्धी वातों का समावेश 
आवश्यक है| साक्षर बनाने के साथ-साथ पढ़ने की ओर रुचि विकसित करने के 


लिए सुरुचिपृण सरल छोटी पुस्तक पढ़ने की ओर ग्रोढ़ों को प्रेरित किया जाता 
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है | इसके साथ ही उन्हें देश की योजनाओं, गति-विधियों, कृषि, समाज-उत्थान, 
नागरिक गुर्णों आदि से सम्बन्धित बातों का ज्ञान भी कराया जाता है। प्राथ- 

मिक तथा मिडिछ दाराओं के शिक्षक-शिक्षिकाए ही प्रायः शिक्षक का काम 

करती हैं | विधियों में कक्षा शिक्षण-पद्धति के साथ विचार-विमश, वाद-विवाद 

विधियों का उपयोग भी किया जाता है। रेडियो, सिनेमा, समाचारपन्रों आदि 

का उपयोग भी किया जाता है। पर इनका उपयोग अभी सीमित-सा ही है | 


भारत में प्रोह तथा समाज-शिक्षा 


हमारे देश में प्रा तथा समाज-शिक्षा बहत प्राचीन काछ से चली आ 

रही है | समाज में प्रचलित अनेक प्रकार के संस्कार संस्कृति के संरक्षण के 

लिए ही प्रचलित किये गए थे। हमारे समाज में संन्‍्यासी 

प्राचीन काठ तथा साधु बनना जीवन की चतुर्थ अवस्था में आवश्यक-सा 

ही माना जाता रहा है। ये संन्यासी-साधु कभी एक स्थान 

प्र जमकर न रहते थे। ये मजन-कीत॑ंन करते तथा घधूम-घूमकर जनता को 

उपदेश देते थे | अपने आदर्थ जीवन तथा उपदेशों से ये जन-जीवन को उन्नत 

बनाते थे। इस प्रकार ये घूमती-फिरती पाठशाछाएँ ही थीं। आज भी इनका 

भारतीय जीवन पर काफी प्रमाव है | 

मध्यकाल में भारतीय जीवन में युद्ध, बाहर से अनेक जातियों के आने से 

संघर्ष अधिक रहे हैं। फलस्वरूप प्राचीन काल से चछे आये संन्यासियों तथा 

साधुओं के रूप सें जन-सामान्य के जीवन को उन्नत बनाने 

सध्य काछ वाल्य स्रोत क्षीण हो गया | पर वह सूखा नहीं, किसी-न- 

किसी रूप में बना अवश्य रह । यदि ऐसा न होता तो 

अंग्रेजों के भारत आने पर उनके प्रारम्भिक युग में जो शैक्षणिक सर्वेक्षण हुआ 

था उसमे देशी शिक्षा की स्थिति २०वीं शताब्दी की स्थिति से अच्छी न 

मिलती | हां कि इस सर्वेक्षण में त्रुटियाँ अवध्य अधिक रही होंगी, पर इसे 
बिलकुल निराधार नहीं माना जा सकता है | 

: अंग्रेजों के आने के बाद देशी शिक्षा के नष्ट हो 

बड़ी क्षति हुई। जनता निरक्षर होती गई तथा बालकों 


[क 


से भारतीय शिक्षा की 


ने 
को के छिए नई प्राथमिक 
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शिक्षा की भी उपयुक्त व्यवस्था न हो सकी | इस दृष्टि से यदि हम भारतीय ग्रोढ 
शिक्षा के इतिहास को देखें तों यह अपेक्षाकृत आधुनिक ही 
वर्तमान काल प्रतीत होती दे | अंग्रेजी शासन-काल में १८५४ के बुड डिस्पैच 
में जनता के अज्ञानख्पी श्राप को दूर करने का उल्लेख 
आया है| पर सम्पूर्ण अंग्रेजी शासन-काल में उस समय से आज तक के १०० 
वर्षों में इस दिशा में कोई विशेष कार्य सम्पन्न नहीं हों सका | हाँ, मिशन, 
सार्वजनिक संस्थाओं आदि के द्वारा स्थान-स्थान में छोटे-छोटे प्रयास इस 
दिशा में अवश्य किये जाते रहे हैं। पर फिर भी यह निश्चय से कहा जा 
सकता है कि २०वीं सदी के पूर्व भारत में ग्रोढ़ों की उचित शिक्षा की व्यवस्था 
पर बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया | 
१८९४ में चावणकोर तथा बड़ोंदा रियासतों में शहरों तथा गाँवों में 
प्रन्धाल्य खोले गए पर इनसे पढ़े-लिखे छोगों को ही अधिक छाम हुआ | मद्रास 
में पहिले-पहलछ ईसाई पादरियों ने भारतीय ईसाई प्रोढ़ों के छाभ के लिए ग्रोंढ 
शाल्यएँ खोलीं। भावनगर में निरक्षरता उन्मूलन के हेतु गुजराती, मराठी 
तथा उदू में पुस्तकें तैयार की गई थीं जो आज भी प्रचलित हैं। मेसूर के 
दीवान श्रीविव्वेस्वरैय्या ने १९१२ में मैसूर राज्य में रात्रि पाठ्शाल्ाएँ 
तथा चल्ते-फिरते ग्रन्थालय की योजना बनाई | पर उनकी मृत्यु के बाद यह 
योजना समाप्त हो गई | विश्व-कवि टेगोर ने शान्तिनिकेतन के आसपास के 
गाँवों में नवयुवकों की सहायता से प्रोढ़-शिक्षा के प्रसार में वड़ा योग दिया | 
प्रथम महायुद्ध से भी प्रोढ़-शिक्षा को बड़ा बल मिला | अनेक सैनिक 
विदेशों में छड़ने गये थे। छोटने पर उन्नति करने तथा आगे बढ़ने की इच्छा 
उनमें जायत हुई | फलस्वरूप पंजाब में १९२१ में ग्रौढ़-शिक्षा की रात्रि कक्षाएँ 
प्रारम्भ की गई। इसी बीच १९१९ के एक्ट के अनुसार भारत की राज्य- 
व्यवस्था में परिवर्तन हुआ तथा शिक्षा का काम भारतीय मंत्री देखने छूगे | 
फलस्वरूप अनिवार्य शिक्षा तथा प्रोढ़-शिक्षा के प्रयत्न आरम्म हुए | 
पर वास्तव में विधिवत कार्य इस दिद्या में अभी मी प्रारम्म नहों हुआ था | 
१९३७ में इंगछेण्ड की राष्ट्रीय प्रोढ़-शिक्षा यूनियन ने श्री "० एफ० विलियम्स को 
भारतीय ग्रौढ़ों की शिक्षा को सहायता के लिए भेंजा | फलस्वरूप भारत में अनेक 
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स्थानों में प्रौढ-शिक्षा-समितियाँ बनीं तथा अखिल भारतीय स्तर की योढ़-शिक्षा- 
समिति भी गठित हुई । इसकी प्रथम बेठक दिल्ली में सन्‌ १९३८ के मा 
महीने में हुई थी। सन्‌ १९३७ में सबसे पहिले साक्षरता-आन्दोरून प्रारम्म 
किया गया । सभी ग्रान्तों में साक्षरता-दिवस तथा शिक्षा सप्ताह मनाये गए | 
इसी समय श्री छोवक ने अनेक भाणाओं में प्रोढ़-शिक्षा के चार्ट बनवाये तथा 
साक्षरता-प्रसार के प्रयत्न किये । 
प्रौढ-शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आन्दोलन तो १९३९ में बिहार में चला | 
इस वर्ष लगभग ३ व्यख प्रौढ़ों को पढ़ने-लिखने का ज्ञान दिया गया। गया 
जेल का कार्य तो और भी सराहनीय रहा, जहाँ सभी कैदियों को, जिनकी आँखें 
टीक तथा मानसिक दोप न थे, ठिखना पढ़ना सिखाया गया । डा० छोवक 
ने इसकी मक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। 
गया जेल के बाद तो देश के अनेक प्रान्तों में पोढ़-शिक्षा का कार्य आगे 

बढ़ाया गया | इसका ग्रमुख कारण १९३५ के संविधान क अनुसार देश के 
अनेक प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों की स्थापना थी । देश के अनेक प्रान्तों 
में प्रौद-शिक्षा का कार्य चल रहा था अतः केन्द्रीय सरकार ने इन सभी प्रयत्नों 
को संगठित करने के लिए दिसम्बर १९३८ में डा० सेबद महमूद की अध्यक्षता 
में एक प्रौढ़-शिक्षा-समिति की स्थापना की। इस समिति ने निम्नलिखित 
सिफारिश कीं : 

१. प्रोढों को साक्षर बनाना | 

२. शिक्षित प्रौढों को और अधिक शिक्षा के छिए प्रोत्साहित करना तथा 

सुविधाएं देना । 

३, रुचि दिखलाने वाले प्रौढों को उच्च शिक्षा पाने के लिए प्रेरित करना | 

द्वितीय महायुद्ध के कारण प्रोढ-शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका, 
पर सेना अवश्य अपने सैनिकों की कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से लिखने, पढ़ने 
तथा गणित के ज्ञान को उपयोगी समझती रही | इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध 
कार में सेना ही प्रौढ-शिक्षा की सबसे प्रमुख तथा क्रियाशीऊ संस्था रही है | 
साथ-ही-साथ जामिया मिडिया और मैसूर पौढ़-शिक्षा-परिपद्‌ अपना प्रोढ़-शिक्षा- 
सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथा बहुमूल्य कार्य करती रहीं । द 


श 
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डे ३ 


द्वितीय महायुद्ध के बाद देश की सबसे बृहत्‌ शिक्षा-योजना में, जिसे 
सा्जेण्ट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ग्रौढ़-शिक्षा को महत्त्व दिया गया | 
इस योजना में १० से ४० वर्ष की आयु केप्रोढों की शिक्षा-व्यवस्था का 
प्रावधान है तथा इसके लिए अन्य साधनों के साथ-साथ हृष्य-श्रव्य साधनों के 
उपयोग की सिफारिश को गई है। पर परिस्थिति-वश इस योजन। पर कोई 
विशेष कार्य न हो सका | 

सन्‌ १९४७ से स्वतंत्रता-प्रापति के बाद सन्‌ १९४८ में अखिल भारतीय 
स्तर की एक प्रोढ-शिक्षा-समिति की स्थापना श्री मोहनलालर सक्सेना की अध्य- 
क्षता में को गई | इस समिति ने अनेक महत््वपूण सुझाव दिये तथा ग्रोढ-शिक्षा 
के स्थान पर समाज-शिक्षा का नाम अधिक उपयुक्त समझा | इस समिति ने 
समाज-शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किये तथा कार्य-प्रणाही ओर आर्थिक पक्षों 
पर भी मत व्यक्त किये एवं सुझाव दिये | इस समिति की योजना की अधिकांश 
बातों को सन १९४९ की जनवरी में प्रान्तीय शिक्षा-मंत्रियों की बेठक में स्वीकृत 
किया गया | फलस्वरूप अप्रेछ सन्‌ १९४९ से यह योजना कार्यान्वित की गई 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से समाज-शिक्षा का कार्य और 
भी तेजी से चत्य | सामुदायिक विकास खण्डों में भी समाज-शिक्षा कार्य को 
महत्व दिया गया | द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाज-शिक्षा पर ५ करोड़ 
रुपया ब्यय करने का प्रावधान है | देश की इस बृहत्‌ समस्या को देखते हुए 
यह बहुत कम प्रतीत होता है । 


पा । 


मध्यप्रदेश में प्रोढ़ ओर समाज-शिक्षा 


मध्यप्रदेश मध्यमारत, भोपाल, विन्ध्यप्रदेश तथा पुराने मध्यप्रदेश के 
महाकोशल क्षेत्र को . मिलाकर बना है। महाकोशल क्षेत्र में प्रौढ़-शिक्षा का कार्य 
अनेक वर्षों से चल रहा है। सन्‌ १९४७-४८ की समाज-शिक्षा योजना के पूर्व 
पुराने मध्यप्रदेश में ५० प्रोंढ़-शिक्षा कक्षाएँ चलती थीं, जिन पर प्रतिवर्ष मध्य- 
प्रदेश शासन दो हजार रुपया व्यय करता था । ग्रति ग्रौढ़ कक्षा पर ४० ) वार्षिक 
व्यय होते थे, जिनमें ३५) शिक्षक को तथा ५) दीगर ऊपरी खर्च के लिए 
होते थे। इस काल में प्रोढ़-शिक्षा का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था । इसके 
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सिवाय भिशनवाले भी कुछ-न-कुछ काय किया करते थे | जबलपुर में प्रिंसिपल 
राढैंड्स ने अपने कालेज (राबठ सन) के विद्यार्थियों को आसपास के ग्रौढ़ों को 
पढ़ाने के लिए प्रेरित किया था | इसी प्रकार से जबलपुर लियोनाड ध्योझाजिकल 
कालेज तथा हाउबाग महिल्य शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ने भी अच्छा 
कार्य किया था । 
सन्‌ १९३५ के एक्ट के बाद तो इस क्षेत्र में प्रोढ़-शिक्षा का अच्छा कार्य 
हुआ | सन्‌ १९३८ में रासोलियों, होशंगाबाद में श्री आर० एम० चेतसिंह ने 
ध्यप्रदेश तथा बरार की प्रोढ़-शिक्षा यूनियन की बैठक बुलाई थी । इसके बाद 
प्रोढ़ कक्षाएं खोली गई तथा काय आगे बढ़ा | पर द्वितीय महायुद्ध के कारण 
प्रगति फिर रुक गई 
सन्‌ १९४७ में मध्यप्रदेश सरकार ने समाज-शिक्षा योजना बनाई तथा 
उसे सन्‌ १९४८ से कार्यान्वित किया गया | इस योजना के अनुसार सम्पूण क्षेत्र 
में समाज-शिक्षा कक्षाएं तथा सत्र चले | इस योजना के बाद ही विधिवत कार्य 
हुआ । इस योजना का पाख्यक्रम निश्चित था, वर्ष में दो माह तथा ६-६ माह 
के सत्र हुआ करते थे | प्रारम्भ में एक प्रौढ़ को उत्तीर्ण कराने पर २) तथा 
एक प्रौढ़ा को उत्तीण कराने पर ५) शिक्षकों को दिया जाता था | बाद में यह 
बन्द कर दिया और मासिक भत्ता दिया जाने छगा | प्रौढ़-शिक्षा के लिए. समु 
चित साहित्य भी तैयार किया गया तथा सिनेमा, रेडियो, पोस्टर, मेजिक व्यस्टेन 
आदि दृश्य ओर श्रव्य साधनों का उपयोग भी प्रचुरता से हुआ | पहिले समाज- 
शिक्षा का कायय, शिक्षा-विभाग के अन्तगत ही था। पर अब इसे समाज- 
कल्याण-विभाग का अंग बना दिया गया है। 
सन्‌ १९८७ में मोपाल क्षेत्र में कुछ मिलाकर ६५ (५० पुरुष तथा १५ 
महिल्य) प्रोढ़ तथा समाज-शिक्षा के केन्द्र थे। इन केन्द्रों के कार्य की देख-रेख 
४ शिक्षक करते थे, जो दिन को बालकों को पढाते तथा रात्रि को ग्रोंढों को । 
इसके अतिरिक्त एक जनता महाविद्यालय साँची में तथा ५ आदर्श समाज 
केन्द्र, एक केन्द्रीय ग्रन्याठडय, दो जिला ग्रन्थाल्य भी थे। इनका कार्य एक 
समाज-शिक्षा सहायक जिला शाल्म-निरीक्षक देखता था | 
मध्यभारत क्षेत्र में समाज-शिक्षा का कार्य विकास योजना के अन्तर्गत 
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प्रारम्भ किया गया था। इस क्षेत्र में सन्‌ १९०७ में दो प्रकार के समाज-शिक्षा 
केन्द्र थे ; 

१, अब्पकालीन समाज-शिक्षा-केन्द्र | 

२. पृणकालिक समाज-रशिक्षा-केन्द्र | 

अत्पकालीन केन्द्रों में शिक्षक या स्थानीय शिक्षित व्यक्ति प्रोढ़ कक्षाएँ 
चल्मता था | उसे १०) प्रति मास अल्यउन्स तथा ५) प्रति केन्द्र दीगर व्यय के 
छिए दिये जाते थे | 

पूर्णकालिक केन्द्रों में पूर्ण वेतनिक व्यक्ति कार्य की देख-रेख करते थे | 
प्रोढ़-शिक्षा सत्र ४ माह का चलता था | इस अवधि के वाद परीक्षा होती 
प्रमाणपत्र डिये जाते थे | 

इसक्षेत्र में प्रोढ़-शिक्षा के इस पाख्यक्रम की पढ़ाई के वाद की शिक्षा के 
लिए भी पाव्यक्रम बनाया गया था, जिसमें नागरिकता, स्व सफाई आए 
से सम्बन्धित जानकारी के विप्रय रहते थे | 

नवसाक्षर प्रोढ़ों को पुनः निरक्षर न होने देने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में के 
ग्रामीण क्षेत्रों में ४१८ ग्रन्थाठ्य तथा २७७ पठन कमरों की व्यवस्था सरकार 
द्वारा सन्‌ १९५७ तक की गई थी । डबरा में एक केन्द्रीय ग्रन्थाल्य की स्थापना 
भी की गईं है | इसके अन्त्गंत ५० चलते-फिरते ग्रन्थाठ्य डबरा के आसपास 
७ मील केक्षेत्र में कायरत है| इन ग्रन्थालयों की देख-रेख करनेवाले कार्य- 
कर्ताओं को १०) प्रति माह अब्यउन्स दिया जाता है | 

सन्‌ १९८६ में पुस्तकों, चा2, समाचारपत्र आदि पर २,११,८५० रुपये 
खर्च किये गए थे | प्रचारादि के लिए तीन मोटरें भी मध्यभारत के तीन 
सम्भागों के लिए हैं | इनमें दृश्य-श्रव्य सामग्री है। डबरा सामुदायिक विकास 
खण्ड में ५ सामुदायिक केन्द्र भी हैं। इनमें सामुदायिक संगठक तथा क्षेत्र अधि- 
कारी कार्य करते हैं। प्रत्येक जिले में एक-एक शात्य से संलूग्न सामुदायिक 
केन्द्र मी है | 

राज्य के विन्ध्यग्रदेश क्षेत्र में समाज-शिक्षा का कार्य १९५२ से प्रारम्भ 
हुआ | इस क्षेत्र के ८ जिलें के लिए एक समाज-शिक्षा अधिकारी तथा प्रत्येक 
दो जिल्लें के लिए. चार जिल्य समाज-शिक्षा अधिकारी नियुक्त किये गए थे | 


न्‍ँ 


हा 
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क्षेत्र के तहसील केन्द्र में समाज-शिक्षा का कार्य करने के लिए समाज-शिक्षा 
केन्ध प्रारम्म किये गए | प्रत्येक केन्द्र में एक पूर्णकालिक शिक्षक या कार्य- 
कर्ता रखा गया । ये समाज-विक्षा केद्ध पढ़ाई की कक्षाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, 
श्रमदान, सफाई के कार्यक्रम तथा अनेक विक्रास कार्यक्रम करते थे । इस प्रकार 
ये केन्द्र सुधार के केद्ध बन गए । इस क्षेत्र में सन्‌ १९००-०६ से समाज-शिक्षा 
पर २३,००० रुपए व्यय किये गए थे | 


इस क्षेत्र के प्रत्येक कानूनगो क्षेत्र के लिए एक-एक रात्रि प्रोद शाला की 
व्यवस्था भी की गई | इस प्रकार इस क्षेत्र में २५० ऐसी शाल्एँ चलती हैं, 
इनमें ६ माह का सत्र चछता है। जब एक गाँव के प्रौढ़ शिक्षित हो छुकते हैं 
तो यह शाला पास के अन्य गाँव कों चल जातो है। ये शाल्यएँ प्रायः 
प्राइमरी या बुनियादी शाह्वय के शिक्षकों द्वारा चछाई जाती हैं। इन शाल्मओं 
में हाजिरी के आधार पर प्रति प्रौद़ १) रुपया या अधिक-से-अधिक ३०) 
माहवार के हिसाब से अछाउंस दिया जाता है। इस क्षेत्र के सामुदायिक 
विकास खण्डों में मो ऐसी ही रात्रि शाल्यएँ चलती हैं। यहाँ शिक्षकों को प्रतिमाह 
१०) से १५) तक अछाउंस दिया जाता है । 


समाज-शिक्षा तथा यूनेस्को 


अशिक्षित या कम-शिक्षित जनता से न केवछ स्थानीय समाज या देश को 
हानि होती है वरन्‌ इससे विश्व-शान्ति के भंग होने का भय भी रहता है। प्रचार 
के साधनों की वृद्धि से तो यह डर ओर भी अधिक बढ़ गया है। इसी दृष्टि से 
संसार में शिक्षा-प्रसार के हेतु अनेक अन्तराष्ट्रीय संस्थाएं कार्य कर रही 
जिनमें यूनेस्की प्रमुख है। यह संसार के कम-शिक्षा-प्रसार वाले क्षेत्रों में शिक्षा- 
प्रसार के प्रयत्न करती है। इसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों को जनता के छिए निम्नतम 
शिक्षा की व्यवस्था के प्रयत्न किये जाते हैं | 


यूनेस्को संस्था ने संसार के विभिन्न देशों में साश्षरता-सम्बन्धी आँकड़ों की 
गणना मी की है। इससे यह पता चल् है कि संसार के दो-तिहाई मानव 


हि आ 


समाचारपत्र पढ़ने की क्षमता भी नहीं रखते हैं। संसार में साक्षर छोगों की 


न] 
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कु 


संख्या में इद्धि अवश्य हुईं है पर जनसंख्या की द्वतगति से वृद्धि होने के कारण 
निरक्षर्ों की संख्या घटने की सम्भावना प्रतीत नहों होती है। 

डा० लूथर इवान्स का, जो यूनेस्कों के डाइरेक्टर जनरल हैं, कथन है कि 
हमारी निरक्षरता के विरुद्ध प्रगति बहुत धीमी हैं। यदि हम निरक्षरों को संख्या 
कम करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित तीन उपाय करना चाहिए: 

१, जनसंख्या को वृद्धि को रोकना | 

२. ग्राथमिक शात्यओं में विद्याथियों की संख्या बढ़ाना | 

३. सक्रिय कायों से निरक्षर प्रोढ़ों की संख्या कम करना | 

यूनेस्की संस्था निरक्षरत का अध्ययन करके शञीत्र साक्षर बनाने की 
विधियों का अध्ययन कर रही है। मारत, कम्बोडिया, मिस्र, कोरिया, पेरू, 
थाइलेंड, तुर्की, वियतनाम आदि देशों में यूनेस्को की सहायता से साक्षारता तथा 
मूल शिक्षा-प्रसार का कार्य चल रहा है। 

नवसाक्षरों के लिए. साहित्य तैयार करने के हेतु यूनेस्को ने अखिल भारतीय 
ग्रोढ-शिक्षा-संघ को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी है। भारतीय ग्रौद-शिक्षा-संघ ने 
इस सम्बन्ध में एक संगोड़ि का आयोजन किया था जिसमें साहित्व-स्तर, विषय 
आदि के सम्बन्ध में निर्णय छिये गए थे। इसमें नवसाक्षरों के शिक्षकों की 
सहायताथ निर्देश पुछ्तिका तैयार करने के सम्बन्ध में भी निर्णय किये गए थे । 


जस्क। 


अध्याय १५ 


प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा 


संसार के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की शिक्षा-सुविधाएं, अपर्याप्त 
हैं। हमारे देश में केवछ १७'२ प्रतिशत बालकों को ही शिक्षा प्राप्त हो सकी है 
जब कि इंगलेंड, अमेरिका, रूस आदि देशों में 2० से ९५ प्रतिशत लोग 
शिक्षित हैं। हमारे देश ने लोकतंत्रीय धमनिरपेक्ष गणतंत्र होने का निश्चय 
किया है | अतः जेसा कि योजना आयोग ने कहा है यह आवश्यक है कि देश 
में जनतांत्रिक प्रणाछी को सफलीभूत बनाने तथा उसे सुखी ओर समृद्ध करने के 
लिए देशवासियों को अधिक-से-अधिक शिक्षा-सुविधाएं प्रदान की जायें। , इससे 
जनता की सांस्कृतिक तथा सृजनात्सक ग्रवृत्तियों का परिष्कार और पोषण होगा 
उसमें नागरिक गुण विकसित होंगे, तथा उचित विवेक एवं बौद्धिक सहयोग 
प्राप्त होगा । इसी उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है, 
जिसमें शिक्षा-व्यवस्था भी है । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा 


योजना आयोग ने तत्कालीन शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा देश के 

साधनों का विचार करके शासन को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रेषित किये हैं ; 

(१) बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा का प्रसार | प्राविधिक तथा व्यावसा- 
यिक शिक्षा को नया ओर परिमाजित रूप देना । 

(२) माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षा को सुव्यवस्थित और ठोस 
करके इन स्तरों की शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार 
परिवर्तित करना | 

(३) देश में ख्री-शिक्षा का प्रसार | ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अधिक-सें-अधिक 
सुविधाएं प्रदान करना । 


प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा ::: २३१३ 
(४) शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में अच्छा सम्बन्ध स्थापित करना | 
(५) शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करना और बुनियादी तथा 
महिला शिक्षकों के छिए, इन सुविधाओं का विस्तार करना | 
(६) शिक्षकों के वेतन और कार्य-प्रणाली में सुधार करना । 


आह 


(७) शिक्षा में पिछड़े राज्यों में शिक्षा-प्रसार को अधिक-से-अधिक 


सुविधाएं देना । 


योजना आयोग का विचार था कि शिक्षा की योजनाओं में प्राथमिक 


शिक्षा, विशेषकर बुनियादी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 
बुनियादी शिक्षा के प्रसार से माध्यमिक स्तर पर विकास आप-से-आप होगा । 
उच्च शिक्षा के प्रसार की अपेक्षा उसे ठोस तथा सुव्यवस्थित करके स्तर 
सुधारने की आवश्यकता अधिक है। साथ-ही-साथ शिक्षा के विभिन्न स्तरों में 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने पर भी उन्होंने बल दिया। योजना आयोग ने 
विश्वविद्यालयीन स्तर पर अपव्यय रोकने, परीक्षाओं को अधिक महत्व न देनें, 
देश की सांस्कृतिक उन्नति के छिए प्रयत्न करने पर अधिक ध्यान देना उपयोगी 
बतलाया । 


ग्रथम पंचवर्षीय योजना मे शिक्षा-योजना के लक्ष्य 


शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रथम पंचवर्षीय योजना कार में निम्नलिखित 


लक्ष्य-प्राप्ति की आशा की गई थी : 


५०-५१ 

१, प्राथमिक विद्यालय १५१,१ छाख 

२. जूनियर बुनियादी शाल्मओं २९ लछाख 
में विद्यार्थी 

३. माध्यमिक शाल्यओं में बालक २१'८ छाख 


४* पग्राविधिक तथा व्यावसायिक 
प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षार्थी २६"७ हजार 


के प्‌ ह् ड ६्‌ 
१९८७,९ लाख 
ज२,८ दास 


४२९ लाख 


४२६ हजार 


२३२ ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 
विभिन्न आयु वाले बालकों के लिए निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए थे ; 


5 ५५-५६ 

(१) ६ से ११ वर्ष की आयु वाले बालक ४४५ प्रतिशत ६० प्रतिशत 

(२) ११ से १७ वर्ष की आयु के बाठक ११ प्रतिशत १५ प्रतिशत 

इसी प्रकार १४ से ४० व की आयु के व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह लक्ष्य 
रखा था कि कम-सें-कम ३० प्रतिशत व्यक्तियों को सामाजिक शिक्षा-सुविधाएं 
उपलब्ध हो सकेगी | 

विश्वविद्याल्यीन शिक्षा के प्रसार को अधिक आवश्यकता नहीं समझी गई 
थी | अतः इस स्तर की शिक्षा के पुनगठन की योजना ही रखी गई थी | 

केन्द्र एवं राज्य में योजना-सम्बन्धी कार्यों को विभाजित भी किया गया 
था | केन्द्र से पास केवल राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं थीं तथा राज्य सरकारों 
को शिक्षा के पुनर्संगठन-सम्बन्धी कार्यक्रम ही सोपे गए थे । 


शिक्षा-योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम 


१, शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक पूर्ण इकाई की 
स्थापना, जिसमें पूव-बुनियादी से लेकर उत्तर-बुनियादी शिक्षकों के 
प्रशिक्षण विद्यालय खोले जायेगे | 

२. १४ से १८ वर्ष के बालकों के लिए, नये व्यावसायिक विद्यालय, माध्य- 
मिक शिक्षा-संस्थाओं-सम्बन्धी शोध-कार्य के छिए. एक शैक्षणिक अनु- 

सन्‍्धान-शाला, व्यावसायिक शिक्षा के बालकों को आवश्यक सुझाव 
देने वाले केन्द्र, विशेष व्यवसायों में प्रशिक्षण की सुविधाओं को देने के 
लिए संस्थाओं की स्थापना करना ! 

२, शारीरिक दोषवाले बालकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण-व्यवस्था | 

४, प्रत्यक राज्य में कमनसे-क्स एक बहु-उद्देशीय विद्यालय, जनता 
विद्यालय तथा सामाजिक रिशक्षा केन्द्रों को खोलना । 

०, जनता विद्यालयों के निधन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था | 

६. बालकों, बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों, अब्प-शिक्षितों 


प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा ६:६६ २३३ 
आदि के लिए साहित्य-निर्माण करनेवाले साहित्यिकों तथा प्रकाशकों को 
प्रोत्साहन देना | 

७, केन्द्रीय शिक्षा-संस्था (775प6 ) में श्रव्य, दृश्य शिक्षा-सामग्री- 
निर्माण के लिए. अछ्ग से उप-विभाग खोलना। शिक्षा-सम्बन्धी 
व्यक्तिगत प्रकाशनों को प्रोत्साहित करना | 

८. बंगलोर के भारतीय वैज्ञानिक शोध-केन्द्र का विस्तार तथा १४ इज्जी- 
नियरिंग संस्थाओं की स्थापना | 

९, राष्ट्रमाषा ओर भारतीय भाषाओं का विकास करना | 

१०, विश्वविद्यालयों को पुस्तकालय के विस्तार तथा शोधकायों के लिए 
आशिक सहायता देना | 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्य-स्तर पर शिक्षा-योजना कार्यक्रम 

१- प्राथमिक शिक्षा : 

गैर बुनियादी प्राथमिक शाल्यओं को बुनियादी में परिवर्तित करना, वर्तमान 
प्राथमिक शाल्यओं में सुधार तथा नई शाल्मओं को खोलना | 
२, माध्यमिक शिक्षा ; 

माध्यमिक शात्मओँ को पुनर्व्यवसश्थित करना, आदर्श विद्यालयों का संरक्षण, 
नई माध्यमिक शालाएँ खोलना, माध्यमिक पाठ्यक्रम में सेनिक शिक्षा-प्रशिक्षण, 
कृपि-विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, बागवानी, संगीत आदि विपयों का समावेश 
करना, ग्राचीन विद्यालयों का पुनर्गठन करना | 
३, विश्वविद्यालयीन शिक्षा $ 

विश्वविद्यालयों तथा उनसे संरूग्न महाविद्यालयों की दशा में सुधार करना | 
आवश्यकतानुसार नये विश्वविद्यालयों की स्थापना । 
४, ख्री-शिक्षा : 

स्री-शिक्षा के प्रसार के लिए कन्या विद्यालयों की स्थांपना । 
७५, समाज-शिक्षा : 

साक्षरता एवं प्रोढ़-शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, धव्य-अव्य शिक्षा की व्यवस्था, 
युवक-उत्थान के कार्यक्रमों की व्यवस्था | 


२३४ ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 


इसके अतिरिक्त प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था, 
दोषयुक्त बालकों की शिक्षा, राज्य-भाषाओं तथा साहित्य का विकास, सैनिक 
शिक्षा-प्रशिक्षण आदि भी राज्य के कार्यक्रमों के अन्तर्गत थे | 
अथ-व्य वस्था 

योजना काल के लिए. कुल १५१६६ करोड़ रुपयों का प्रावधान था 
जिसमें ३९'०२ करोड़' रुपये केन्द्र तथा ११२६४ करोड़ रुपये राज्य सरकारों 
के लिए थे । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के शिक्षा-सम्बन्धी 
कार्यक्रमों की विवेचना 

यह वास्तव में एक अच्छी बात थी कि शिक्षा के क्षेत्र में इतने व्यापक ढंग 
से योजना बनाकर कार्य करने का प्रयत्न किया गया | इस राष्ट्रव्यापी कार्य में 
स्वाभाविक था कि कई त्रुटियाँ रह जातीं या उचित दिशा में विकास न हो 
पाता । पर कार्य आगे बढ़ा यही बहुत था। कार्य अच्छा होते हुए भी इस 
योजना-कार्य में निम्नलिखित दोष आ गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ 
होने के पूर्व शिक्षा-विकास-सम्बन्धी जो योजनाएँ चल रही थीं उन्हीं को पूर्ण करने 
पर प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बछ दिया गया | कार्य की गति मन्द रही | 
योजना के अन्तर्गत शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर काफी विकास एवं विस्तार का 
लक्ष्य निधारित किया गया था, पर इतना अधिक कार्य किया नहीं जा सका | 
जैसे ४ से ११ वर्ष की आयु के ६० प्रतिशत बालकों को शिक्षा देने का लक्ष्य 
था जो पूरा नहीं किया जा सका। इसी प्रकार बहुउद्देश्यीय शाल्रओँ तथा 
जनता विद्यालयों की स्थापना मात्र ही हुईं। इनके कार्यों में कोई प्रगति न 
हो सको | प्राविधिक शिक्षा केक्षेत्र में भी प्रारम्भ ही किया जा सका | सत्री-शिक्षा 
के लिए कन्या विद्याल्यों की संख्या मी अधिक नहीं बढ़ाई जा सकी | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना काछ में देश की आवश्यकतानुसार शिक्षा के सभी 
स्तरों में आमूल परिवर्तन करना आवश्यक था, पर इस कार में कुछ स्तरों का 
प्रसार ही लक्ष्य रहा, जिससे शिक्षा के दोषों को दूर नहीं किया जा सका | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पूर्ब-प्राथमिक शिक्षा की ओर बहुत कम 
ध्यान दिया गया। यह शिक्षा देश के भावी नागरिकों के विकास के लिए 
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अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार शिक्षकों की दरशा-सुधार, उनके वेतनमान 
की इंद्धि आदि की ओर ध्यान नहीं दिया गया | विना शिक्षकों की दशा सुधारे 
कोई भी शिक्षा-योजना ठीक-ठीक केसे चल सकती है ! 

अनेक योजनाओं को प्रारम्भ करने के पूर्व उन पर ठीक से विचार नहीं 
किया गया, जेसे जनता विद्यालय खोलना आईईद, जिससे आगे चलकर उन्हें बन्द 
करना पड़ा तथा देश का धन व्यर्थ न हुआ | 

देश की विशाल्ता तथा शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता की अधिकता के 
होते हुए भी शिक्षा पर केवछ १५५"५६ करोड़ रुपयों के व्यय की व्यवस्था 
की गई। यह अपर्यात्त थी। साथ-ही-साथ व्यय का वितरण ठीक न होने से 
अनेक कार्य बन्द या स्थगित करना पढ़े | इसे तो कम-से-कम रोका ही जा 
सकता था | 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा 
प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में शिक्षा के कुछ दोपों को दूर करके उसके 
प्रसार के प्रयक्ष किये गए थे। परन्तु उनमें आंशिक सफछता ही प्राप्त हो 
सकी थी | सन्‌ १९५४ में अखिल मारतीय शिक्षा-सम्मेलन आयोजित किया 
गया था | इस सम्मेलन में शिक्षा के दोपों, प्रगति तथा प्रसार आदि और भविष्य 
के लिए शिक्षा के पुनर्निर्माण की योजना पर विचार किया गया। इन कार्यक्रमों 
को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया | इसके अनुसार निम्म- 
लिखित कार्य करने का निश्चय किया गया था : 
१. बुनियादी शिक्षा का विकास तथा विस्तार करना । 
२. माध्यभिक शिक्षा में विविधता छाना तथा उसे बहुउद्देशीय बनाना | 
३. उच्च शिक्षा को व्यवस्थित एवं ठोस बनाना | 
४. सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सैनिक शिक्षा को विस्तृत रूप देना | 
५, औद्योगिक, प्राविधिक तथा व्यावसाथिक शिक्षा का विकास तथा 
उचित व्यवस्था करना | 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा-योजना के लक्ष्य 


प्रथम पंचवर्षीय योजना कालछ में निर्धारित छक्ष्यों की पृति नहीं हो पाई 
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थी | अतः द्वितीय पंचवर्षीय काछ के लक्ष्य निधारित करते समय इसका ध्यान 
रखा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शिक्षा-योजना के निम्न रक्ष्य रखे 
गए थे ; 


* शिक्षा-स्तर .. शिक्षण संस्थाएँ 
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माध्यमिक में परिवर्तित होंगी 

८. विश्वविद्यालय ३१ 8 


इसके साथ-साथ शिक्षा के अन्य स्तरों के सम्बन्ध में भी लक्ष्य निर्धारित 
किये गए थे | 
द्वितीय योजना-काल में शिक्षा-योजना पर वदयय 
ग्रथम योजना में शिक्षा-योजना के लिए. लगभग १५२ करोड़ रुपयों का 
प्रावधान था, पर द्वितीय योजना में शिक्षा पर ३०७ करोड़ रुपयों के व्यय की 
व्यवस्था की गईं | इस योजना में प्रथम योजना से प्राथमिक शिक्षा को छोड 
कर शिक्षा के अन्य सभी स्तरों पर अधिक व्यय करने की व्यवस्था की गईं | 


ब्य्य्‌ 
प्रथम योजना द्वितीय योजना 
१, प्राथमिक ९३ करोड़ ८९ करोड़ 
२, माध्यमिक २२ करोड़ ५१ करोड़ 


३, विश्वविद्यालय १५ करोड़ ५७ करोड़ 
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४, प्राविधिक एवं व्यावसायिक २३ करोड़ ४८ करोड़ 
५», सामाजिक शिक्षा ५ करोड़ ०५ करोड़ 
६. प्रशासन तथा अन्य ११ करोड़ ५७ करोड़ 


इसके साथ-साथ द्वितीय योजना काल में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय 
विकास सेवाओं के छिए. निर्धारित रकम से १२९ करोड उझुपये सामान्य शिक्षा 
तथा १० करोड़ रुपये सामाजिक शिक्षा पर व्यय किये जायेंगे । इतना ही नहीं, 
कृषि, स्वास्थ्य, पिछड़ी जाति-कब्याण, विस्थापितों की पुनखापना आदि की 


योजनाओं में भी शिक्षा के छिए काफी धन की व्यवस्था की गई है | 


ट्वितीय योजना काल में शिक्षा-योजना-सम्वन्धी कार्यक्रम 


प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र की दो समस्याएँ हैं : 
१, प्राथमिक शिक्षा का विकास | 
प्राथमिक शिक्षा २. प्राथमिक शाल्यओं को बुनियादी में परिवर्तित करना | 
इसके साथ-साथ ख्त्री-शिक्षा के विकास के लिए प्रशिक्षित 
महिला शिक्षकों की कमी, शातद्य-मवर्नों का निर्माण, अपव्यय ओर स्थिरता आदि 
कठिनाइयों को दूर करना भी आवश्यक था। इन कठिनाइयों का ध्यान रखते 
हुए योजना आयोग ने सिफारिश की कि बालकों को शिक्षा की ओर आकर्षित 
करने के लिए शिक्षण पद्धति में सुबार किया जाना चाहिए । साथ-ही-साथ 
शिक्षा को अनिवार्य करने की ओर ध्यान दिया जाये | 
भवनों तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को दर करने के लिए आयोग ने 
शिक्षक-प्रशिक्षण, भवनों के निर्माण पंचायत-घर, मन्दिर आदि में शालह्य रुगाने 
तथा अध्यापकों के रहने के क्वाटर शाल्त के समीप बगाने, दो पाली में शाल्ग 
रूगाने, उन्मुक्त वातावरण में, सुविधानुसार पेड़ों के नीचे, शात्ष लगाने का 
सुझाव दिया | शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए धन-राशि की व्यवस्था के 
लिए शिक्षा-उपकर लगाने का सुझाव भी दिया | 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार के अन्त तक ६ से ११ वष के ६३ प्रतिशत 
११ से १४ वष के २३ प्रतिशत बालकों को शिक्षा देने के रूक्ष्य की पूर्ति 
आशा की गई है। इसके लिए ५३,००० नये जूनियर प्रायमरी तथा ३,५०० 
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(मिडिल) सीनियर स्कूल खोले जाने की व्यवस्था है । इनमें से ३८,४०० बुनि- 
यादी शाल्ूए होंगी | 
प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बुनियादी शिक्षा की सभी दिशाओं में 
अच्छी प्रगति हुई, जो निम्न आँकड़ों से पता चलता है। 
बुनियादी शिक्षा अतः द्वितीय योजना काल में ६०-६१ तक के लक्ष्य भी 
अधिक रखे गए हैं : 


36 प्प्न्पुद्‌ ६०-६१ 
बुनियादी शात्य १,७५१ १०,००० ३८,४०० 
बालकों की संख्या १,८५,००० ११,००,०००. ४२,२४,००० 
प्रशिक्षण शाह्वएँ ११४ ४४९ ७२९ 
बुनियादी शाल्मओं में जाने १ '» ११ 


वाले बालकों का प्रतिशत 

पहली योजना काल में शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ अधिक हुईं। 
शाह्मओं में उद्योग-शिक्षण की सुविधाएँ मी अधिक दी गई। अतः द्वितीय 
योजना काल में बुनियादी में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या-ब्ृद्धि करने तथा 
निरीक्षकों आदि को बुनियादी में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं 
को खोलने, प्रत्यास्मरण कोर्स चलाने, सेमीनार गोष्ठियों आदि की व्यवस्था करने 
पर बल दिया गया है| अभी राज्यों में १ से ५ कक्षाओं तक ही बुनियादी शिक्षा 
की व्यवस्था है, अतः बाद में आगे की शिक्षाओं में बालकों को गेर-बुनियादी 
शिक्षा लेनी पड़ती है | इसलिए यह आवश्यक है कि ८वीं तक बुनियादी शिक्षा की 
व्यवस्था अधिक-से-अधिक को जाये | बुनियादी शातल्यओं को जन-जीवन के केन्द्र 
के रूप में विकसित किया जाना चाहिए । इसके लिए बुनियादी शिक्षा को कृषि, 
आमीण-उद्योग, सहकारिता ओर सामुदायिक विकास आदि कार्यों से सग्बन्धित 
करने के अधिक प्रयत्न किये जाना चाहिए; साथ-ही-साथ निर्देशन आदि के लिए 
माध्यमिक शिक्षा-परिषद्‌ के समान प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा-परिषद्‌ कौ 
स्थापना की जानी चाहिए । 

बुनियादी शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा-स्तर पर उस शिक्षा से समन्वित करने- 
सम्बन्धी समस्या भी धीरे-धीरे बढ़ती जाती है । इसके लिए. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार 
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बोर्ड ने एक समिति की स्थापना की है जो समय-समय पर उचित सल्जाह देगी | 
द्वितीय योजना काल में उत्तर-बुनियादी शाल्एँ खोलने की भी व्यवस्था इसी 
उद्देश्य से की गई है 
भाध्यमिक शिक्षा आयोग ने, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित 
हुआ था, माध्यमिक शिक्षा को जीवन से सम्बन्धित करने, देश के आर्थिक सुधार 
तथा विकास के लिए बहुमुखी बनाने पर वल दिया था। अत 
माध्यमिक शिक्षा द्वितीय योजना काल में माध्यमिक शिक्षा को बहुमुखी बनाने 
के लिए कलात्मक, व्यावसायिक, पग्राविधिक तथा वेज्ञानिक 
विषयों को सुविधाएं बढ़ाने, बालकों को विभिन्‍न उद्योगों में प्रशिक्षित करने का 
व्यान रखा गया है। प्रथम योजना काल में प्रारम्भ किये गए पुनर्गठन कार्य भी 
जारी रखे गए हैं। बहुउद्देश्यीय शालाओं की संख्या ६०-६१ तक १,१८७ करने 
की व्यवस्था भी है | इसके साथ-साथ १,२०० माध्यमिक शात्यओं को उच्चतर 
माध्यमिक बनाने की व्यवस्था की गई है 
बालिकाओं की शिक्षा-व्यवस्था की वृद्धि करने के उद्देश्य से कनन्‍्या-शालाओं 
की संख्या में १५ प्रतिशत वृद्धि करने का निश्चय किया गया है | साथ-ही-साथ 
बालिकाओं को विशेष व्यवसायों की शिक्षा के लिए उन्हें नस, अध्यापिका 
स्वास्थ्य-निरी क्षिका, ग्राम-सेविका आदि बनने के लिए छात्रवृत्तियों में भी वृद्धि 
करने का प्रावधान है | 
प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या द्वितीय योजना काल में ६८ प्रतिशत करने की 
है, जो प्रथम योजना में ६० प्रतिशत ही थी | 
देहातों में कृपि-शिक्षा के लिए २०० कृषि के तथा माध्यमिक शिक्षा के 
बाद किसी उद्योग में जाने के लिए. ९० जूनियर ठेकनीकल शात्यएं खोली 
जायेंगी। प्राविधिक या टेकनीकल विषयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर 
भी विशेष ध्यान दिया जायेगा | इसके लिए ५०० हाईस्कूल तथा १,००० 
डिप्छोमा पाये शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गईं है। माध्यमिक शिक्षा 
के पुनर्गठन के लिए ६४ करोड़ रुपये रखे गए हैं | 
अहिन्दी भाषा-माषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आर्थिक 
सहायता का ग्रावधान भी किया गया है | 


२४० :६:४ भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारणाराएँ 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए. ५७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था है | 
इसे शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने तथा विश्वविद्यालयों में 
प्राविधिक ओर वेज्ञानिक शिक्षण में ही व्यय किया जायेगा | 
देश के उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम क्षेत्र में उच्च ग्राविधिक शिक्षा देने के 
लिए तीन संस्थाएं खोली जायेंगी | डिग्री तथा डिप्लोमा देने 
शिक्षा के अन्य. वाली इंजीनियरिंग संस्थाओं की संख्या, जो प्रथम योजना 
कार्यक्रम काल में १९८ थी, १५८ की जायेगी | खान-इंजीनियरिंग 
तथा सम्बद्ध विषयों की शिक्षा के लछिए धनबाद के इंडियन 
स्कूल आफ माइन्स एण्ड एप्लाइड जियोलाजी की संस्था का विस्तार किया जायेगा | 
द्वितीय योजना में समाज-शिक्षा-केन्द्र, साहित्य-प्रकाशन, व्थ्य-श्रव्य शिक्षा, 
समाज-रिक्षा कार्यकर्ताओं और संगठकोँ के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था है 
वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध-प रिष्रद्‌ के विकास-कार्यक्रम के लिए २० 
करोड़ रुपयों की व्यवस्था है | अणुशक्ति विमाग के लिए भी समुचित धन की 
व्यवस्था है । देहाती क्षेत्रों में १५० या १०० विज्ञान मन्दिर देहातियों को विज्ञान 
का ज्ञान देने के लिए खोले जायेंगे | इससे वे स्वास्थ्य, कृषि और सफाई के 
कार्यक्रमों से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे । 
इसके साथ प्रादेशिक भाषाओं का विकास, संस्कृत का पुनरुद्धार, साहित्य, 
कला, संगीत आदि का विकास तथा प्रसार भी किया जायेगा | इसके सम्बन्ध 
में यूनेस्की से मी सम्बन्ध स्थापित किया जायेगा । 


उच्च शिक्षा 


द्वितीय योजना काछ की शिक्षा-योजना की विदेचना 


द्वितीय योजना काल में देश की आवश्यकताओं के अनुकूल ही शिक्षा का 
विकास किया जा रहा है। देश में प्राविधिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों की आव- 
श्यकता अधिक है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु प्राविधिक शिक्षा पर 
व्यय की जाने वाली रकम को दुगनी कर दिया गया है। पर प्राथमिक शिक्षा 
की रकम प्रथम योजना काल से कम ही है। देश की आवश्यकता तो यह थी 
कि सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा मिलती पर इस योजना काल में इस लक्ष्य 
की पूर्ति नहीं हो सकती है | 


प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं से शिक्षा ::: २४७१ 

इसी प्रकार प्रथम योजना में प्रशासन तथा अन्य व्यवस्था-सम्बन्धी कार्यों 
के लिए. ११ करोड़ रुपयों का प्रावधान था, पर द्वितीय योजना में इसके किए 
५७ करोड़ रुपयों का प्रावधान है। इतनी वड़ी रकम प्रशासन आदि पर खर्च 
करने से तो राजतंत्र की ही वृद्धि होगी | 

शिक्षकों की दशा सुधारने तथा प्रबन्ध-समितियों के सम्बन्ध में भी द्वितीय 
योजना काल में कोई ठोस कदम उठाने की व्यवस्था नहीं की गई है | सामाजिक 
शिक्षा पर भी अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है। केवल ५ करोड़ रुपये 
इसके लिए रखे हैं जो बहुत कम प्रतीत होते हैं | 

द्वितीय योजना काल में प्रथम योजना काल को अनेक त्रुटियों के निराकरण 
की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है तथा अनेक शिक्षा कार्यक्रम अभी 
समुचित रीति से योजनावद्ध नहीं हैं । यदि शिक्षा में आमूलछ परिवर्तन को ओर 
रुक्ष्य रखा जाता न कि केवल विभिन्न शिक्षा-स्तरों पर अधिक व्यय करने का तो 
अधिक छाभ होता । 


भाग २ 


आधुनिक विचारधाराएँ 


अध्याय १३ 


कमीनियस का शिक्षा-दरॉन 


सत्रहवीं शताब्दी में चारों ओर वेज्ञानिक उन्नति हो रही थी। अतः शिक्षा- 
शास्त्रियों ने भी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए विज्ञान की सहायता छेना 
चाही, पर अभी तक जो भी वेज्ञानिक खोजें हो रही थीं उनमें कोई व्यवस्थित 
क्रम नहीं था। अचानक किसी व्यक्ति को कुछ अनुमव हो जाता था और उसी 
के आधार से कोई वेज्ञनिक तथ्य निरूपित कर दिया जाता था। फ्रांसिस 
बेकन ने सबसे पहले वेज्ञानिक खोज में व्यवस्था छाने के लिए परिणाम-पद्धति 
(८४४०१ ० रत7०४09) निकाली | अभी तक छोग पहले से चले आये 
किसी एक सिद्धान्त को आधार मानकर उसे सिद्ध करने के लिए दृश्ाान्त देते 
थे, पर वेकन ने इस पद्धति को बदलकर एक ही साथ परिणाम बतलाने वाले 
अनेक उदाहरण या प्रयोग करके उनके एक-से परिणामों के आधार पर सिद्धान्त 
की स्थापना की । बेकन की इस पद्धति का प्रयोग जमन विद्वान राटिख तथा 
मूराविया-निवासी कमीनियस ने शिक्षा के क्षेत्र में किया | राटिख ने प्रकृति के 
अनुसार चलने, प्रयोग और परिणाम के द्वारा सीखने को बहुत महत््व दिया । 
उसने रटकर कुछ भी कंठाग्र न करने पर भी बल दिया | राटिख ने भाषण-शिक्षा 
की पद्धति का ही स्वरूप स्थिर किया, पर मुराविया-निवासी कमीनियस ने शिक्षण 
में कर्मेन्द्रियों के द्वारा शिक्षण प्राप्त करने की विधि को उपयुक्त माना | उसने 
भाषा के सिवाय अन्य विषयों की शिक्षा के छिए मी इस पद्धति को उपयुक्त 
समझकर स्वानुभव तथा तथ्यवाद में अनेक सुधार किये। उसने अपनी निम्न 
तीन पुस्तकों में शिक्षा-सम्बन्धी विचारों ओर पद्धति का विस्तृत वर्णन किया है । 

१, जानुवालिंगवारमरैसेराता, २. दि ग्रेण डाइडेक्टिक और ३. पैन्थ- 
सोपिआ | इनमें से जानुवाल्गिवारमरेसेरातःः नामक पुस्तक में उसने लेटिन 
भाषा के अध्ययन की विधि लिखी है । इसमें सरल, सुबोध, सचित्र वर्णन के 


२४६ ::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ 
द्वारा ठैटिन के शब्दों का ज्ञान कराया गया है। उसने अपनी पुस्तक “आरविस- 
पिस्टक' में, जो कि जानुवा” का ही एक सचित्र संस्करण था, चित्रों की सहायता 
से अनेक बातों को समझाने का प्रयत्न किया है । इस प्रकार इस पुर्तक में 
देखने की इन्द्रिय, आँख, की सहायता शिक्षण के लिए ली गई है, क्योंकि इस 
पुस्तक में दिये गए प्रत्येक शब्द के लिए सम्बन्धित चित्र उसके बाजू में दिया 
गया है| उसने अपनी दूसरी पुस्तक दि ग्रेट डाइडेक्टिक' में शिक्षा के सम्बन्ध 
में अपने सामान्य सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें उसने बतलाया 
है कि शिक्षण की अवधि कितनी होनी चाहिए «पर कितने वर्षों तक शिक्षा ली 
जानी चाहिए। इस पुस्तक में उसने धनी-नि्धन, अच्छे-बुरे, बाहक और 
बालिका सभी की शिक्षा का समर्थन किया है। इस पुस्तक में उसने बताया है 
कि सभी शिक्षण इन्द्रियों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, 
उसने शिक्षण के समय एक से अधिक इन्द्रियों के उपयोग को बड़ा लामप्रद 
माना है। क्योंकि ऐसा करने से विभिन्न इन्द्रियों की सहायता सरलता से मिलती 
है तथा उससे बालक जल्दी समझता है। कमीनियस का कहना था कि बालक 
के ज्ञान के द्वार ज्ञानेन्द्रियाँ ही हैं, अतः शिक्षण में भी ज्ञानेन्द्रियों की सहायता 
अवश्य रहना चाहिए। इसके साथ-साथ इन्द्रियों द्वारा शिक्षण में सरल से कठिन 
की ओर जाने का सिद्धान्त भी उपयोग में छाया जाता है| इससे शिक्षण सुलम 
तथा रोचक हो जाता है। इन्द्रिय-ज्ञान प्राप्त होने पर उसने कंठस्थ करने के बाद 
समझने तथा अन्त में निष्कर्ष निकालने की विधि को उपयुक्त माना । 

कमीनियस का कहना था कि इर्द्रियों के माध्यम तथा उनकी सहायता से 
विज्ञान के क्षेत्र में संसार के अनेक तथ्यों की खोज की गईं है। अतः हमारे 
शिक्षण में भी इन्द्रियों की सहायता से शिक्षण करके सही तथा सच्चा ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है। इस प्रकार कमीनियस ने बेकन की एक-से परिणाम वाले 
अनेक उदाहरणों से सिद्धान्त की स्थापना तथा स्वयं अनुभव से तथ्य जानने की 
विधियों को ओर परिष्कृत किया | कमीनियस के इन्द्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त 
करने की विधि को परीक्षित करने में राटिख के प्रयोग करके निष्कर्ष या सिद्धान्त 
प्रतिपादित करने की विधि से सहायता मिली | कमीनियस के विचारों को उसके 
बाद के अनेक शिक्षा-शास्त्रियों ने आगे बढ़ाया तथा कुछ काल तक तो प्रत्यक्ष 


कमीनियस का शिक्षा-दर्शन ::: २४७ 
वस्ठुओं के द्वारा शिक्षा देने का बड़ा महत्त्व रहा | इसके परिणामस्वरूप शात्यओं 
में जहाज, इमारतें, मशीनें तथा अनेक प्रकार के वस्तुओं के मॉडल एकत्रित किये 
जाने लगे | इतना ही नहीं, वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्यटन 
आदि के आयोजन मी प्रारम्म हुए | 

पर्यय्न आदि के कारण शाल्मओं में चले आ रहे अनुशासन-सम्बन्धी 
विचारों में बड़ा परिवर्तन हुआ | अनेक शिक्षकों ने अनुशासन-सम्बन्धी धारणाओं 
में नम्नता का समावेश किया तथा शिक्षक को सहनशील, स्नेही तथा घैर्यवान 
होने का परामर्श दिया | 

कमीनियस तथा अन्य रिक्षा-शार्त्रियों के प्रत्यक्ष वस्तुओं या उनके मॉडल 
इत्यादि के द्वारा इन्द्रियजनित ज्ञान-प्राप्ति की विधि ने उस कार के समाज में 
एक क्रान्ति-सी उत्पन्न कर दी, क्योंकि इस विधि ने अभी तक चले आये अरस्तू 
के अनेक सिद्धान्तों को असत्य निरूपित किया । अतः विद्वानों ने सोचा कि 
जब इस विधि के द्वारा अमी तक मान्य सत्यों में सुधार किया जा सकता है 
तब इस विधि के द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद का उपयोग समाज के दोषों को 
दूर करने के लिए भी हो सकता है। विशेषतः फ्रांस में इस विचारधारा ने बड़ी 
क्रान्ति पैदा की | विद्वानों ने यथाथ को ही सत्य माना और कहा कि हमारे 
मस्तिष्क में वर्तमान वस्तुओं का ही ज्ञान रहता है, अतः हमें प्रत्यक्ष सत्य की 
ओर ही जाना चाहिए। परिणामस्वरूप बालकों की शिक्षा के लिए गूढ़ विचारों 
से प्रारम्म होनेवाली विधि अनुपयुक्त मानी जाने छगी | 

कांटीलेक नामक विद्वान ने भी इन्द्रिय-जनित ज्ञानविधि को अधिक महत्त्व 
दिया | उसने कण्ठस्थ करने की विधि को अनुपयुक्त माना तथा कहा कि सच्चा 
ज्ञान केवल रटने से नहीं आता वह तो विचार करने से प्रात होता है। 


अध्याय १७४ 


रूसो का शिक्षा-दरशन 


अठारहवीं शताब्दी में जीवन को नये तथा स्वाभाविक दृष्टिकोण से देखने 
तथा पुरानी परम्पराओं ओर संस्थाओं को मान्यता न देने का एक आन्दोलन- 
सा चला था । इस शताब्दी में अधिकार तथा व्यक्ति के दासत्व के विरुद्ध, जो 
मध्ययुग से चछा आ रहा था, विद्रोह-सा हुआ । इतिहास हमें बताता है कि 
मध्ययुग की सामन्तशाही के विरुद्ध विद्रोह तथा विज्ञान की प्रगति ने पुनर्जागरण, 
औद्योगिक क्रान्ति, यथार्थवाद आदि को जन्म दिया । इनके फलस्वरूप व्यक्ति 
के व्यक्तित का आदर बढ़ा तथा उसके अधिकार पुनः स्थापित हुए । 

इस तरह हम देखते हैं कि अठारहवीं शताब्दी में राजनीति, सामान्य 
विचार तथा धर्म आदि सभी में क्रान्ति हुई । अठारहवीं शताब्दी के ग्रारम्मिक 
काल में विचारों ओर धर्मों के क्षेत्र में तथा अन्तिम पचास वर्षों में शिक्षा तथा 
अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ा; फल्सरूप शिक्षा में मी यथाथंबाद का 
प्रभाव बढ़ा | इससे शिक्षा केवछ कुछ धनी-मानी व्यक्तियों तक ही सीमित न 
रहकर सामान्य जनता के लिए भी उपलब्ध मानी जाने छूगी तथा उसका 
आधार भी यथार्थ तथा प्रकृति हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थवाद तथा प्रकृति 
को अधिक महत्व देने वाले विद्वानों में रूसो (१७१२ से १७७८) प्रमुख हैं | यह 
२५ जून सन्‌ १७१२ को इटली के जेनेवा नगर में उत्पन्न हुए थे | इनकी माता 
का देहान्त बचपन में ही हो गया था तथा इनके पिता फक्‍्कड़ प्रकृति के थे। 
बचपन से ही रूसो रसिकतापूर्ण तथा अश्छील और गैर-जिम्मेबारी के वातावरण में 
रहे | इस वातावरण में रहकर भी प्रकृति के सोन्दर्य ने उन्हें बड़ा आकृष्ट किया | 
सन्‌ १७२० में रूसो के पिता ने रूसो को उनके मामा के पास बोसी गाँव में छोड़ 
दिया । यहाँ उनका प्रकृति-प्रेम ओर भी बढ़ गया | पर एक बार उन पर दुष्ता 
करने का झुठा आरोप छगाया गया तथा दण्ड भो दिया गया | इस दण्ड 
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का उसके हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । उसका मन घिद्रोइ से भर गया 
और उसने परिणाम निकाछा कि “मनुष्य की गति में नियमबद्धता, बाह्य- 
आडम्बर, उपदेश और दण्ड का प्रयोग करके जब उसे प्रकृति से दूर रखा जांता 
है तमी उसके स्वाभाविक मन सें विकार उब्न्न होता है ओर उसकी सरलता 
एवं खामाविकता नष्ट हो जाती है।” रूसों ने इन्हीं विचारों को सामाजिक 
तथा राजनैतिक जीवन का आधार मी माना और इसीलिए उसने अपनी 
“मील” नामक पुस्तक में लिखा है, “प्रत्येक वस्तु प्रकृति के हाथ में सुन्दर, 
खच्छ ओर पवित्र रहती है, परन्तु मनुष्य के हाथ में आते ही उसमें विकार 
आने लगता है |” 

रूसो पर निरंकुद तथा उद्याम जीवन का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा | उसके 
घुमक्‍्कड़ जीवन के कारण उसे शिक्षा. मी विधिवत्‌ नहों मिल पाई | उसके 
अनिर्दिष्ठ जीवन तथा बुरी स्त्रियों की संगति ने सभी प्रकार के कुकर्म सिखा दिये 
थे | उसका विवाह एक दुश्चरित्र सत्रीसे हो गया था ओर दोनों में बड़ा झगड़ा 
होता था । इस तरह विविध प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ जब वह 
पेरिस में रहने लगा तब उसके हृदय पर उसके प्रारम्मिक जीवन की इतनी गहरो 
छाप रूगी थी कि उसने कृत्रिमता, अमितव्ययता के विरुद्ध, जो उस समय के 
कुढीन छोगों में बहुत अधिक पाई जाती थी, अपनी आवाज बुलन्द की, तथा 
गरीबों के साथ सहानुभूति प्रकट को | सन्‌ १७८० में उसने अपने लेख "विज्ञान 
और कलाओं की उन्नति! में लिखा था कि समाज की वर्तमान गरीबी हालत 
तथा उसकी उन्नति का प्रमुख कारण वर्तमान सम्यता का विकास है। इसके 
बाद उसने जो लेख प्रकाशित कराये वे प्रायः समाज के प्रति विद्रोह की भावना 
से अनुप्राणित थे। उसने सामाजिक समझोते! (5०८ाव्]ं (०709८) 
तथा इमील” नामक दो प्रसिद्ध पुस्तकें छिखीं। 'इमीलछ' में उसके शिक्षा- 
सम्बन्धी विचार तथा सामाजिक समझौते में समाज ओर राज्य के सम्बन्ध 
में मत हैं| सामाजिक समझौते में रूसो ने निम्न मत प्रकट किये हैं : 

(१) विज्ञान और कला ने मनुष्य के आचार तथा नीति को बड़ी हानि 

पहुँचाई है | 
(२) घन-संग्रह की प्रद्नत्ति के कारण समाज में विषमता आ गई | 


ण्ष 


२०० ३४१ भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराए 


(३) राजा ओर प्रजा में आत्मीयता का सम्बन्ध होना चाहिए. तथा यदि 
राजा जनता के सुख-दुःख का ध्यान नहीं रखता है तो जनता को उसे 
अपना राजा न मानने का पूर्ण अधिकार है | 

इस प्रकार रूसों ने अपने विचारों के द्वारा राजनेतिक तथा सामाजिक 

क्षेत्र में क्रान्ति मचा दी | इतना ही नहीं, उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी 'इमील' 

स्तक के द्वारा कृत्रिमता को दूरकर बच्चे के मन, दिमाग और शरीर को 
खतंत्रता से विकसित होने के अवसर पर बल दिया है। उसने “प्रकृति की ओर 
जाओ” का भी नारा लगाया तथा प्रकृति की शिक्षा को सर्वोच्च माना। उस काल 
में बाठक ओर बालिकाएं समाज के पुरुष ओर महिल्याओं के समान कपड़े 
पहिनते तथा उन्हीं के समान आचार-व्यवहार करते थे। शिक्षा में भी कंठस्थ 
करने की विधि तथा छेटिन व्याकरण का अधिक महत्व था | 

रूसो ने अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचार, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'इमीछ' में, इमील 

बालक को शिक्षा का वणन करते हुए, संसार के सामने रखे | इस पुस्तक के 
पाँच भाग हैं, जिनमें से चार भाग में इमील के जन्म से ५ वर्ष, ६ से १२ वर्ष, 
१३ से १५ व६ तथा १६ से २० वर्ष, ऐसी चार अवस्थाओं की शिक्षा का विवरण 
है। पॉचवें भाग में इमील की स्त्री की शिक्षा के आधार पर बालिकाओं की शिक्षा 
का विवरण है। जन्म से ५ वर्ष तक की अवधि में शिक्षा खतंत्र शारीरिक 
क्रियाओं के आधार पर दी गई है। ६ से १२ वर्ष तक की आयु में इमील 
की शिक्षा हाथ, पेर, आँख, कान आदि इन्द्रियों के द्वारा दी जाने की व्यवस्था 
है | तीसरी पुस्तक, जिसमें १३ से १५ वर्ष तक की आयु की शिक्षा का विवरण 
है प्रमुखतः बीद्धिक तथा विवेकी शिक्षा ही होगी | १६ से २० वर्ष तक की आयु 
को शिक्षा का खरूप नेतिक है। बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में रूसो के 
विचार उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि उसने स्त्रियों को पुरुषों पर निर्भर तथा उनकी 
आज्ञाकारी माना है | 

रूसो द्वारा प्रकृति-पर्येवेक्षण विधि महत्त्वपूर्ण ओर मान्य 

रूसो की “इमील' पुस्तक में वर्णित शिक्षा-सम्बन्धी विचारों से पता चवता 

है कि रूसो बांूक की खतंत्र ख्वाभाविक इच्छा को अधिक महत्त्वपूर्ण मानता 
था | रूसो के अनुसार जन्म के समय बालक निर्मेठ ओर विकारहीन होता है, 


रझूसो का शिक्षा-द्शन : :३ २७१ 
अतः उसका निर्मल तथा स्वाभाविक विकास दूर रख ने पर ही सम्भव है इसीलिए 
रुसों शिक्षक तथा समाज को आवश्यकताओं के अनुसार बाल्क की दिक्षा 
पक्ष में न था। वह तो बालक को आवश्यकता आर उसकी प्रकृति के अनुकुछ 
शिक्षा चाहता था। उसका कहना था कि बाल्क के आचार-नव्यवहार में 
उपदेश तथा शिक्षा से इतना सुधार नहीं हो सकता जितना कि वालक अपने 
खय्य के अनुभव से कर सकता है, इसीलिए, वह बालक की १२ वर्ष की अवस्था 
तक उसे प्रकृति के हाथ में स्वतत्र तथा स्वाभाविक विचरण के लिए छोड देने 
के पक्ष में था, जिससे उसकी ज्ञानेन्द्रियों का विकास तथा संवध्न हो | 

चूँकि उसने बालक के चरित्र के विकास का आधार उसके खयं के अनुभव 
को माना है, इसलिए वह उसके स्वाभाविक विकास पर समाज की छाया भी 
नहीं पड़ने देना चाहता है। रूसो ने ग्रकृति, मनुष्य ओर पदार्थ इन तीनों को 
मानव का गुरु माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसों ने परुषों के लिए 
ग्राकृतिक व्यक्तिवादी शिक्षा, तथा स्त्रियों के लिए आत्म-त्याग तथा आत्म-समपण 
की शिक्षा निषारित की है । 

रूसो के इन शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को बर्नाड बास्टों उपयोग में छाया । 
बास्टों के सुझाव से अनेक मानवीय विद्यालय खुले, जिनमें पाठ्य-विषयों को 
आधारित तथा पाठन-प्रणाली को खेल-कूद से रोचक बनाया गया। इन 
विद्यालयों में बालकों की प्रवृत्ति ओर प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। 
इनमें बोल-पढ़कर भाषा, बातचीत तथा नाटक आदि से छेटिन, मोखिक विधि 
से गणित, शुद्ध रेखाचित्र से रेखागणित तथा आसपास के वातावरण से महाद्वीप 
तक के क्रम से भूगोल झा ज्ञान कराया जाता था| 

इस तरह हम देखते हैं कि रूसों की शिक्षण-विधि खय॑ ज्ञानाजन के अनुरूप 
ही थी, पर यह वास्तविक रूप में खय॑ ज्ञानार्जन विधि नहीं कही जा सकती | 

खोज करने की विधि कही जा सकती है। हालाँकि इसमें नई खोज 

करनेवाले जो विधि अपनाते है वह नहीं अपनाई जाती । रो की प्रकृति- 
पर्यवेक्षण विधि बहुत कुछ ड्यूई की प्रयोग-विधि से समानता रखती है, क्योंकि 
इमील को सत्य या ज्ञान का शिक्षण नहीं कराया जाता है, वह प्रकृति-प्वेक्षण 
विधि के द्वारा खर्य खोजता है | 


[४ / 


है| 
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रूसो के, वाहक को समझने को अविक मह देने के, आन्दोलन का फल 
यह हुआ कि शिक्षा>क्षेत्र मं काम करनेवाले अनेक विद्वानों ने मनोविशान के 
सिद्धान्तों का उपयोग बालक के समझने तथा उसके सीखने की प्रक्रियाओं की 
जॉच-पड़ताल के लिए किया। शिक्षा के क्षेत्र में बाछक को समझने के लिए इस 
मनोवैज्ञानिक आन्दोलन के कार्यकर्ताओं में पेस्थालाजी, हर्बाठ तथा क्राव्येल 
प्रमुख हैं| मनोवेज्ञानिक आन्दोरून के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा देने तथा सीखने 
की प्रक्रियाओं को मनोविज्ञान की एक्सरे की मशीन से बारीकों से देखा तथा 
जॉच-पड़तालकर शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रियाओं को मनोवैज्ञानिक आधार 
दिया। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग करनेवाले सर्वप्रथम विद्वान 
पेस्टाल्जी थे | ये ज्यूरिच में सन्‌ १७४६ में पैदा हुए थे | तथा अपने प्रारम्भिक 
जीवन में झुसों से ग्रभावित रहे थे । पेस्टालछाजी ने स्वयं अपने ही बच्चे को रूसो 
के इमील के अनुसार शिक्षण देकर परिणामों की जॉच-पड़ताल की | अपने बच्चे 
की शिक्षा के समय वह नए. अनुभव लिखता जाता था, फलस्वरूप वह इस 
निष्कष पर पहुँचा कि रूसो के रसिद्धान्तों में संशोधन करने की आवश्यकता 
है। उसने यह अनुभव किया कि बालक को स्वाभाविक वातावरण घर में ही 
मिलता है तथा पुस्तकों के आधार पर शिक्षा देना उचित नहीं है। यदि बालक 
को उचित शिक्षा दी जाये तो बालक की आजीविका तथा चरित्र का विकास 
सम्भव है | 

पेस्टाल्जी ने दरिद्र बच्चों को अपने साथ न्यूहाफ (नया खेत) में रखकर 
वहीं वस्त्र-मोजन देकर शिक्षित करना प्रारम्भ किया । यहाँ बा छकों को लिखना- 
पढ़ना, गणित ओर परिश्रम का कार्य कराया जाता था | यहाँ बालक खेती करने 
तथा बालिकाएं परेलू काम ओर सिलाई करके जीविकार्जन भी करती थीं | पर 
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धनाभाव के कारण पेस्टालाजी को इस शाक्का को वन्‍्द करना पडा | पर पेस्टा- 
लाजी का शिक्षा की तरफ बना ही रह्य ओर उसने शिक्षा के सम्बन्ध में 
अनेक पुस्तकें भी छिखीं, जिनमें से लिवनाड एण्ड गार्टिब्यूट! (१७८१) तथा 
हाऊ गार्टिव्यूट टीचेस हर चिल्डरेन! (१८०१) में उसने अपने शिक्षा-सम्बन्धी 
विचारों को ग्रतिपादित किया है | 
पेस्टालाजी के अनुसार शिक्षा बालक की शक्ति तथा प्रव्ृत्तियों का स्वाभा- 
बिक विकासात्मक तथा लयात्मक विकास या प्रगति है। इस प्रकार उसका 
ताव्पयर्य यह था कि बालक की शिक्षा में हथ ओर हृदय के साथ-साथ मन के 
विकास का ध्यान भी रखा जाना चाहिए । पेस्टालाजी रूसो के समान धार्मिक 
शिक्षा देने के पक्ष में नहों था | वह चाहता था कि शिक्षा सामाजिक उत्दान में 
अबश्य सहायक होनी चाहिए | वह रूसो के समान बालक के स्वभाव के अनुकूल 
खतंत्र शिक्षा के पश्च में अवश्य था, पर वह “प्रकृति को ओर जाप के पृण प£ 
में न था। हॉ, वह यह अवश्य मानता था कि मानव का विकास प्रद्धति के 
नयमों पर आश्रित अवश्य हे | पेस्टालाजी इस तरह से शिक्षा को मनोवेज्ञानिक 
बनाना चाहता था | इसलिए उसने बार-स्वभाव के अध्ययन तथा शिक्षण- 
वेधियों के विकास के लिए बड़ा परिश्रम किया | शिक्षण-विधियों के विकास के 
लिए उसने शिक्षा के सम्बन्ध में अभी तक चले आये मतों को मान्यता न देकर 
सभी बातों की नई खोज की | उसका विश्वास था कि ज्ञानेन्द्रियों ही शान का 
भाण्डार हैं तथा उन्हीं के द्वारा बालक सरहूता से ज्ञान प्रात्त कर सकता है। 
फल्स॒रूप उसने शिक्षण में यथार्थ वस्तुओं का उपयोग उपयोगी बतवाया | 
यथार्थ वस्तुओं की सहायता से ही शिक्षण वस्तु पाठ विधि के नाम ने 
प्रसिद्ध हुआ | 
पेस्टालाजी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बड़ा बल दिया। उस काल में 
शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती थी। शिक्षकों का 
अच्छे डील्डोल का होना तथा तेज आवाज से बोलने में समथ होना ही अच्छे 
शिक्षक के गुण माने जाते थे। पर पेस्टाछाजी ने इत वात का अनुभव किया 
कि शिक्षक में स्वयं इस बात की योग्यता होनी चाहिए कि वह शैक्षणिक प्रक्रि 
याओं का निर्वाह अच्छी तरह कर सके । अतः उसने शिक्षकों के प्रशिक्षण को 
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महत्वपूर्ण माना तथा बुर्गडोर्फ! तथा श्वडन में शिक्षकों के प्रशिक्षण की 
व्यवस्था की | इन केद्रों में विभिन्न देशों से अनेक शिक्षक आते तथा शिक्षण- 
सम्बन्धी प्रशिश्षण पाते थे | काल्लन्तर में ये केन्द्र संसार के प्रसिद्धशिक्षण-प्रशिक्षण 
द्न्द्र हाँ गए | 

पेस्थलछाजी ने रूसो के पूर्णतः खतंत्र तथा निर्बाध छोड़ देने के सिद्धान्त को 
व्यवस्थित तथा स्पष्ट किया। उसने रूसो के इस सिद्धान्त को शाल्य ओँ में उपयोग 
के योग्य बनाया । इस प्रकार पेस्टाछाजी ने शिक्षा के क्षेत्र में नये प्रयोग करके 
नये ढंग से सोचने-विचारने तथा प्रयोग करने की विधि का निर्माण किया 
इतना ही नहीं, उसने अन्य विद्वानों के रहिए भी शिक्षा के क्षेत्र में पयोग तथा 
अनुसन्धान करने के लिए सार्ग प्रशस्त किया। पेस्टाछाजी ने शात्यओं में अमी 
तक चले आये कठोर दंड से अनुशान रखने की प्रथा को भी अनुचित माना | 
उसका कथन था कि अनुशासन ' जिस प्रकार घरों तथा कुटुम्बोँ में दया 
सहानुनूति तथा विवेक से रखा जाता है उसी प्रकार शालाओं में भी अनुशासन 
रखा जाना चाहिए। शालाओं में आवश्यकतानुसार कठोरता तथा सहानुभूति, 
प्रेम आदि का व्यवहार होना चाहिए | पेस्टाछाजी ने न केवर इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया वरन्‌ उसने अपनी शाल्लाओं में इसे व्यावहारिक रूप देकर 
उन्हें घर्ों' के वातावरण से ओत-प्रोत कर दिया 


पेस्टालाजी ने रुशों से प्रभावित होकर बालकों की प्रकृति तथा खमाव के 
आधार पर शिक्षा देना तथा शिक्षा को मनुष्य के अपने भीतर से ही खय्य॑ 
संवधन की क्रिया मानना तथा शिक्षण-पद्धति अनुभव पर रहने वाछी तथा 
प्रयोगसिद्ध होना आवश्यक माना । इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर पेस्टाछाजी ने 
अपने संप्रेक्षण आदि सिद्धान्तों की रचना की | इन शिद्धान्तों' ने कंठस्थ करने 
तथा पुस्तकों के महत्व को कम करके बालक को स्वयं प्रत्येक वस्तु को देखने, 
समझकर उसको छानबीन करने तथा उसके सम्बन्ध में सब बातें जान लेने को 
अधिक महत्वपूर्ण माना । 


पेस्गलाजी के इस मनोवैज्ञानिक आधार को 'फेकल्टी मनोविज्ञन'! के 
नाम से जाना जाता है। यह फैकब्टी मनोविज्ञान मन के बहुत-से विभाग करता 


पेस्टालाओी का शिक्षा-दर्शन ६:६४ २५७ 
तथा उनके अछूग-अछूग खतत्र विकास पर वर देता है। इन विमेदों को 
फैकल्टी कहा जाता है | जेसे--स्मरण, विवेक आदि | वर्तमान काल में इस 
फैकब्टी सनो विज्ञान को मान्यता नहीं दी जाती है, पर पेस्टाकाजी के धैर्य, दया, 
सहानुभूति तथा व्यक्ति के लिए आदर आदि णुर्णों ने उसे उस काछ का बहुत 
ही बड़ा तथा अच्छा शिक्षक बनाया | 


जि? 
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हरार्ट ने बोडिकता को अधिक महत्व दिया | हस्वार्ट तथा उसके समर्थकों 
ने माना कि रुचि बहुमुखी होती है तथा उसका उद्देश्य नैतिक होता है| 
हरबार्ट की पंचपदी में यह मान्य किया गया है कि बालक की रुचि दिये जानेवाले 
ज्ञन की ओर होना चाहिए | या उस ओर को जाना चाहिए तथा ज्ञान-प्राप्ति 
पर कुछ प्रयोगों द्वारा उसका उपयोग कराया जाना चाहिए। पर इन सब 
प्रक्रियाओं का उद्देश्य समाज की संस्कृति से बालक को परिचित कराने का था | 
इस परिचय के लिए वालूकों को ज्ञान देना आवश्यक माना गया था| नतो 
इसमें पेस्टालाजी आदि के समान वालकों को किसी उद्योग की शिक्षा देकर 
आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया गया था और न बालक के विकास के 
लिए, रूसो के समान बौद्धिकता से दूर प्रकृति की गोद में शिक्षण ग्राप्त करने की 
बात थी | बालक के विकास तथा ज्ञानवर्धन के लिए इतिहास, साहित्य तथा 
अन्य विपयों का ज्ञान विधिवत्‌ रूप से देना ही हरबाठ तथा उसके समथकों का 
उद्देश्य था | इनका उद्देश्य बालकों को नेतिक बनाना तो था पर वे नैतिकता 
के विकास के लिए पुस्तकों आदि का आधार ही उपयुक्त मानते थे। उन्होंने 
जीवन की यथार्थ परिस्थितियों को नेतिकता की शिक्षा का आधार नहीं बनाया ! 
उन्होंने खेलने को सीखने का आधार भी नहीं बनाया | पर फ्राव्येल ने यथार्थ 
जीवन की क्रियाओं तथा खेलों को सीखने तथा नेतिकता की शिक्षा का आधार 
बनाया | 

फ्राव्येछ का बचपन दुःखी रहा | उसके पिता की व्यस्तता के कारण उसकी 
दिक्षा क्रमबद्ध नहीं रह सकी | पर उसके घर का जीवन धार्मिक था जिसका 
प्रभाव फ्राव्येछ पर अधिक पड़ा | बचपन में मॉ-बाप की उपेक्षा के कारण वह 
प्रकृति की गोद में विचरण करता रहा । प्रकृति के निरीक्षण तथा सम्पर्क से उसके 
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मन में एक रहस्य की भावना उद्भूत हुईं तथा सम्पूर्ण विद्य की अखण्ड अमि- 
न्नता तथा एकता की खोज की प्रवृत्ति का उदय हुआ | उसने अनुभव किया कि 
संसार की समस्त वस्तुओं तथा पदार्थों में एक द्ाध्वत नियम व्यात है । यह सार्व- 
भौम शाश्रत नियम सावमौमिक चेतना तथा अभिन्‍नता पर आधारित है| यही 
अभिन्नता तथा एकत्व ईश्वर है। संसार के सभी पदार्थ इसी एकत्व या ईश्वर से 
उत्मनन्‍्न हुए. तथा सभी का जीवन इसी पर अवरूम्वित हैं। प्रत्येक वस्तु में होने 
वाल दैवी स्फुरण ही उसका चेतन तत्व है। यहां फ्राव्येछ का आध्यात्मिक 
सिद्धान्त है। इस प्रकार उसने संसार की प्रत्येक वस्तु में एक ही देवी, सवर्शक्ति 
मान का आमास पाया तथा संसार की वस्तुओं में एकत्व को झलक देखी | 

फ्राव्येछ के इसी ज्यध्यात्मिक सिद्धान्त पर उसका शिक्षा-रशन आधारत हू | 
उसका कथन है कि प्रत्येक जीव या प्राणी में मानवता का वास है, पर उसका 
विकास तथा उदय प्रत्येक ग्राणी अपने ही ढंग से करता है । अतः उसका कथन 
है कि प्रत्येक प्राणी में विकसित चरित्र की एक संयुक्त सुसम्बद्ध योजना रहती हैं । 
यदि इसमें बाधा उत्पन्न न की जाये या उसे नष्ट न किया जाये तो वह खतः 
अपने-आप विकसित होती है। यद्यपि फ्राव्ये इस तथ्य का निरूपण कड़ाई से 
नहीं करता है तथा कभी-कभी इस विकास के लिए प्रयत्न करने का सलाह 
देता है पर वह प्रमुखतः रूसो के प्रकृति ही सत्य हैं के सिंदास्त की मन्यतों 
देता है। इसीलिए वह मूल्प्रबृत्तियों के खतंत्र तथा पूर्ण प्रकाशन को अधिक 
महत्त्वपूर्ण मानता है । इसीलिए वह शिक्षा को निर्वाध सत्य, बिता किसी के 
द्वारा कथित तथा आरोपित, बालक की खतः क्रिया से उद्भूत होने वाली मानता 
। वह बालक के उचित विकास के लिए. विधि का निरूपण करते हुए. कहता 
कि विकास अन्धानुकरण न होकर सजीव, आत्मप्रेरित खत+क्रिया द्वारा होना 
उपयुक्त रहता है | पर इस खतः-क्रिया का तालय यह नहीं हैकि शिक्षक या 
माता-पिता, बालक जो कुछ भी कहे वेसा ही उसे करने दें, वरन्‌ वह चाहता 
कि बालक स्वयं अपने मन से सक्रिय होकर अपनी प्रेरशाओं तथा भावनाओं 
को पूण करने के लिए कार्य करे | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्राव्येछ का 'खतः-क्रिया” का सिद्धान्त नये 
रूपों, विचारों आदि का निर्माण तथा मेल कराने वाली 'रस्वनात्मकता' क सिद्धान्त 
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से सम्बन्धित है | इसीलिए उसने वाणी तथा विचारों के साथ कर्म को करने के 
लिए महत्वपूण माना है | उसका कथन हूं कि मिट्टी या अन्य पदार्थों से कर्म 
करा करके जीवन की अभिव्यक्ति बालक के द्वारा केवल मोखिक अभिव्यक्ति से 
अधिक विकासात्मक तथा उन्नतिशील होती है। यही फ्राव्येछ का 'स्वतः-क्रिया 
तथा 'रचनात्मकता' के द्वारा अभिव्यक्ति का मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त है। यही 
सिद्धान्त फ्राव्येल की रिक्षा-प्रणाली का मूल आधार है, जिस पर उसने अपनी 
शिक्षा-पद्धति को आधारित किया है। 

फ्राव्येड ने समाज को मी महत्त्व दिया है। यही उसकी विशेषता है। वैसे 

तो रूसो ने भी क्रियात्मकता को शिक्षा का आधार बताया था, पर वह इमीढ 
को समाज से दूर निजन शान्त प्रकृति की गोद में शिक्षित करने के पक्ष में था 
वह उसे समाज के सम्पक से दूर ही रखना चाहता था । पर फ्राव्येल शिक्षा के 
सामाजिक आधार को भी बहुत महत््वपूण मानता है। वास्तव में वह चाहता है 
कि बालक को स्वतः क्रिया या आत्माभिव्यक्ति तथा व्यक्तित्व का निर्माण समाज के 
माध्यम से ही हो | वह मानता है कि व्यक्ति में सामाजिक प्रवृत्ति प्रमुख है तथा 
उसकी शिक्षा समाज के सदस्यों के सम्पक तथा बीच में रहकर ही अच्छी तरह हो 
सकती है | इसीलिए. उसका कथन है कि जीवन में व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने 
के बाद समाज की संस्थाओं, घर, कुट्धम्ब, व्यवसाय-संस्थाओं आदि में ही रहना 
पड़ता है | ये ही उसके जीवनयापन के आधा र हैं। उन्हीं के द्वारा उसे सामाजिक 
बन्धनों, नियमों, परम्पराओं आदि का ज्ञान होता है। उन्हीं के द्वारा उसे 
अपने वर्तमान तथा भविष्य के विकास की शिक्षा तथा आधार मिलता है। 
बालक सहयोग से विभिन्न क्रियाओं को करता तथा खेलता हुआ न केवल 
शारीरिक स्फूर्ति प्रात्त करता है, वरन्‌ नेतिक तथा बोद्धिक प्रशिक्षण भी प्राप्त 
करता है। रूसो के समान फ्राव्येछ का विचार था कि बालक क्रियाशील जीवित 
प्राणी है तथा बोद्धिक विकास के पूव उसका शारीरिक विकास होता है | इसी- 
लिए फ्राव्येल की किंडरगाटन विधि में खयं-क्रियाः के साधनों एवं खेलों का 
बहुतायत से समावेश किया गया है। 'कोइल्हू! में उसने बोझ उठाने, खींचने, 
खोदने, फोड़ने आदि अनेक घरेलू परिश्रम के कार्यों को कराने की व्यवस्था 
को थी ! 
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फ्राव्येल का कथन दे कि व्यक्ति को अपने स्वतः के आन्तरिक तथा बाहरी 
समाज के अन्य सदस्यों के साथ मानव-प्रकृति के अनुरूप साम्ब स्थापित करना 
चाहिए,। उसके जीवन का विकास उसकी प्रत्येक परिस्थिति में--घर, शात्य, 
समाज--झसी प्रकार होना चाहिए | अपने इन विचायें को मूर्त रूप देने तथा 
बालक की क्रियात्मक अभिव्यक्ति, सामाजिक आचरण तथा व्यावह्यरिक शिक्षा 
के लिए फ्राव्येछ ने किंडरगार्टन शिक्षण-विधि' का निर्माण किया | इस प्रकार 
की विधि का उपयोग करनेवाली दशाल्ाओं के द्वारा उसने बाल्कों को शिक्षा के 
लिए ऐसा स्थान देने का प्रयत्न किया जहाँ बच्चों का राज्य हो तथा जहाँ शिक्षु 
नागरिक अपने अन्य साथियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए स्वतंत्र क्रियाओं 
में रत रहें | वहाँ न तो पुस्तक हो, न बंधे घंटे हों, न बोद्धिक पाठ हों। वरन्‌ 
वहाँ स्वतंत्र खेल-कूद, विचरण तथा उल्लासमय गीत आदि हों। इस प्रकार फ्राव्येल 
ने स्वतंत्र, स्वतः-क्रिया, सामाजिक सहयोग आदि सिद्धान्तों का समावेश अपनी 
किंडरगार्टन-विधि में किया | इस विधि में क्रिया, खेल, गीत, कहानी, विभिन्न 
प्रकार को घरेलू क्रियाओं आदि सभी का समावेश किया गया है। इस प्रकार 
बालकाँ की शाला समाज का छोटा रूप बन जाती है | इस विधि में अभिव्यक्ति 
के परस्पर सम्बद्ध तीन रूप हैं--(१) गीत, (२) गति तथा (३) रचना । ये साधन 
अलग-अलग रहते हुए. भो एक-दूसरे के सहयोग से चलते तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम 
मिलकर एक पूर्णता को प्राप्त होता है | ु 
फ्राव्येछ की रचनात्मक क्रियाएँ, जेसे सुई-धागें का कार्य, बुनना, कागज का 
कार्य, रेत-मिट्टी तथा रंगों आदि के कार्यों ने आगे चलछकर हस्तकार्य का एक 
आन्दोलन-खा चला दिया। इस आन्दोलन को काय रूप में परिणत करने 
वाह्म प्रथम देश फिनकैंड था | इसके बाद स्वीडन ने इसे अपनाया । स्वीडन ने 
न केवल इसे शैक्षणिक आधार बनाया, पर इसे आर्थिक आधार भी दिया | 
इसके बाद रूस तथा रूस के माध्यम से अमेरिका ने इसे अपनाया | 
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१९वीं तथा २०वीं शताव्दियों सें विज्ञान की बहुत प्रगति हुई | इस 
प्रगति ने संसार के विभिन्न देशों की दूरी को बहुत कम कर दिया | ये देश 
अब एक-दूसरे पर निर्मर भी रहने छगे। फलस्वरूप विश्व-बन्धुत्व की भावना 
का उदय हुआ | शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक खोजें हुई | मनोविज्ञान के प्रयोगों 
तथा बुद्धि-परीक्षाओं ने अनेक तथ्यों का निरूपण किया | फलस्वरूप दी जान 
वाली शिक्षा अपयाप्त मानी जाने छगी। शिक्षा जनतांत्रिक होने लगी | अब 
शिक्षा केवल धनी-मानी व्यक्तियाँ के बालकों तक सीमित न रही | सभी को 
शिक्षा दी जानी चाहिए ।” का नारा छगाया जाने छगा। अपंग, विकल्ंग, 
मूढ़, गूंगे आदि की शिक्षा में अनेक डाक्यरों ने बड़ी सहायता पहुँचाई | मैडम 
भव्सिरी भी इन्हों डाक्यरों में से एक थों, जिन्होंने मन्द बुद्धिवाले बालकों की 
चिकित्सा करने तथा सामान्य वालकों की शिक्षा की एक ऐसी विधि निकाली 
जो आज संसार के अनेक देशों में प्रचलित है | 

फ्राव्येछ तथा मांेसरी की मृत्यु में छगमग १०० वर्षों का अन्तर है। 
फ्राव्येल सन्‌ १८८२ में तथा मैडम मांटेसरी १९५२ में स्वगंवासी हुए; पर इन 
१०० वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े परिवर्तन हुए। फ्राव्येल शिक्षा में बालक के 
विकास तथा वंश-परम्परा को अधिक महत्त्वपूर्ण मानता था। पर मांेसरी 
वातावरण को प्रमुख मानती हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक "[%6 $८७टा ०0/ 
(०४००४ में वातावरण को शिक्षण-विधि का केन्द्र माना | 

मेडम मंटिसरी पर सेगुइन की पुस्तक [00८ए ; (७४5९३ ४०वें ॥5 
प+९क्ाफटां. 07 ?59०॥0/०87८8। ४/८४४००७ का बहुत प्रभाव पढ़ा | 
उन्होंने रोम में मन्द बुद्धिवाले बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के समय शिक्षण- 
विधियों-सम्बन्धी अनेक प्रयोग किये | इन प्रयोगों का उन मन्दबुद्धि वाले बालकों 
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गरा। इन अनुभवों की सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने एक 
ण किया जिसे भांणेसरी विधि! कहते है | 


व. 


बालकों की शिक्षा के समय मंख्सरी ने निम्नलिखित 


पर अच्छा असर 
शिक्षण-विधि का | 

सन्द व॒ुद्धिवाले 
निष्कष निकाले ; 

(१) बालक को अन्य बालकों पर आश्रित न रहकर ख्तंत्र जीवन चिताने 
योग्य होने का प्रशिक्षण देना चाहिए । 

(२) मन्द बुद्धि बालक के सल्तिष्क की पहुच्र के लिए सामान्य बारूक के 
स्तर की अपेक्षा निम्न स्तर से पहुच प्रासम्म करना चाहिए | 

(३) मन्द बुद्धि बालक की किसी एक इन्द्रिय को अन्य दूसरी इच्द्रिय का 
कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए | 

(४) स्पर्श इन्द्रिय बहुत महत्त्वपूर्ण तथा प्रमुख है । 

(५) स्पर्श-इन्द्रिय का विकास कम आयु में अधिक हो सकता है तथा इस 
आयु में इसकी उपेक्षा करने से इसका उचित विकास नहीं किया 
जा सकता । 

इन उपरोक्त निष्कर्पों, का प्रभाव हम मंठेसरी विधि में पाते हँ तथा ये 

निष्कर्ष हमें मांटेसरी शिक्षा-दर्शन को समझने में सहायक भी होंगे | 

पेस्टालाजी ने शिक्षा को मनोविज्ञान का आधार देने का प्रयत्न किया 

था | पर उसके समय में बारू-मनोवित्ञान का उतना विकास नहीं हुआ था | 
अतः वह शिक्षण-पद्धति का सुधार करके ही रह गया था । पर मांटेसरी ने अपनी 
विधि को स्वाभाविक रूप से मनोवैज्ञानिक बनाया तथा इस विधि को हम मनो- 
वैज्ञानिक कह सकते हैं | मांदेसरी पर वैकासिक मनोविज्ञान का प्रभाव अधिक 
है| वैकासिक मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रक्रिया को बालक के मानसिक विकास 
तथा रुचियों के अनुकूल बनाने को महत्वपूण मानता हैं। इसम शक्षाणक प्रक्रिया 
पाख्यक्रम की या शिक्षक की पाठयोजना के आश्रित नहों रहती। इसलिए 
मंठेसरी का कथन है कि शिक्षा बालक के सामान्य विकास के लिए दी गई 
सक्रिय सहायता है। तथा शैक्षणिक प्रक्रिया में मनोव॑ज्ञानक क्षण तभी आता 
3 जब कि बालक स्वयं उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है। इस 

मंटेसरी ने बालक के विकास की आवश्यकताओं के अनुकूल प्रतिक्रियाओं को 


3/ | की! 
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अधिक मह्खपूर्ण माना है | [ विश्वास सह है कि यदि बालक किसी प्रक्रिया 
को नहीं करता हे वा करना भूछ जाता है या समझता नहीं है तो हमें यह 
समझना चाहिए. कि अभी तक बालक उसे करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 
| हुआ है, अतः शिक्षक को पाठ दुह्दाकर जबरदस्ती बालक को उस 
प्रक्रिया को करने या समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए । 
मंटेसरी किसी भी प्रक्रिया की अवधि का निर्धारण घंटों या समय-विभाग- 
चक्र में दी गई सारिणी के अनुसार निश्चित करने के पक्ष में नहीं है। उसका 
कथन है कि बालक की रुचि को ही इस प्रक्रिया को अवधि को निश्चित करना 
चाहिए । यही कारण है कि मांगेसरी-शाछाओं में बालकों के लिए घंटा, समय 
आदि का बन्धन नहीं रहता है। वहाँ तो बालक किसी भी क्रिया को अपनी ही 
रुचि से करने तथा उसमें खतंत्रता से जितना चाहे समय लगा सकते हैं । 


मैडम मांगेसरी बालकों को पूर्ण खतंत्रता देने के पश्ष में हैं। उनका कथन 
है कि बालक को खतंत्रता अपने स्वयं के विकास के निय्रमों का पारुन करने में. 
निहित है | अतः बालकों की खतंत्रता का प्रदर्शन उनकी स्वयं स्वतंत्र क्रियाओं 
द्वारा प्रदर्शित होना चाहिए | इसके लिए यह आवश्यक है कि बालक अपनी 
रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहें। यही खतंत्रता मांटेसरी 
शाल्यओं के अनुशासन की कुझ्ञी है। मांटेसरी शालाओं में ४०-५० बालक- 
बालिकाओं के होते हुए भी आपको पूर्ण शान्ति तथा बिना शोर-गुल का बाता- 
वरण मिलेगा | वहाँ बालक विभिन्न कार्य करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके 
अस्तित्व का पता भी आसपास वालों को नहों छग पाता है | 


मठेसरी का विचार है कि जिस प्रकार शिक्षण-विधि को बालक के विकास 
के अनुकूल होना चाहिए उसी प्रकार शाला का वातावरण भी उसके विकास से 
साम्य रखनेवाला होना आवश्यक है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा. है कि 
बालक को उसके अनुकूल ऐसा वातावरण, जिनमें सभी बातें, वस्तुएँ उसके विकास 
में साम्य रखनेवाली हों, देने से बालक में एक ऐसे सक्रिय जीवन का विकास होता 
है जिसमें न केवल वे किसी प्रक्रिया या क्रिया को करते तथा देखते हैं वरन 
उसमें एक आध्यात्मिक जीवन के दर्शन होते हैं| इसलिए उनका कथन है कि 
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इस प्रकार का वातावरण बालक को केवल ख्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है वह 
तो उसे स्वयं शिक्षा भी प्राप्त कराता है | 

प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक ने इन्द्रियों को ज्ञान का द्वार! माना है। मांगेसरी 
ने भी इन्द्रियों की इस उपयोगिता को समझा है तथा बालहक-बालिकाओं की 
इन्द्रियों को सक्षम तथा सबर बनाने का महत्व प्रतिपादित किया है । इसलिए 
उन्होंने अपनी शिक्षा-विधि में इन्द्रियाँ की शिक्षा को बहुत महत्त्वपूर्ण माना है | 
इन इन्द्रियों के विकास के लिए उन्होंने वातावरण को भी एक महत्त्वपूर्ण साधन 
के रूप में माना है ! 

मंटिसरी ने श्रम को भी अधिक महत्व दिया है। वे श्रम को बालक के 
मानसिक विकास को पूर्ण करनेवाला मानते हैं, क्योंकि वह सोखने तथा अंगों 
की पुष्टि, दोनों पर निर्भर है। श्रम सीखने तथा अंगों की पुष्टि दोनों क्रियाओं 
को उत्तेजना देता है। श्रम से बालक प्रतिकूछ परिस्थितियों को भी अनुकूल बना 
छेते हैं तथा उसे इसमें आनन्द भी आता है। अतः मंगेसरी श्रम को स्वाभाविक 
मानती हैं | 

मैडम मांटेयरी किसी कार्य को दक्षता से करने को ही उसका पारितोपिक 
मानती हैं, अतः उन्होंने अलग से पारितोषिक देने की भर्त्सना की है | वे उसे 
अनुपयोगी मानती हैं । 
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९) 
ड्यूऐे का शिक्षा-दरान 


१९वीं शताब्दी में विज्ञान की अधिक प्रगति हुई। शिक्षा के क्षेत्र में मी 
मनोविज्ञान तथा विज्ञान की खोजों का प्रमाव पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक 
प्रकार के विद्यालय खोले गए. | इन विद्यालयों में पेस्णछाजी, हरबाट, फ्राव्येल, 
मंयेसरी आदि शिक्षा-शास्त्रियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था| अपंग, 
अन्धे तथा मन्द बुद्धिवाले बालकों के लिए. भी अनेक स्थानों में विद्यालय खोले 
गए | विभिन्न प्रकार के विद्यालयों , विज्ञान की प्रगति और जीवन की जटिल्ता 
के कारण अनेक प्रकार की विभिन्न परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं | फलस्वरूप शिक्षा के 
क्षेत्र में नवीन दृष्टि से विचार करना आवश्यक हो गया। अभी तक शिक्षा- 
शार्त्रियों का मत था कि बारूकों को भावी जीवन के लिए शिक्षित किया जाना 
चाहिए | फलस्वरूप शालाओं में बालकों को ऐसी ही बातों का ज्ञान दिया जाता 
था जो उनके भविष्य के छिए उपयोगी होती थीं। इसमें बालकों के वतंमान 
जीवन का कोई मूल्य नहीं था । इसमें बालकों के भविष्य को उन्नत तथा पूर्ण 
बनाने के लोम में अपने वर्तमान की उपेक्षा करके उसे कष्टप्रद बनाना 
पड़ता था | 

जॉन ड्यूई ने इन विचारों का खंडन किया तथा शिक्षा एवं जीवन की 
समस्याओं पर दार्शनिक विधि से विचार किया। ड्यूई ने अपने विचारों को 
केबल आवेश में आकर ही प्रस्तुत नहीं किया था वरन्‌ ये विचार उसने स्वयं 
अपने वातावरण तथा परिस्थितियों से प्राप्त किये थे; अतः उनमें स्थायित्व, ओज 
तथा व्यावह्म रिकता है । सामाजिक जीवन तथा उसमें बुद्धि के महत्त्व को 
प्रदर्शित करते हुए उसने लिखा है कि उसने अपने विचारों का केवल आविप्कार- 
मात्र ही नहीं किया है वरन्‌ उसके विचार तथा विश्वास तो उसे उसके आसपास 
के वातावरण से प्राप्त हुए हैं । 
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जॉन ड्यई का प्रारम्मिक तथा शोक्षणिक जीवन सादा तथा साधारण था | 
इब्वर में उसकी आस्था थो | पर उसके विचारों पर हक्सछे के मौतिकवाद तथा 
डारविन के विकासवाद-सम्बन्धी सिद्धान्तों का बड़ा प्रभाव पड़ा था। इंब्बर में 
आस्था रखने के कारण उसका विश्वास था कि मानव-जीवन के विकास में भोति 
कता का बहुत डउधिक महत्त्व नहीं है। नेतिकता तथा मौतिकवाद और 
विकासवाद की खाई की पृति के प्रयास ने जॉन ड्यई को अपने शैक्षणिक जीवन 
के अन्तिम चरणों सें एक नइ दिदय्या की ओर मोड़ा दथा अपने कालेज जीवन से 
ही वह अच्छा दाशनिक बन गया | 
वाल्टीमूर में अध्ययन करते समय ड्यूइ स्टेनलेहाल पीयर्स तथा जॉर्ज 
सिल्वेस्टर मॉरिस के सम्पक में आया | मोरिस हीगेल के विचारों का समर्थक 
था । फलस्वरूप उसका शिष्य जान ड्यूई भी हीगेल से प्रमावित हुआ । हीगेल 
आदशवादी था। उसके “विपरीत में संश्लेषण” (५७४।९७४४४ 0० ०099०४६८४), 
देवी तथा मानवीय, आध्यात्मिक तथा भौतिक के सब्लेषण के सिद्धान्त का 
प्रभाव जॉन ड्यूई पर बहुत अधिक पड़ा । इस प्रकार जॉन ड्यूई का प्रारम्भिक 
शनिक जीवन हीगेल से प्रभावित रहा, पर वह पग्रयोजनवादी (97887047% 2) 
बन गया तथा अन्त-अन्त में तो प्रयोगवादी (८४७८९८४७४९४४०७|४४) हो गया | 
जॉन ड्यई के अनुसार दर्शन का उद्देश्य यह बताना नहीं है कि हम संसार 
को किस प्रकार जानते या समझते हैं, वरन्‌ यह बतलाना है कि हम लोग उसे 
किस प्रकार नियंत्रित ओर अधिक उययोगी बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण से 
विचार करने पर दर्शन का उद्देश्य वतेमान सामाजिक जीवन की प्रमुख शक्तियों 
विशेषतः लोकतंत्र, विज्ञान तथा उद्योग के सम्बन्धों का अध्ययन करना ही 
होगा । इस प्रकार दशन का उद्देश्य मानव की वर्तमान सामाजिक तथा नेतिक 
समस्याओं का स्पष्टीकरण होना चाहिए। अतः इसके छिए. सामाजिक समस्याओं 
के हल के लिए. प्रयोगवादी दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। जॉन ड्यूई ने इसी 
प्रयोगवाद को महत्त्वपूर्ण बतछाया है| इसीलिए जॉन ड्यूइ हर वस्तु तथा तत्त्व 
को प्रयोगवादी दृष्टिकोण से देखता था | इसलिए उसका कथन था कि संसार के 
किसी मी तत्व में स्थायित्व नही है| सम्पूर्ण संसार अस्थिर तथा परिवर्तनशोल है, 
अतः किसी आदर्शवादी शाइबत सत्य की कल्पना करना बहुत ही कठिन है, 
७ 
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अतः वह अल्लैकिक संसार को असत्य मानता तथा कहता है कि मानव को 
स्वय अपना मांग निर्धारित करना चाहिए। उसका विश्वास था कि इस प्रयोग- 
वादी दृष्टिकोण से अपनी सामाजिक समस्याओं को हलक कर के ही मानव अपने 
सामाजिक जीवन को उन्‍नतिशीछल बना सकता है। जॉन ड्युईं संसार में परि- 
वरतंनशील परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए मानव को अपनी सक्रिय बुद्धि 
का सदपयोग करने के लिए उपयोगी मानता था। इस प्रकार वह दर्शन को 
मानव की वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों के सुधारने तथा उनन्‍नतिशील बनाने 
योग्य मानता था | इसलिए. उसने "रि€८०॥र5फप८टाठ0॥ ॥ |॥098077) 
में लिखा है कि दर्शन का प्रमुख प्रयोजन अनुभव, विशेषतः सामूहिक मानव- 
अनुभवों की सम्मावनाओं का विवेकीकरण है 

इसके लिए जॉन ब्युई सोचने-विचारने को आवश्यक मानता है। पर 
उसके लिए वास्तविक परिस्थितियों में सोचना ही महत्त्व रखता है, क्योंकि मनुष्य 
वास्तविक परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के प्रयत्न करता है। दूसरे शब्दों 
में हम कह सकते हैं कि मानव अपने जीवन-यापन के लिए. सोचता-विचारता 
है। इस दृष्टि से जीवन को एक अमूत्तं तथा आदर्श रूप में देखना उपयुक्त नहीं 
है, अतः समस्याओं के आदर्श हों की खोज निरथक है। क्योंकि आनेवाली 
परिस्थितियां आज की परिस्वितियों से मिन्‍न होंगी तथा आज की परिस्थितियों 
के लिए. उपयोगी सत्य कल के काम के लिए. उपयोगी नहीं होंगे। कोई भी 
विचार किसी विशेष परिस्थिति के लिए. उपयोगी होता है तथा उसके बदलते ही 
वह उतना उपयोगी नहीं रह जाता है | 

ड्यइ ज्ञान को अनुभव के रूप में मानता है। उसका विश्वास था कि 
अनुभव ही ज्ञान है तथा अनुभव क्रिया से प्राप्त होता है. अतः क्रिया से अलग 
कोई ज्ञान नहीं है। आज हमारे पास जो भी ज्ञान संचित है वह अमी तक मानव 
के घर, बच्त्र, व्यवस्था, जीवन की रक्षा व भोजन पाने के लिए की गईं क्रियाओं 
के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (0090- 
९८7४०ए ७7० +वैंप८809' में लिखा है कि सत्य ज्ञान वही है जो हमारी चेतना 
से सामंजस्य स्थापित करके हमारी परिस्थितियों को हमारी आवश्यकताओं -इच्छाओं 
तथा उद्देश्यों के अनुकूल बनाने में सहायक होता है । इस प्रकार हम देखते हैं 
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कि ड्यूइ मानवीय बुद्धि का उपयोग उसकी उन्नति तथा उसके जीवन को पूर्ण 
बनाने के लिए करने के पक्ष में था | इसके लिए वह प्रयोग-विधि को उपयोगी 
मानता था। वह सिद्धान्तों तथा सत्य को भी परिवतनशील मानता था | वह 
किसी भी विचार को परिस्थिति तथा मानव-अनुभव से अलू्ग नहीं मानता था | 
इसी तथ्य को जेम्स ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। जेम्स का कथन है कि 
आज जो सत्य प्राप्त होता है उसी के अनुसार हमें आज रहना है तथा कल भी 
उसी सत्य को असत्य कहने के लिए भी तैयार रहना है। 

की दर्शन-सम्बन्धी उपरोक्त बातें उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को प्रदर्शित 
करती हैं | क्योंकि उसके दर्शन के सिद्धान्त सामाजिक मूल्यों, तथा शिक्षा-सिद्धान्त 
इन्हीं मुल्यों को प्राप्त करने की विधियों को ग्रतिपादित करते हैं। ड्यूइ का 
विश्वास है कि शिक्षा हमें किसी शाश्वत सत्य की ओर नहीं ले जाती है| यह तो 
लगातार चलने वाढी है । उसके अनुसार शिक्षा संग्रहीत अनुमवों का पुनर्निर्माण 
है (॥2८07शापट707 ० ३८०८पा० क्षैंट0 €5०९०८१८९) । पर वह चाहता 
है कि अनुभवों का यह पुनर्निर्माण सामाजिक उत्थान की दृष्टि से होना चाहिए ! 
इस प्रकार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया का रूप ले लेती है। अतः शाला 
सक्रिय तथा ऐसी होनी चाहिए जहाँ बालक अन्य साथियों के सम्पक में आकर 
अपने अनुभवों से सीखे | इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ड्यूई शिक्षा को जीवन 
ही मानता है। शाला में जीवन-यापन करते हुए बालक का विकास होता 
जाता है तथा विकास को एक इकाइ आनेवाली विकास को इकाई के 
लिए सहायक होती है। इससे शिक्षा परिस्थितियों से छगातार साम्य स्थापित 
करने की प्रक्रिया हो जाती है | ड्यूई की शिक्षा की इस प्रक्रिया में दो पक्ष 
महत्त्वपूर्ण हैं : (१) मनोवैज्ञानिक और (२) सामाजिक । 
हजारों वर्षों से इस पृथ्वी पर क्रमबद्ध जीवन चल रहा है। व्यक्ति इस जीवन 
को जीनेवाला रहा है। अतः अमो तक के जीवन के विकास में मानव ने 
जो कुछ सीखा है वह अपनी सन्तान को धरोहर के रूप में 
मनोवैज्ञानिक पक्ष देता है। अमी तक जीवन के विकास-क्रम में जो कुछ होता 
रहा है वही मानव संस्कृति के रूप में सुरक्षित है । इसी मानव 
संस्कृति से बालकों को परिचित कराना शिक्षा ह। इसीलिए ड्यूइ ने वालक का 
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शिक्षा को अनिवार्य क्रिया के रूप में माना है, पर वह बालक को महत्त्वपृण 
मानता है--यह होते हुए कि पूर्वजों का ज्ञान तथा विवेक बालकों को दिये जाने 
वाले ज्ञान की मात्रा या पाठ्य विषय निश्चित करेंगे | तो भी ड्यूइ बालक को 
अनोखा मानता है। उसका कथन है कि बालक का खयं का जीवन है तथा 
उसके भविष्य की नई तथा अपनी खयं की समस्याएँ होती हैं। अतः शिक्षा 
बालक का पूर्ण ज्ञान करके ही दी जानी चाहिए । अतः बालक के मनोविज्ञान 
का दृष्टिपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसके लिए उसकी रुचियों, 
शाक्तियों, आदतों तथा क्षमताओं का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। ड्यई ने 
बालक की चार रुचियों को बहुत महत्त्वपूर्ण माना है : 

(१) वार्तात्वयप तथा विचारों के आदान-प्रदान की रुचि | 

(२) वस्तुओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा या रुचि । 

(३) वस्तुओं को बनाने या निर्माण करने की रुचि | 

(४) कलात्मक प्रदर्शन की रुचि | 

ड्यूई का विश्वास है कि मानव की इन चार प्रकारों की रुचियों का 
पाउ्यक्रम में बड़ा महत्त्व्होना चाहिए। ड्यूई का कथन है कि सीखने की 
प्रक्रिया को सक्रिय बनाने के लिए बालकों को अपनी संस्कृति से क्रियाओं का 
चु ।व करके उनको पुनः सुव्यवस्थित करना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे अपनी 
सांस्कृतिक धरोहर से क्रिया3ँ का चुनाव करके अपनी तथा इस परिवर्तनशील 
संसार की आवश्यकताओं के अनुकूल उपयोगी बनाने के लिए सखरूप प्रदान 
करना चाहिए | इसके लिए, ड्यूई रचनात्मक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने को 
बड़ा महत्त्व देता है, पर वह क्रियाओं को अव्यवस्थित ढंग से करने के पक्ष में नहीं 
है। बालक की क्रियाओं को शिक्षक का उचित निर्देशन तथा सहायता मी प्राप्त 
होनी चाहिए, पर हमें यह न भूलना चाहिए कि बालक की क्रियाएँ केवल 
वेयक्तिक ही नहीं होनी चाहिए ये क्रियाएँ तो ज्ञान की खोंज के लिए किये जा 
रहे अपने साथियों के साथ-साथ किये जा रहे प्रयत्नों तथा कार्यों के रूप में होनी 
चाहिए | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ड्यूई यह मानता है कि बालक या व्यक्ति 
अकेला समाज से दूर कोई प्राणी नहीं है। वह समाज से बिलकुल विलग नहीं 
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किया जा सकता, अतः उसका कथन है कि शिक्षा में समाज 
सामाजिक पक्ष में प्रचलित क्रियाओं का समावेश अवधब्य होना चाहिए | 
इतना ही नहों, वह तो शैक्षणिक प्रक्रिया का प्रारम्भ ही समाज 
में प्रचलित इन क्रियाओं से कराये जाने के पश्ष में है | क्योंकि सामाजिक सम्बन्धों 
से युक्त इन क्रियाओं के द्वारा बालकों के व्यक्तित्व तथा वेयक्तिकता का विकास 
सरलता से किया जा सकता है | 
'प्रजातंत्र तथा शिक्षाः में ब्यूरं शिक्षा को सामाजिक क्रिया मानता हुआ 
बतलाता है कि शिक्षा मानव-क्रियाओं की उद्पेरणा के तीन प्रमुख तत्वों का 
संगम है, क्योंकि यहाँ सद्भावना तथा प्यार का प्रतीक बालक रहता है। यहाँ 
सच्ची तथा वास्तविक विधियों से समाज-कब्याण के प्रयत्न किये जाते हैं तथा 
यहाँ ज्ञान में सच्ची रुचि भी पाई जाती है। इस प्रकार ये तीन तत्त्व स्नेह, 
सामाजिक उन्नति तथा विकास एवं ज्ञान के लिए वैज्ञानिक जाँच-पड़ताछ एक 
स्थान में एकत्रित होकर क्रिया को प्रेरणा देते हैं। लोकतंत्र तथा खतंत्र बुद्धि 
के विकास के लिए इन तीनों तत्वों का संगठन आवश्यक है | 
ड्यूई वातावरण को बड़ा महत्त्व देता है। वह वातावरण को बड़ा शक्तिवान 
मानता है, क्योंकि वातावरण बालक का उचित या अनुचित विकास कर सकता 
है। वातावरण का बालक के बाह्य व्यवहार तथा चेतन-अचेतन मन पर गहन 
प्रभाव पड़ता है | यही वातावरण उसकी सफलता, असफलता, मान, अपमान 
तथा अन्य भावों का विकास करता है। वातावरण ही उसे भाषा सिखल्ाता है | 
उसकी रुचियों का विकास करता तथा उसके आचरण के छिए परिस्थितियों 
उत्पन्न करता है | 
इस प्रकार ड्यूई के लिए वातावरण एक विशेष महत््व रखता है। उसने 
वातावरण का बड़ा । व्यापक अर्थ लिया है| ड्यूई की. समाज की कल्पना भी 
हमारे समाज की कल्पना से मिन्‍न है। वह संगठन-विहीन एक-दूसरे की सहायता 
न करनेवाले लोगों के समूह को समाज नहीं मानता है। उसे वह समृह' ही 
कहता है | ड्यूई का समाज तो सहयोग, सहानुभूति, समानता, खतंत्रता तथा 
लोकतंत्र के आधार को मान्यता देनेवाल्ा है। ब्यूई का विश्वास है कि शिक्षा 
के द्वारा इस प्रकार के समाज का निर्माण सरव्ता से हों सकता है क्योंकि शाल्य 
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के सुनियोजित वातावरण में बालक को छोकतत्र की शिक्षा दी जा सकती है। 
ऐसा वातावरण अन्यत्र मिलना केठिन है, क्योंकि शाला में पुस्तकों आदि के 
द्वारा बालक का सम्बन्ध भूत, वतमान तथा भविष्य तीनों से स्थापित करने का 
प्रयत्न किया जाता है। कुठ॒म्ब आदि में तो बालक केवल दैनिक जीवन से 
सम्बन्धित वातों का ही ज्ञान प्रा करता है। शाह में ज्ञान की जटिल्ता दूर 
करके उसे बोधगम्य बना दिया जाता है। शाला वातावरण से स्वस्थ बातें ही 
चुनकर बालकों के समक्ष प्रस्तुत करती है, अतः बालक समाज की गन्दगी तथा 
बुराइयों से बच जाता है। शाल्य का जीवन एकांगी नहीं होता, क्योंकि वहाँ 
जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों से सभी प्रकार के अनुमवों को चुनकर बालक को देने 
का प्रयत्न किया जाता है । 

इस प्रकार शाब्य की सम्पूर्ण शिक्षा सामाजिक वातावरण में शिक्षा का रूप 
लेकर समाज के उत्थान में सहायक होती है। इसलिए, ड्यूई सम्पूर्ण शिक्षा को 
एक प्रकार का वातावरण (६॥ए४००४००) मानता है। उसने शिक्षा को 
पथ-प्रदर्शक के रूप में माना है। इस दृष्टि से शिक्षा के तीन कार्य होते हैं--(१) 
नियंत्रण (२) निर्देशन (३) पथ-प्रदर्शन । निर्देशन बालकों का ध्यान जीवन के 
लिए. आवश्यक वांछनीय कार्यो की ओर आकर्षित करने के छिए आवश्यक है | 
इससे बालक अनावश्यक कार्यों में अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करते। 
बालकों को अपनी दुष्प्रदृत्तियों पर अनुशासन रखना आवश्यक है। उनकी 
प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि की स्वतंत्रता का तालर्य मनमानी करने देना नहीं है| ड्यूई 
बालकों के स्वयं आत्म-नियंत्रण को अधिक महत्व देता है। योजना एक प्रकार 
से परोक्ष नियंत्रण हो है, क्योंकि योजना के अनुसार कार्य करते रहने से बुरी 
भावनाओं तथा कार्यों के लिए. बालकों को अवसर नहीं मिल पाता है। ड्यूई 
दंड तथा भय को अनुपयुक्त मानता है। वह जबरदस्ती किसी बात या काम को 
बालकों के ऊपर छादने के पक्ष में नहीं है। वह तो सुझाव तथा सव्छाह के द्वारा 
पथ-प्रदर्शन चाहता है | इसके लिए बाछकों की अनुकरण प्रवृत्ति का लाभ उठाया 
जाना चाहिए | 

ड्यूइ पाव्य-विषय तथा शिक्षण-विधि को परस्पर सम्बद्ध मानता है। उसने 
लोकतंत्र तथा शिक्षा' में सम्बन्धित विचारों को व्यक्त किया है। वह झूसों के 
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समान सीधे प्रत्येक विशेष तथा प्रभावशाली अनुभवों को महत्त्व प्रदान करता है | 
उसका कथन है कि बालक का सम्पक प्रत्यक्ष परिस्थितियों से कराया जाना 
चाहिए, जिससे वह क्रियाशीछ रहे। पर बालक को की जाने वाली क्रिया में 
रुचि रखना चाहिए, | ड्ट्‌ई रुचि को महत््वपूर्ण मानता है, क्योंकि जब तक 
बारूक किसी क्रिया में रुचि नहीं रखेगा तब तक उसे सीखने में उसे आनन्द 
नहीं आयेगा, पर फिर भी ड्यूई रुचि तथा प्रयत्नों को पूरक मानता है | क्योंकि 
वास्तविक सच्चे प्रयत्न किसी कारये में गहरी तथा स्वाभाविक रुचि के बिना 
सम्भव नहीं हैं | दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, कि यदि किसी कार्य में बालक 
की रुचि है तो उससे यह प्रदर्शित होता है कि उस कार्य से साम्व स्थापित हो 
गया है| ड्यूई ने सुनियोजित क्रिया को भी महत्त्व दिया है। सुनियोजित क्रिया 
नियंत्रित तथा ग्रायोगिक रहती है | ड्यूई का कथन है कि बालक क्रिया में तभी 
अच्छी तरह सीख सकता है जब कि क्रिया उसके लिए अर्थपृर्ण हो | ड्यूई उद्देश्यों 


बस ८ 


को विभाजित करने के पक्ष में नहीं है। उसका कथन है कि उद्देश्यों का दिभा- 
जन न करके उनका संब्लेषण करना चाहिए जिसमें बुद्धियुक्त कार्य किया जा 
सके, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बुद्धियुक्त कार्य किया जाना आवश्यक है | 
शिक्षण-विधि के सम्बन्ध में ड्यूई का कथन है कि अच्छी शिक्षण-विधि का 
कार्य सोचने-विचारने की अच्छी आदतें डालना है। वह सोचने को ही शैक्षणिक 
अनुभव की विधि मानता है | इस प्रकार शिक्षण-विधि के तत्त्व सोचने-विचारने के 
तत्वों से समानता रखते हैं | शिक्षण-विधि के उसने निम्नांकित तत्त्व माने हैं : 
१, बालक का अनुभव की यथाथ परिस्थिति से परिचय अथांत्‌ बालक 
लगातार ऐसी क्रिया में रत रहे जिसमें उसकी रुचि हो । 
, की जानेवाली क्रिया बालकों के विचारों का उद्वोधन करनेवाली 
सच्ची समस्या का निर्माण करे | 
३, समस्या के हल के लिए आवश्यक है कि बालक संग्रेक्षण तथा जानकारी 
प्राप्त करे | 
४, बालक समस्या का हल विधिवत तरीकों से निकाले | 


५, उपरोक्त विधि से प्राप्त किये गए विचारों को परखने का बालक को 


डाद 
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अवसर प्रदान किया जाये जिससे वह स्वयं प्राप्त ज्ञान की सलता की 

जॉच करे तथा उसका ज्ञान स्पष्ट हो सके | 
ड्यूई शिक्षक को शिक्षा-रूपी नाठक का सूत्रधार मानता है तथा शिक्षण में 
उसे महत्त्वपूर्ण समझता है। शिक्षक चूँकि विद्वान्‌ू , अध्ययनशील, मनोविज्ञान 
का ज्ञाता होता है अतः वह बालकों की आवश्यकताओं का अध्ययन कर छेता 
है तथा आवश्यकतानुसार उन्हें भूलों से बचाता है । योजना के कार्यान्वय में वह 


[पक ्े 


बालकों का उचित निर्देशन तथा पथ-प्रदर्शन करता है । 


ड्यूई सूचना तथा ज्ञान में अन्तर मानता है तथा पाण्य-सामग्री का चुनाव 
ज्ञान के आधार पर करने को उपयुक्त मानता है। वह वस्तुओं के साधारण 
ज्ञान तथा परिचय को सूचना मानता है। उसके अनुसार सूचनाएँ ज्ञानवर्धन 
की प्रेरणाएँ ही दे सकती हैं। पर वस्तुओं की वास्तविकता का ज्ञान सच्चा ज्ञान 
है। वस्तु की सत्यता या वास्तविकता का ज्ञान युगों से हजारों-छाखों मनुष्यों के 
परीक्षणों द्वारा निर्धारित होता है। अतः हमारे पाख्यक्रम में वास्तविक ज्ञान के 
विषय होना चाहिए | ये विषय ऐसे होना आवश्यक हैं जिनसे सत्य के शोध या 
जाँच करने के अवसर प्राप्त हों। अतः ड्यूई वेशानिक तथा सामाजिक विषय को 
पढ़ाना उपयुक्त समझता है। वेज्ञानिक विषय बालक में जिज्ञासा, प्रयोग «था 
सुचारु रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करते हैं। सांमाजिक विषय 
बालकी को अमी तक चले आये सामाजिक जीवन के द्वारा रंचित संस्कृति का 
ज्ञान कराते हैं। साथ-ही-साथ बालक अपने अजित ज्ञान का उपयोग समाज के 
उत्थान के लिए करते हैं | 


ड्यूई का कथन है कि कोई भी विषय .पूर्णरूप से बौद्धिक या पूर्ण रूप से 
शारीरिक नहीं होता है। प्रार्च'न काल में चाहे हाथ से किये जानेवाले कार्य 
में बुद्धि का कम प्रयोग करना पड़ता हो पर आज के वैज्ञानिक युग में यह 

७ भर थ्‌ मनोवे ५२ ३ जो ॥७ मी. 

सम्भव नहीं है। साथ-हो-सा जशानिक खोजों ने भी मानसिक तथा 
शारीरिक क्रियाओं में समझे जानेवाले अन्तर को असत्य सिद्ध कर दिया है| 
अतः उसने बोद्धिक तथा शारीरिक कार्यों में तथा संयोग स्थापित करने के 
लिए कहा | इसके लिए उसने सानुबन्ध या सह-सम्बन्ध का सिद्धान्त प्रतिपादित 
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किया । वह ऊँच-नीच, धनी-निर्धन आदि का भेद-भाव नहीं मानता 
तरह वह समाज में प्रचलित भेद-मार्वों को दूर करने के पक्ष में है । 

वह शिक्षा में व्यावसायिक तत्वों को मी मान्यता देता है। हाँ, वह यह 
अवश्य मानता है कि बालकों को शुद्ध व्यावसायिक दिक्षा न दी जाये, पर वह 
बालकों की व्यावसायिक क्षमता के पक्ष में अवश्य है। उसका कथन है कि 
व्यवसाय में निपुणता आर्थिक सम्पन्नता तथा क्षमता की बृद्धि करती है ओर 
जीवन को सुखी बनाती है | साथ-ही-साथ आज के वैज्ञात्रिक युग में विशेषी- 
करण के होने से प्रशिक्षण भी आवश्यक हो गया है। अतः व्यावसायिक शिक्षा 
में बौद्धिक तथा सामजिक तत्व अवश्य मिले होना चाहिए | 


है| इस 


अध्याय १९ 
छह & 
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दर्शन को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा आवश्यक है तथा शिक्षा का 
मार्गदर्शन दर्शन ही करता है। शायद इसीलिए महात्मा गाँधी शिक्षा को न 
केवल सामाजिक वरन्‌ , राजनैतिक, आर्थिक आदि विकास के लिए आवश्यक 
मानते थे | इस दृष्टि से महात्मा गाँधी एक महान्‌ शिक्षा-शास्त्री थे। उनके 
द्वारा निर्मित तथा ग्रतिपादित बुनियादी शिक्षा-योजना उनके शिक्षा-दर्शन 
का मूर्त रूप था। इस शिक्षा का उद्देश्य देश की जनता का हृदय तथा मन 
परिवर्तित कश्के एक शोषण-विहीन समाज की स्थापना करना था। 

गॉधीजी का इंश्वर में अटछ विश्वास था। वे मानव में ईश्वर का वास 
मानते थे। फलखरूप उन्हें इश्वर तथा मानव के एकत्व में विश्वास था | इसी- 
लिए वे राम, रहीम, बुद्ध, ईसा तथा अल्लाह को ईश्वर के विभिन्न नाम ही 
मानते थे | वे जीवन की विभिन्नता में भी एकता का दर्शन करते थे। उनका 
कथन था कि जैसे सूर्य की किरण अनेक हैं पर उनका स्रोत एक ही है, इसी 
प्रकार संसार में विभिन्नता के होते हुए भी उसका रचयिता एक ही है अतः वे 
संसार के भेंद-भाव को दूर करने के पक्ष में थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे 
सच्चे मानवतावादी थे । वे ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण अनावश्यक समझते थे, 
क्योंकि उनका कथन था कि ईश्वर की तो अनुभूति ही की जा सकती है | वे 
सत्य को ही ईश्वर तथा संसार को माया या असत्य मानते थे | अतः वे ईश्वरप्राप्त 
का साधन सत्य को समझते थे। उनका विश्वास था कि सत्य का पालन 
अहिसा के द्वारा ही सम्भव है। उनका कथन था कि सत्य ही ईश्वर है तथा 
उसकी प्राप्ति मानव-जीवन का लक्ष्य होना चाहिए | इस लक्ष्य को प्राप्ति अहिंसा 
के द्वारा ही की जा सकती है। इस प्रकार गाँधीडी सत्य एवं अहिंसा को एक 
दूसरे से सम्बन्धित मानते थे | चूँकि सत्य ही ईश्वर है तथा उसे अहिंसा के द्वारा 
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को ही सम्भव है | हृदय की शुद्धि के लिए वे तप! को आवश्यक मानते ये 
क्योंकि उनका विश्वास था कि तप या कष्ट आत्मा को सरल तथा शुद्ध 
बनाते हैं | 

गॉधीजी समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्त्व का मानते थे | पर 
यह समझना मूल होगी कि गॉधीजी व्यक्ति को इतना महत्त्व देते थे कि वह सत्य 
की खोज स्वार्थी बनकर करे तथा समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान न रखे | 
वे तो सभी की खतंत्रता तथा बराबरी में विश्वास रखते थे। उनका उद्देश्य 
शोषण-विहीन ऐसे समाज की स्थापना करना था जिसमें जाति, धर्म, रंग, घन 
आदि की असमानता तथा भेद-भाव न रहे। इस प्रकार वे विश्व-बन्धुत्व के 
समर्थक तथा माननेवाले थे। इसीलिए वह चाहते थे कि व्यक्ति अपने पूर्ण 
विकास के लिए ऐसे आध्यात्मिक समाज पर आश्रित रहे तथा इस प्रकार के 
समाज का आधार ऐसे सिद्धान्त, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा न्याय आदि हों, 
जो मानव को उसके देवी उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हों | इस प्रकार का समाज 
सभी प्रकार के शोपण तथा अन्याय से मुक्त होगा | 

शोषणविहीन समाज को रचना के लिए गॉधीजी ने विकेन्द्रीकृत ग्रामोद्योग 
तथा कृषि का सहारा लिया । गॉधीजी यंत्रों के विरुद्ध नहों थे। उनका आशय 
यह था कि यंत्रों का उपयोग बुरा नही है | पर उन पर निर्भर या आश्रित होना 
बुरा है । आमोद्योग केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में धन एकत्रित न होने 
देंगे। छोटे उद्योग-धन्धों को अपनाकर व्यक्ति खतंत्र होकर अपना जीवन 
निर्वाह करेगा तथा किसी प्रकार से शोषण का साधन न बन सकेगा । 

गाँधोजी के इस प्रकार के शोषण-विजद्येन समाज में व्यक्ति की सेवा ही 
ईश्वर की सेवा होगी। इसीलिए गाँधीजी कहते थे कि मेरा उद्देश्य इंश्वर-सेवा 
है तथा इसीलिए मानव-सेवा भी; क्योंकि मानव में ईश्वर का वास है। उनका 
विश्वास था कि मानव का उद्देश्य अपनी सभी प्रकार की क्रियाओं, सामाजिक, 
राजनैतिक, धार्मिक के द्वारा ईश्वर-्प्राप्ति करना है। अतः व्यक्ति के लिए अन्य 
व्यक्तियों की सेवा करना आवश्यक है, क्योंकि इसी एक विधि से वह इश्वर को 
पा सकता है। मानव-सेवा करने का ताल है कि ईश्वर की कृति के साथ 


ही प्रास किया जा सकता है, अतः ईश्वर की अनुभूति झुद्ध हृदयवाले व्यक्ति 


दा चु 
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तादात्य स्थापित करके उसकी अनुभूति प्रात करना, क्योंकि ईश्वर मानव से 
अलग नहीं है | उनके अनुसार व्यक्ति अपने साथियों की सेवा के अनुपात में ही 
उच्च बनता है। 

गाँवीजी ने चरित्र को भी बहुत महत्त्वपूर्ण माना है। उनका कथन है कि 
हमारे साध्य एवं साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। केवछ साध्य अच्छा और 
पवित्र होने से काम न चलेगा | इस पवित्र साध्य को प्राप्ति के साधन भी पवित्र 
तथा सही होना आवश्यक हैं। इसीलिए गाँधीजी हमेशा सही मार्ग अपनाने को 
उचित मानते थे । उनका कथन था कि जीवन का कोई भी क्षेत्र हो--राजनीति 
समाज, शिक्षा, घर्म--सत्य या सही मार्ग अपनाकर ही सफछता प्राप्त की जा 
सकती है। इसीलिए गाँधीजी ने अपने सभी कार्यक्रमों में अछूतोद्धार, खादी- 
उत्पादन; स्वराज्य-प्राप्ति, आन्दोलन, नशाबन्दी, शिक्षा, ग्राम-सुधार में अहिंसा- 
पूर्वक सत्य मार्ग का अनुसरण किया | पर इस सत्य मार्ग पर चलने के लिए. 
अभ्यास आवश्यक है | बिना पूर्व-अम्यास के व्यक्ति में इन गुणों का विकास 
होना कठिन है | अतः इन गुणों के विकास तथा शोषण-विहीन स्वयं नियमित 
समाज की रचना के लिए गॉधीजी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में एक ऐसी 
योजना बनाई जो उनके दर्शन के सिद्धान्तों का खरा मूर्त रूप ही है। 

गॉधीजी बालक की समस्त शक्तियों के समुचित विकास करनेवाली शिक्षा 
को ही सच्ची शिक्षा मानते थे । समुचित विकास से उनका तात्पर्य शारीरिक, 
मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास से था। साश्षरता को वे नतो शिक्षा का 
प्रारम्म मानते थे और न अन्त | उसे वह व्यक्ति की शिक्षा का एक साधन 
मानते हैं। इसीलिए उनका कथन था कि साक्षरता कोई शिक्षा नहीं है 
इसीलिए, उन्होंने बिना पढ़े-लिखे किसान को, जिसका चरित्र ऊँचा है, श्रेष्ठ माना 
है और उसे उच्च नहों माना जिसने आधुनिक शातह्व तथा महाविद्यालयों की 
डिग्रियों प्राप्त की हैं, पर जो चरित्रवान नहीं। इसीलिए श्री मश्रवाल्य मे कहा 
है कि साक्षरता ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान का माध्यम भी नहीं है | वह तो ज्ञान- 
अज्ञान का संकेतात्मक प्रतीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि साक्षरता शिक्षा 
का उद्देश्य तथा साध्य कभी हो ही नहीं सकती है। गाँधीजी के शिक्षा-दर्शन में 
तो बालक के व्यक्तित्व का विकास ही प्रमुख विषय तथा अन्य साधन गौण हैं | 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि गाँधीजी ने पश्चिमी शिक्षा-शाख्रियों के समान बालक 
को महत्त्वपूर्ण माना है। स्व० श्री महादेव देसाई ने छिखा है गाँधीजी का 
विश्वास था कि शिक्षा को बालक का समुचित विकास करके पृण व्वक्ति बनाने 
में समर्थ होना चाहिए। जो शिक्षा बालक को पूर्ण उपयोगी नागरिक नहीं बना 
सकती वह अच्छी शिक्षा नहीं हो सकती । यहाँ पूर्ण व्यक्ति का अर्थ ब्वक्तित्व के 
चार्ये तत्वों, शरीर, हृदय, मन तथा आत्मा के समुचित विकास से है | इसलिए, 
गाँधीजी कहते थे कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालक के आध्यात्मिक, मानविक 
या बौद्धिक तथा शारीरिक गुणों को उत्तेजित तथा उनका समुचित विकास करती 
है। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा के अनुसार उपरोक्त तत्तों में से किसी एक 
तस्व पर बल देनेवाली या किसी एक का विकास करनेवाली शिक्षा बालक के 
व्यक्तित्व का अपूर्ण एवं एकांगी विकास करेगी । 

बारूक के सर्वोगीण विकास के लिए गाँधीजी ने उद्योग या दस्तकारी के 
माध्यम से शिक्षा देने को उपयुक्त माना है। वह उद्योग जिसके सहारे बालक 
को सम्पूर्ण शान दिया जायेगा उसमें खावलम्बन का भाव उतन्न करेगा । 
२२ अक्तूबर सन्‌ १९३७ को वर्धा शिक्षा-परिषद्‌ में गाँधीजी ने भाषण देते 
हुए कहा था कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाढी से शाल्ओं में जो ज्ञान दिया जाता 
है वह न केवल निरर्थक है वरन्‌ बालकों के लिए हानिग्रद भी है । उससे 
गाँव की हानि होती है। बालक अपने घर तथा समाज से विलग हो जाते 
हैं। आज की प्राथमिक शिक्षा में कोई मी ऐसी बात दिखलाई नहीं देती जो 
गाँव के बालक सीखें तथा उसका उपयोग अपने गाँव में ही कर सके । अतः 
गॉाँधीजी ने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का समन्वय कर उसे उद्योग के 
माध्यम से देने की सलाह दी । 

पर उद्योग या दस्तकारी का आधार लेने का ततय यह नहीं था कि पढ़ाई 
के साथ-साथ एक उद्योग या धन्धा भी सिखा दिया जाये | उनका तातये था कि 
सम्पूर्ण शिक्षा का आधार उद्योग या दस्तकारी हो। हमारे देश में मध्ययुग में 
बालकों को केवल घन्घे सिखाए. जाते थे | उस जमाने में इन उद्योगों या धन्धों 
के द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती थी। कहने का तालय यह है कि उस समय 
धन्धा या उद्योग, उद्योग के लिए ही सिखलाया जाता था। पर गाँधीजी उद्योग 
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या धन्धों की मदद से तथा उनके माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। फलस्वरूप 
उन्होंने केवल उद्योग या दस्तकारी को सिखलाने पर बल न देकर बालकों को 
सम्पूर्ण शिक्षा उद्योग के द्वारा दिये जाने का महत्व माना | 

बहुधा लोग तकलछी या चरखा या सूत-कताई को ही उद्योग बनाने के 
सम्बन्ध में आलोचना किया करते है। गाँधोजी ने तो समाज में प्रचलित किसी 
भी उद्योग को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कहा | बुनियादी शिक्षा का 
पाव्यक्रम बनानेवालों ने सुविधा के लिए ७ उद्योगों को चुन लिया तथा 
बुनियादी पाव्यक्रम में उन्हें स्थान दिया | पर तकली-चरखा चलाने पर गाँधीजी 
ने बहुत जोर इसलिए दिया कि तकली चलाने में न आर्थिक खर्च पड़ता है और 
न अधिक व्यवस्था या तैयारी की आवश्यकता होती है | देश की गिरी हुई हालत 
को उठाने में मी तकछी मदद कर सकती है। किसी भी अन्य धन्धे की 
व्यवस्था करने तथा सामान जुटाने में बड़ी कठिनाई होतो है | इन सब बातों को 
सोचकर उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा तकली से ही प्रारम्भ की जाये। 
उन्होंने कहा कि पहले साल बालकों को सब-कुछ तकली के ही बारे में बताया 
जाये। उनका विचार था कि बालक अपने लिए. कपड़ा बना सकेगा | 

गापीजी के विचार से शिक्षा को पाज्यक्रम ७ वर्षो का होना चाहिए तथा 
कम-से-कम १४ सार की आयु तक शिक्षा दी जानी चाहिए। शालाओं में 
धामिक शिक्षा को उन्होंने आवश्यक माना | गॉधीजी का ईश्वर में अटल विश्वास 
था, अतः उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा में ईश्वर-प्राथना का विशेष स्थान 
रखा | पर उनका कथन था कि मुख्य उद्योग, जिसके मध्यम से सम्पूर्ण ज्ञान 
दिया जायेगा, बालकों में स्वावलम्बन का भाव पेदा करेगा। यही सखवावलूम्बन 
का धर्म सिखाना हमारा उद्देश्य रहेगा | तथा गाँधीजी के विचारों से धर्मों का 
असली रूप भी यही खावलम्बन सिखाना है | 

सम्पूर्ण ज्ञान देनेवाले उद्योग तथा स्वावलम्बन के सम्बन्ध में छोगों में बड़ी 
आ्रान्ति फैली है। जैसा कि अभी दर्शाया गया है कि केवल उद्योग तथा अन्य 
विषयों का ज्ञान अलग-अलग देना बुनियादी शिक्षा में कोई महत्व नहीं रखता 
है । वह तो उद्योग के माध्यम से अन्य विषयों के ज्ञान पर बल देती है। कुछ 
व्यक्ति खावरूम्बन के लिए उद्योग पर इतना महत््व देते हैं कि उनकी शाब्यएँ 
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च्े 


केवछ उत्पादन करनेवाले कारखाने बन जाते हैं। बुनियादी शाहूमएँ कोई 
कारखाने थोड़े ही हैं, जहाँ बाऊक किसी उत्पादक उद्योग में छंगे रहते हैं | 
गॉँधीजी का मतलब तो यह था कि उद्योग के द्वारा बालकों का सर्वोगीण विकास 
किया जाये | 

बुनियादी शाला के उद्योग का सम्बन्ध खावरूम्बन से भी अधिक है। 
गाँधीजी यह अवश्य चाहते थे कि उद्योग बारक के सम्पूण विकास के साथ- 
साथ शिक्षा का कुछ खर्च भी निकाले। इस प्रकार वे शिक्षा को कम खचीलों 
तथा खातलम्बी बनाना चाहते थे | शिक्षा के खावलूम्बन के दो रूप हो सकते हैं : 

(१) बालक के शाल्य के जीवन के बाद के जीवन को खावलूम्बी बनाने 

योग्य; तथा 

(२) शिक्षा का सम्पूर्ण खर्च वहन करने योग्य । 

गॉधीजी का कथन था कि शिक्षा बेकारी के बीमे के रूप में होना चाहिए | 
वह चाहते थे कि ७ वर्ष की शिक्षा के बाद बालक को समाज तथा कुट्ठम्ब का 
उद्यादक अंग हो जाना चाहिए | इसके साथ-साथ उनका यह विश्वास था कि 
बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के मूल्य से शिक्षकों के वेतन का खर्च तो 
निकल ही आयेगा । इस प्रकार गॉधीजी शात्य को कारखाना नहीं बनाना 
चाहते थे, वह तो उद्योग के द्वारा बाडक का सर्वोगीण विकास तथा शिक्षकों 
के वेतन का खर्च निकाहने के पक्ष में थे। वह श्रम को महत्व अवब्य देते थे 
पर श्रम का तात्पर्य कुली के समान कार्य करने का नहीं था। वह चाहते थे कि 
श्रम अपनी तथा शाला की आवश्कताओं की पूर्ति के रूप में ही हो। इसीलिए 
उनका कथन था कि 'समी काम समो के लिए? हैं। इस सिद्धान्त से समाज से 
छुआछूत तथा ऊँच-नीच के भेंद-माव को भी दूर किया जा सकता है | 


अध्याय २७० 


जैगोर का शिक्षा-दरान 


खीन्द्रनाथ टैगोर ६ मई सन्‌ १८६१ को कलकत्ते में उत्पन्न हुए थे। इन्हें 
बचपन से ही कविता करने में रुचि थी। इनकी अधिकांश शिक्षा घर पर ही 
हुई थी | टैगोर की कविता का आदर उन्हें सन्‌ १९१३ में उनकी गीतांजली' 
पर नोबल पुरस्कार देकर किया गया | टेगोर कवि के साथ-साथ उच्च कोटि के 
दाशनिक, नाव्यकार, चित्रकार तथा शिक्षा-श्ास्त्री भी थे। अपनी लेखनी के 
द्वारा, उन्होंने न केवल बंगला साहित्य को धनी बनाया वरन्‌ अंग्रेजी साहित्य का 
भंडार भी मरा | कवि तथा शिक्षा-शासत्री आदि के अतिरिक्त टेगोर मानवता के 
उच्च कोटि के सन्त भी थे। मानव से प्रेम उनका धर्म था। उन्हें भारतीय 
परम्परा के अनुकूल आश्रम-पद्धति बड़ी प्रिय थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने शान्ति- 
निकेतन में लगभग ४० वर्ष की आयु में एक शाला की स्थापना की थी | 
उन्होंने (/ए $८0००)' नामक रचना में अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का 
प्रतिपादन किया है। उनका कथन था कि यदि हम अपनी वर्तमान आवश्य- 
कताओं को भलीमॉति समझते हों तो हमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिए 
कि हमारी शाल्मएँ घर का काम दे सके | पढ़ाई के साथ शिक्षा की रीतियों का 
भी आनन्द ले सके। इस प्रकार शिक्षकों का काम “विषर्यों का ज्ञान देना तथा 
बालकों के हृदयों को सुधारना' दोनो हैं । 

केवल पाख्य-पुस्तकें पढ़ना ही शिक्षा नहीं है। अग्नि, वायु, जलू तथा 
मिद्दी आदि से बने हुए, जगत्‌ को ध्यानपूर्वक देखना, उसके महत्त्व को समझना 
ही वास्तविक रिक्षा है| 

'सभी वस्तुओं से साम्य! (7977०79) टेगोर-दर्शन का प्रमुख सिद्धान्त 
है। इस साम्य के उन्होंने तीन रूप माने हैं--(१) प्रकृति से साम्य, (२) मानवी 
वातावरण से साम्य तथा (३) विश्व से साम्य | अतः टेगौर की दृष्टि से सच्ची 
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शिक्षा वही है जो व्यक्ति के जीवन का सृष्टि की समी वस्तुओं से साम्य स्थापित 
, करे। उन्होंने बचपन से ही शाला को छोड़ दिया था तथा उसी समय से वे 
तत्कालीन शिक्षण-विधि के विरुद्ध हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस समय 
की शिक्षा सृष्टि की वस्तुओं से साम्य स्थापित करने में सहायक नहीं होती थी | 
टैगोर की दृष्टि से शैक्षणिक संस्था का प्रमुख उद्देश्य बालक की संसार तथा जीवन 
से एकस्वरता या समता स्थापित करना होना चाहिए । ठेगोर ने अपनी बोलपुर 
की शाला में इस उद्देश्य की पूर्ति की। इसी शाला ने आज विकसित होकर 
विश्वभारती का रूप धारण कर लिया है। 

हम ठेगोर के शिक्षा-दर्शन में तीन प्रमुख तत्त पाते हैं--(१) प्रकृतिवाद, 
(२) मानवतावाद तथा (३) विश्वबन्धुत्व । 

प्रकतिवाद 

टैगोर मानव तथा प्रकृति में स्वाभाविक एकत्व का दर्शन करते हैं | इसीलिए, 
वह चाहते हैं कि बालक की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में सम्पन्न होनी चाहिए | 
डैगोर का विश्वास है कि प्राकृतिक वातावरण में दी जानेवाली रिशक्षा के द्वारा 
संसार से बालक का सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। प्रकृति के इस 
सामंजस्थ तथा सम्पर्क से बाछऊक उससे रागात्मक सम्बन्ध भी सापित कर सकता 
है। खच्छ आकाश, खुली वायु तथा फूल-पत्ते मानव के शरीर, मन और 
मस्तिष्क को उचित साँचे में ढालने तथा उन्हें शक्ति देने के लिए बड़े आवश्यक 
हैं। जीवन के संघर्ष में फँसने के पूर्व हमें प्रकृति से, जिसकी गोद में हम पैदा 
हुए. हैं, खूब सम्पर्क स्थापित कर लेना चाहिए । माता के दूध की भाँति उससे 
अमृत-रस चुसकर उससे विशालता और अभय की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए 
ऐसा करने से ही हम सच्चे तथा पूर्ण मानव बन सकेंगे | थेगोर ने "रि४॥809 
० ४०७* में कहा है कि संसार के सम्पक में बालक अपनी इन्द्रियों की ताजगी 
से आते हैं| यह उनके लिए प्रथम देन है। अतः इसे उन्हें ज्यों-का-त्यों अहण 
करना चाहिए तथा उससे अपना घनिष्ठ सम्पक स्थापित करना चाहिए. | यही 
कारण है फि टैगोर बालकों को इन्द्रियों को शहरी वातावरण से दूषित नहों करना 
चाहते हैं। इसलिए उन्हें प्राचीन भारत की 'गुरुकुछ णाली' बड़ी प्रिय है। 
प्रअपने प्रकृति-प्रेम के कारण वे 'राबिनसन क्रूसो' पुस्तक से बड़े प्रभावित हैं 

१ 
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टेगोर को संस्था की अपेक्षा व्यक्ति में अधिक विश्वास है। इसीलिए बे 
शिक्षा में रूसो के समान व्यक्तिवाद को अच्छा समझते हैं | वे बालक को शिक्षण- 
विधि के बोझ से दूर ही रखना अच्छा समझते हैं। उन्हें शिक्षण-विधि पुस्तक 
तथा शिक्षक से व्यक्तिगत बालक अधिक प्रिय थे। उन्का विश्वास था कि 
आत्म-प्रकाशन, आत्म-विकास, आत्म-तुष्टि (६८।-४३|ए७॥४०॥) सभी व्यक्तिगत 
हैं तथा व्यक्ति अकेले अपने प्रयत्नों से इन्हें पा सकता है। इसलिए वे शिक्षा में 
व्यक्ति को सर्वोच्च तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं । 

टेगोर के प्रकृतिवाद से सम्बन्धित उनका आध्यात्मवाद भी है | आध्यात्मवाद 
के विकास के लिए बे संगीत को उपयुक्त मानते थे। इसलिए वे जोरदार शब्दों 
में कह्य करते थे कि प्राकृतिक वातावरण में बोलपुर में शाला स्थापित करते समय 
उनका उद्देश्य बालकों को आध्यात्मिक संस्कृति से परिचित कराना था । 


सानवतावाद्‌ 


ठेगोर के लिए मानव ही सभी वस्तुओं के मूल्यांकन का माध्यम था | 
अपने जीवन में वे इसी सत्य को प्रतिपादित करते रहे। संसार के सम्बन्ध में 
उनकी कल्पना भी मानवतावादी है। उनका कथन था कि सभी गुण तथा मुल्य 
मानव के मांध्यम से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। सत्य, शिव तथा सुन्दर को 
मानव ही अनुभव कर ठा है । उनका कथन था कि जब हमारी सृष्टि मानव से, 
जो अनन्त है, जिसे हम सत्य के रूप में जानते हैं, साम्य स्थापित करदी है तभी 
सुन्दर की सष्टि होती है। वे संसार को मानव संसार के रूप में मानते थे | 
ठेगोर मानवता के सार्वलीकिक मन को भी मानते थे। यह सार्वोकिक मन 
विभिन्न व्यक्तिगत मरे के परे है | टेगोर मानव को ईश्वर भी मानते थे। इसी- 
लिए उनका कथन था कि ईश्वर अनन्त व्यक्ति है जो सभी मानवों में दिखाई 
देता है| उन्होंने कहा भी है कि ईश्वर वहीं है जहाँ मजदूर कड़ी भूमि खोद रहा 
है तथा रास्ता बनानेवाद्य पत्थर की गिट्टी तोड़ रहा है | टैगोर सम्यता के 
विकास को वेज्ञनिक खोजों या आविष्कारों की अधिकता से न आँककर मानव 
को दिये जानेवाले मूल्य या -महत्व से आँकना उपयुक्त समझते थे। मानव के 
प्रति इस प्रेम ने ही उन्हें बोलपुर में शाला स्थापित करने के लिए. ग्रोरित किया ! 
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शैगोर के मानवतावादी होने के कारण ही उन्होंने शिक्षकों को बालकों से प्रेम 
करने तथा उन्हें अपनी बराबरी का समझने के लिए. कहा ! इसलिए ठेगोर 
शिक्षा में शक्ति-प्रयोग तथा दण्ड को अनुपयुक्त मानते हैं | 

उनका कथन था कि शिक्षा को दीवाल्ों से घेरकर, द्वार से रोककर, सन्तरी 
वैठाकर, दण्ड आदि दिखाकर, घण्टे-घण्टियों से सचेत करके बड़ा विचित्र रूप 
दे दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारम्म से ही वाल्क की वस्तुएँ 
तथा जीवन अरोचक बना दिया जाता है | इसके लिए उनका सुझाव है कि यदि 
हम अपनी योग्यता की कमी तथा जंगछी खमाव के कारण ज्ञान देने तथा शिक्षा 
को रोचक न भी बना सके तो कम-से-कम हमें जानबूझकर अकारण उसे बहुत 
कठोर, बन्ध नयुक्त जेटखाने के रूप में तो परिणत नहीं करना चाहिए | 

बालकों से अपराध होने पर वे उससे अपनी भारतीय प्राचीन परम्परा के 
अनुसार प्राय श्वित कराने को उपयोगी मानते हैं | उनके अनुसार प्रायश्वित करने 
तथा दण्ड में बहुत अन्तर है। दण्ड तो कोई दूसरा व्यक्ति देता है पर ग्रायश्रित 
स्वयं अपने अपराध का सुधार करने तथा भविष्य में उससे दूर रहने की चेश 
को कहते हैं। इसीलिए वे बालकों को प्रारम्भ से ही ऐसी शिक्षा देने के पक्ष में 
हैं कि जिससे कोई अपराध होने पर वे प्रायश्वित करके अपने-आपको दण्ड देना 
अपना कत्तंव्य समझे | 

वे अपने मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण ही शाह्यओं में कुर्सी, टेबल, 
बेंचों आदि को अनावश्यक समझते हैं | क्योंकि ये सभी को हर समय उपलब्ध 
नहीं हैं, पर एथ्वी एक ऐसी वस्तु है जिससे कोई कभी वंचित नहीं किया जा 
सकता है। बाहरी उपकरणों की अधिकता के कारण खर्च इतना अधिक बढ़ 
जाता है कि शिक्षा के लिए शात्य खोलना कठिन हो जाता है। साथ-ही-साथ 
इन बाह्य बातों की ओर ध्यान अधिक तथा वास्तविकता की ओर ध्यान कम 
जा पाता है। अतः प्रारम्म से ही बालकों को प्राकृतिक नियमों के अनुसार बहुत 
ही साधारण जीवन व्यतीत करना सिखाना चाहिए.। उन्हें धरती पर बेठने, 
मोटा खाने तथा मोठा पहनने की शक्तियाँ प्रात्त कराई जानी चाहिए। 

विश्वबन्धुत्व 
झैगोर का मानवतावाद असीम था। वह विश्वबन्धृल के समर्थक थे । 
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वे अपने जीवन-भर पूर्व तथा पश्चिम के वेषम्य को दूर करने के लिए, प्रवत्नशील 
रहे | वह चाहते थे कि पूर्व को अच्छाई पश्चिम वाले को मिले तथा पूबंवाले 
पश्चिम की अच्छाई को ग्रहण कर | उनका विश्वास था कि संसार की समस्याएँ 
विश्व के सभी भागों के मेल से ही सुल्झाई जा सकती हैं। अपनी विश्वमारती 
में भी उन्होंने इस मेल के प्रयत्न किये | इसीलिए विश्वमारती में जाति, धर्म, रंग, 
लिंग आदि का कोई भेद-भाव नहों पाया जाता । 


डेगोर आदशंवादी 


टैगोर का दर्शन तथा शिक्षा-सम्बन्धी विचार आद्शवादी थे। वे सृष्टि की 
एकता की प्राप्ति ईश्वर के माध्यम से उपलब्ध करमा चाहते थे। जब वे कहते 
हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सम्पूर्ण सृष्टि से साम्य स्थापित करना है तब वे सच्चे 
आदर्शवादी बन जाते हैं| ठेगोर के लिए शिक्षा प्रेम तथा सार्वलोंकिकता-प्राप्त 
के लिए सनातन खोज थी। इसोलिए उन्होंने अपनो संस्था का नाम “विश्वभारती' 
रखा था | 

पर टेगोर का आदरशंवाद शिक्षा तथा समाज को भुला देनेवाछा नहीं था | 
वह चाहते थे कि शिक्षा का सम्बन्ध मानव-जोवन से अवश्य होना चाहिए | 
इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमारी संस्कृति का केन्द्र 
शिक्षा जीवन से बिन्दु केवछ भारतीय बोद्धिक जीवन का केन्द्र ही नहीं होना 
सम्बन्धित चाहिए वरन्‌ उसके आशिक जीवन का केन्द्र भी होता 
चाहिए. ।” यहाँ हम टेगोर के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों में प्रयोग- 

वादी दृष्टिकोण पाते हैं | 
ठेगोर का विश्वास था कि सानव का इस सृष्टि से सम्पक शाश्वत सत्य के 
सर्‌हू रूप से सम्यक है। जन्म से ही उसे दूसरों की सहायता तथा सद्भावना 
प्रा्त होती है। बाद में ही वह दूसरों के साथ अपने सम्बन्धों 
बालक पूर्ण जीवन में सन्देह करता है। पर अपने जोबन के सत्य की प्राप्ति के 
व्यतीत करें. लिए उसे प्रेम से सृथ्टि से साम्य स्थापित करना पड़ता है | 
इसीलिए. टेगोर चाहते हैं कि बाछक को अपने जीवन-काल 
में पूण खतंत्रता प्रदान को जानो चाहिए । उनका विश्वास भी था कि बालक 


को अपने जीवन को पूर्णतः तथा खतंत्रता से व्यतीत करने की चाह भी रहती 
'है। इसीलिए टैगोर ऐसी वर्तमान शात्यर्श के, जो बालक को प्राकृतिक वाता- 
वरण से दूर करके सम्य समांज के अखामाविक वातावरण में रख करके शिक्षा 
देती हैं, बड़े विरुद्ध थे । इससे बालक के व्यक्तित्व का हनन होता है तथा मशोन 
के समान एक-सी वस्तुएं ही उत्पन्न होती हैं | 
डैगोर को ओसत बालक में विश्वास न था । वे प्रत्येक वाल्क के व्यक्तित्व को 
भिन्न-भिन्न मानते थे तथा चाहते थे कि प्रत्येक वालक का अछग-अछढूग अवश्य 
ध्यान रखा जाये। उनका कथन था कि शिक्षा का उद्देहय 
बालक विभिन्न केवल ज्ञान देना ही नहीं है क्योंकि ज्ञान मनुष्य को शक्ति- 
तथा पूर्ण स्वतंत्र शाढी अवश्य बना देता है पर वह उसे पूर्ण मानव नहीं बना 
सकता | उनका विश्वास था कि आधुनिक शात्यएँ बालकों 
को ज्ञान देने के उत्साह में यह भूल रही हैं कि उन्हें (बालकों को) पूर्ण व्यक्ति 
कैसे बनाया जाये | उनका विचार था कि सद्भावना के द्वारा ही बालक पूर्णता 
को प्रात हों सकता है। टेगोर सम्पूर्ण सृष्टि से साम्व स्थापित करने को ही 
सद्भावना मानते थे | इसीलिए उनके अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो न केवल 
ज्ञान बढ़ाती है वरन्‌ जो व्यक्ति का सम्पूर्ण सृष्टि ये साम्य स्थापित करवी है। 
इस दृष्टि से ठेगोर सद्धावना की शिक्षा को आवश्यक मानते थे ] 
वेगोर बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि बालक 
को किसी बात को आदत ही न डाली जाये। उसे प्रकृति से दूर भी न किया 
जाये | बालक प्रइृति-प्रेम से ही ज्ञान की प्रासि करे । विकास की वस्तुएं वाल्क के 
लिए बोझ हैं अतः शिक्षा में भी इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए । वे बालक 
की स्व॒तंत्र स्वयं-क्रियाओं के पक्ष में थे, क्योंकि इससे उनका शारीरिक तथा 
मानसिक विकास होता है। 
टैगोर का कथन था कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को सत्य का एकत्व प्रदान 
कराना है | यह एकत्व बौद्धिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक जीवन के सह-सम्बन्धों 
को प्रदर्शित करके प्राप्त कराया जा सकता है। टेगोर आध्या- 
सत्य का एकत्व त्मिक संसार में विश्वास रखते थे तथा उनका कहना था कि 
शालाओं में प्रारम्भ से ही इसको उपेक्षा को जाती तथा 
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भुठाया जाता है | अतः बालक को आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करके तथा 
धार्मिक शिक्षक के द्वारा इसकी प्राप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार टैगोर शिक्षा 
का उद्देश्य मनुष्य का सम्पूण विकास तथा आत्मा की स्वतंत्रता मानते थे। हमार॑ 
देश की आश्रम-पद्धति ने इस धर्म की पूर्ति को | देश में अमी भी यह विद्यमान 
है तथा इसकी प्राप्ति करना हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए | 
टेगोर का विश्वास था कि बालक का अचेतन मन चेतन की अपेक्षा अधिक 
सक्रिय रहता है | बाछक अचेतन मन से बहुत अधिक सीखते हैं | अतः बालकों 
को अचेतन मन से अच्छी बातें सीखने की प्रेरणा देने के 
शिक्षा स्वाभाविक लिए वातावरण अच्छा तथा शिक्षाप्रद होना चाहिए। उन्हें 
होनी चाहिए पुस्तकों से सीखने के लिए भो जबरदस्ती नहीं करनी 
चाहिए | उन्हें स्वाभाविक वातावरण से ही सीखने की 
प्रेरणा देनी चाहिए। रुसो के समान टेगोर मी विश्वास करते थे कि पुस्तकें 
बालक तथा सृष्टि के बीच में बाधक बनती हैं | अतः टेगोर चाहते थे कि बचपन 
में बालकों को सीधे व्यक्ति तथा वस्तुओं से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वे 
इस पर इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने अपनी शाहूव में विचारों का वाता- 
वरण ही तैयार करने का प्रयत्न किया | उन्होंने स्वयं शाला को अपना घर 
बनाया तथा वहाँ रहे | उनकी बाद को कविताएँ वहीं लिखी गई तथा वहीं 
नाक लिखे तथा खेले भी गए । 
टैगोरं के अनुसार म+ की स्वतंत्रता शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए । यह 
सन की स्वतंत्रता स्वतंत्रता से ही प्राप्त हों सकती है। मन 
मन की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत प्रेम आवश्यक है। बालकों 
से प्रेम रखकर ही शिक्षक बालकों को मन की स्वतंत्रता ग्रात 
करा सकता है| 
टैगोर का कथन था कि शिक्षक में जितनी योग्यता होगी उससे अधिक वह 
बालकों को न दे सकेगा | पर आज जिस योग्यता से शिक्षक कार्य कर रहा है 
उससे अधिक बेग तथा योग्यता से भी देश उससे काम ले 
शिक्षक केसे हों ? सकता है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक से 
उचित विधियों से काम लिया जाये तथा उसे उचित प्रेरणा 
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दी जाये। जेसे घड़े का छाम प्रयोग करने की रीति के अनुसार कम या अधिक 
होता है, उसी प्रकार शिक्षक से छाम भी कम या अधिक होना उसके उपयोग 
पर निर्भर है | आजकल शिक्षक का उपयोग इस प्रकार होता है कि उनके मन 
तथा मस्तिष्क का बहुत थोड़ा भाग कार्यान्वित होता है। आज शिक्षक कलर या 
मशीन की तरह काम करते हैं | ग्रामोफोत मशीन के साथ यदि हम एक छड़ी 
तथा थोड़ा-सा मस्तिष्क ओर जोड़ दें तो वह शिक्षक का काम कर सकेगी | पर 
शिक्षक का काम केवल यहों तक तो सीमित नहीं है | यदि उसे वास्तव में हमारी 
प्राचीन परम्परा के अनुसार गुरु बनना है तो अपनी सम्पूर्ण शक्ति तथा योग्यता 
को स्वाभाविक रूप से बालकों की ओर दोड़ाना आवश्यक है। 

आजकल बात कुछ उल्टी हो रही है | बाछक शिक्षक के पास न जाकर 
शिक्षक ही बालक के पाश जाते हैं | इस प्रकार शिक्षक एक व्यापारी बन गया 
है तथा शिक्षा देना और विद्या पढ़ाना उसका व्यवसाय बन गया है। फल्स्वरूप 
गुरु ओर रिष्य का पहिले के समान सम्बन्ध नहीं रहा है। शिक्षकों को तो यह 
समझना चाहिए कि वे गुरु के आसन पर बैठे हैं तथा उन्हें अपने जीवन द्वारा 
अपने बच्चों में जीवात्मा फूंकनी है । अपने ज्ञान द्वारा उनके हृदय में ज्ञान ओर 
विद्या को ज्योति जगानी है--अपने प्रेम द्वारा बालकों का उद्धार करना हे, 
उनके अमूल्य जीवन का सुवर करना है। ऐसा होने पर ही शिक्षक सच्चे रूप 
से स्वाभिमान के अधिकारी बन सकते हैं। तमी वे ऐसी वस्तुएण बालकों को 
दे सकेंगे जो बेची तथा खरीदी नहीं जा सकती हैँं--जो किसों मी मूल्य में प्राप्त 
नहीं की जा सकती हैं। ऐसो परिस्थिति में शिक्षक धर्म के विधान ओर प्राकृतिक 
नियमानुसार पूज्य तथा सम्मान के पात्र बन सकेगे | 


अध्याय २१ 


विनोबाजी का शिक्षा-दरशान 


निकल 


विनोबाजी का जन्म महाराष्ट्र की वीरभूमि में गानोंदा में ११९ सितम्बर 
१८९५ को हुआ था | सन्‌ १९०१ में कुछ की परम्परा के अनुसार इनका यज्ञो- 
पवीत हुआ | विनोबाजी पर उनकी माँ का प्रभाव बहुत अधिक था । विनोबाजी 
के जीवन में अच्छे-अच्छे संस्कार डालने का श्रेय उनकी माँ को ही है । उच्च 
संस्कारों का जीवन में बड़ा महत्त्व है। वे जितने अधिक होते हैं, जीवन उतना 
ही सतेज बनता है । विनोबाजी इसीलिए जीवन को ंस्कार-संचय' ही मानते 
हैं। विनोबाजी को हरिजन-प्रेम, ब्रह्मचर्थ का महत्व आदि उनकी माँ की 
प्रेरणा से ही प्रात हुए । ९ वर्ष की आयु में विनोबाजी पढ़ने के लिए. बड़ौदा 
आये | वे बचपन से ही पढ़ने में तेज तथा गणित में बहुत होशियार थे। वे 
कक्षा में हमेशा प्रथम आते थे | बचपन से ही उन्हें घूमने तथा बोलने का बड़ा 
शोक रहा है। बुरी आदतों से तो उन्हें ख्भावतः बड़ी छणा रही है। इनके घर 
का वातावरण राष्ट्रीय था | अध्ययन में उनकी बचपन से ही रुचि थी | 

विनोबाजी का विद्यार्थी जीवन बड़ा कठोर तथा बती था| वे जमीन पर 
चटाई पर सोते, पेरों में कुछ नहीं पहनते और मीठी चीजें नहीं खाते थे | हाई- 
स्कूल परीक्षा पास करके वे कालेज में मरती हुए | अब उनके विचारों में गहराई 
आने छगी थी, पर खमाव अमी भी बहुत तेज था | इस आयु में राष्ट्रीय तथा 
आध्यात्मिक चेतना बड़ी तेजी से विकसित होने छगी | अपने साथियों में राष्ट्रीय 
चेतना भरने के लिए सन्‌ १९१४ में उन्होंने “विद्यार्थी मण्डल” स्थापित किया । 
इसमें प्रति सप्ताह किसी-न-किसी विद्यार्थी का भाषण होता था। इसके सभी 
सदस्य क्रान्तिकारी विचारों के थे। विद्यार्थी मण्डल” में विनोबाजी के माषण 
गम्भीर, आवेश-सहित तथा उच्च कोटि के होते थे | 

विनोबाजी को उनके राष्ट्र-भक्ति के विचार देश-भक्ति की ओर ले जा रहे 
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थे तथा उनका दर्शन-अन्थों का अध्ययन वैराग्य की ओर। पर आध्यात्मिकता 
को ओर उनका झुकाव अधिक था। एक दिन जबवे इंटर में पढ़ रहे थे 
उन्होंने अपने सभी सार्टिफिकेट घर के चूल्हे में जला दिये | माँ ने पूछा तो कहा 
कि जब नोकरी करना ही नहीं है तब इनकी क्‍या जरूरत ? इसी वर्ष जब ये 
इण्टर की परीक्षा देने बम्बई जा रहे थे तब रास्ते में ही उतर पड़े तथा सूरत से 
बनारस चले गये । घर उन्होंने पिताजी को पत्र लिखा कि में बम्बई परीक्षा 
देने न जाकर और कहीं जा रहा हूँ | आपको यह तो विश्वास है ही कि में चाहे 
कहीं जाऊँ, मेरे हाथ से कोई अनेतिक बात नहों होगी | यह १९१६ की बात 
है | बनारस से इस प्रकार विन्‍ोबाडी की साधना का जीवन प्रारम्भ हुआ | इन्हीं 
दिनों वे हिमाल्य-दशन के ढिए भी गये । उन्होंने दादी बढ़ा ढी थी तथा वस्त्र 
भी कम-से-कस रखे थे। जब विनोबाजी काशी में थे तब हिन्दू विश्वविद्यालय 
का उद्घाटन हुआ | इसी समय इन्होंने महात्मा गाँधी का ओजस्बी तथा प्रमाव- 
शाल्ती भाषण सुना | इसका विनोबाजी पर बड़ा प्रमाव पड़ा | इसी समय उन्होंने 
गॉधीजी को एक पत्र लिखा तथा कुछ शंकाओं का समाधान करने की प्राथना 
की | कुछ दिनों के बाद इन्हें गांधीजी का पत्र मिला, जिसमें उन्हें आश्रम में 
आकर सन्तुष्टि करने की बात लिखी थी | विनोबाजी अहमदाबाद गॉधीजी के 
आश्रम में आ गए.। यहाँ आकर उनके जीवन की दिद्ा पूर्ण रीति से स्पष्ट 
हो गई । 

आश्रम में वे एक साधक, तपस्वी की भाँति रहते। उन्हें जो काम मिलता 
करते | विनोबाजी ने केवछ कठोर परिश्रम ही नहीं किया बल्कि एक क्रान्तिकारी 
विचार भी दिया | वह है, कोई काम छोग नहों है। पाखाना उठाना भी पवित्र 
कार्य है | यह विचार विनोबाजी ने ही दिया | 

आश्रम तथा छात्रावास में काम करते-करते उन्होंने अनुभव किया कि 
शिक्षकों को यह प्रतीति होनी चाहिए कि वे सजीव देवठाओं की ही सेवा कर रहे 
हैं। उन्होंने शिक्षकों की डॉँट-फय्कार की प्रणाली की भूल का अनुभव किया | 
वे चाहते थे कि शिक्षओं को अपने हाथ से गन्दे बालकों के हाथ-पैर भी 
धोना चाहिए, फटे कपड़े सी देना चाहिए. तथा उनसे स्नेहपूर्ण व्यवह्यर करना 
चाहिए | वह खयं ऐसा व्यवहार करने छंगे | बालकों के विकास पर इसका बढ़ा 
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अच्छा प्रभाव पड़ा। शिक्षा के सम्बन्ध में ये विचार उनके मन में गूँजते रहे 
तथा आगे चलकर गाँधीजी की जब नई तालीम चली तो इन्होंने उसमें गाँवीजी 
की बड़ी सहायता की | आज तो विनोंबाजी नई तालीम के सबसे बढ़े आचार्य 
माने जाते हैं। इस प्रणाली में उन्होंने एक बड़ी भारी क्रान्ति कर दी है। 
सर्वोदय अर्थात्‌ सभी का उदय करना नई तालीम का ध्येय है। यह विचार 
विनोबाजी का ही दिया हुआ है | 

बुनियादी शिक्षा या नई तालीम में स्वनात्मक कार्यों का महत्त्वपूर्ण खान 
है। विनोबाजी ने अपने रचनात्मक कार्यों के द्वारा तथा स्वयं अध्यापन कार्य करके 
बुनियादी शिक्षा को मूर्त रूप देने में बड़ी सहायता की है। ख् गाँधीजी ने 
इनके सन्बन्ध में लिखा है स्वमाव से ही शिक्षक होने के कारण उन्होंने (विनोबा- 
जी) श्रीमती आशादेवी को दस्तकारों के द्वारा बुनियादी तालीम की योजना का 
विकास रूरने में बहुत योग दिया है ।' विनोबाजी ने कताई को बुनियादी दस्तकारी 
मानकर 'मूल उद्योग कताई! नामक मौलिक महत्त्वपूर्ण पुस्तक छिखी है, जिसके 
सम्बन्ध में गाँधीजी ने लिखा है कि इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने हंसी उड़ाने वाले 
को यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि कताई एक ऐसी दस्तकारी है जिसका 
उपयोग बुनियादी तालीम में बखूबी किया जा सकता है ।? वास्तव में विनोबाजी 
ने बुनियादी शिक्षा के द्वारा बालकों की शिक्षा को सही दिशा दिखाई है। 

जीवन ही शिक्षा 

जीवन ओर शिक्षण' तथा “शिक्षण विचार! पुस्तकों में विनोबाजी के शिक्षा- 
सम्बन्धी विचारों का संग्रह है। इनमें शिक्षा को जीवन ही माना है। वे जीवन 
ओर शिक्षा को अलग-अलग नहीं मानते | जीवन और शिक्षा के अछग-अलग 
होने से ही शिक्षा के बाद बालक गहस्थी, घर और समाज की जिम्मेदारी ठीक से 
नहीं निमा पाते हैं। विनोबाजी का कथन है कि विचारों का जीवन से नाता टूट 
ज,ने पर विचार निर्जीव हो जाते हैं ओर जीवन विचार-शून्य हो जाता है। मनुष्य 
घर में जीता है ओर मदरतपे में विचार सीखता है, इसलिए, जीवन और विचार 
का मेल नहीं बैठता | इसका उपाय सुझाते हुए उन्होंने कहा है कि एक ओर से 
घर में मदरसे का प्रवेश होना चाहिए ओर दूसरी ओर से मदरसे में घर घुसना 
चाहिए | इस प्रकार कौटुम्बिक पाठशोला स्थापित की जानी चाहिए | 
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शाल्ग के कोठुम्बिक जीवन के उन्होंने निम्न कार्य माने हैं : 

इंश्वर-निश सार वस्तु है अतः दोनों वक्त प्रार्थना, सात्विक आहार, खबं 
स्सोई बनाकर खाना, छुआछूत न मानना तथा पाखाना खयं उठाना, अद्धतों 
को भी शाल् में प्रवेश देना, स्नानादि सुबह ठपण्डे ही पानी से करना, ब्रह्मचर्य 
पालन करना, साय कम! करना, उद्योग की शिक्षा का आधार मानना, नियमित 
व्यायाम करना, निर्यामत कताई करना, खादी पहिनना तथा खबदेजी वस्तुओं 
का उपयोग करना, रात-जागरण केवल सेवा के लिए ही करना, रात्रि-भोजन 
का त्याग करना, आदि | 

शिक्षक 

विनोबाजी शिक्षक को आचार्य मानते हैं | आचार्य का अर्थ होता है 
आचार-वान अर्थात्‌ स्वयं आदर्श जीवन का आच रण करते हुए राष्ट्र से उसका 
आचरण करानेवाल्य ही आचार्य है। ऐसे आचार्यों के पुर्पार्थ से ही राष्ट्र का 
निर्माण हुआ है | विनोबाजी का विचार है कि शिक्षकों में अग्नि में मानी जाने 
वाली दोनों शक्तियाँ 'स्वधा” तथा स्वाह्य होना चाहिए। स्वधा' का अथ 
होता है आत्म-धारण तथा स्वाहा का अथं आत्म-आहुति या आत्माहुति या 
आत्मत्याग | विनोबाजी का विचार है कि बिना स्वघा? के अर्थात्‌ आत्मा 
की शक्ति के अन्य त्याग सम्मव नहीं हैं। अतः शिक्षक को पवित्र आदर्श 
जीवन व्यतीत करनेवाव्य स्वधा और स्वाह्य की शक्तियों से पूर्ण होना चाहिए | 
तभी वह सच्चा आचार्य बनकर राष्ट्रकल्याण कर सकेगा | 

शिक्षा का आधार 

विनोबाजी जीवन तथा उद्योग को शिक्षा का आधार मानते हैं| उनका 
कथन है कि सच्चा शिक्षक शाल्य के बाहर ही होता है। शिक्षा जीवन-पर्यन्त 
अर्थात्‌ जन्म से लेकर मृत्यु तक चलनेवाली प्रक्रिया है। वह उद्योग + शिक्षा के 
पक्ष में नहीं हैं। वह तो उद्योग ८ शिक्षा को उपयुक्त समझते हैं | सच्ची शिक्षा से 
वह विनय, थेर्य तथा ज्ञान की उत्तरोत्तर बृद्धि होने की अपेक्षा करते हैं । 

शिक्षण-पद्धति 
शिक्षण के लिए, वह समवायी पद्धति को उपयोगी तथा प्रभावी मानते हैं | वह 
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उद्योग को शिक्षा का साधन ही नहीं वरन्‌ अविभाज्य अंग मानते हैं | प्रचलित 
रिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में उनका विचार है कि इससे बालक के एक अंग--. 
बुद्धि की ओर ही ध्यान दिया जाता है। यह उसका विकास न करके विद्यस 
करना है | उनका मिट्टी का प्रसिद्ध उदाहरण तो अद्वितीय है| उनका कथन 
है कि : 

धड़ा और मिठ्ठी एक हैं या दो ? अगर आप दो” कहेंगे तो हमारी मिद्ठी 
हमें दे दीजिए और अपना घड़ा ले जाइए | घड़ा और मिट्टी 'एक' है, ऐसा 
अगर आप कहेंगे, तो वह मिट्टी का ढेर पड़ा है, भरिए पानी | मिट्टी और घड़े 
को समवाय कहते हैं । वर्धा-पद्धति को मैंने समवाय पद्धति नाम दिया है, क्योंकि 
इस पद्धति में उद्योग और शिक्षण का इस तरह का समवाय यग्हीत है। 

बच्चों के सारे शिक्षण की रचना किसी एक मूल-उद्योग पर खड़ी की 
जाये। उद्योग से शिक्षण को गरमाहुट मिले ओर शिक्षण से उद्योग पर प्रकाश 
डाह्य जाये | इसका नाम है 'समवाय पद्धति! |? 

छुट्टियाँ, दण्ड आदि 

विनोबाजी शाल्यओं में आये दिन छुट्टियों के दिये जाने के विरुद्ध हैं। 
उनका कहना है कि छुट्टियों की खेरात-सी बाँटी जाती है। यह ठीक नहीं | 
वह शिक्षकों के काम के घण्टे भी ठीक रखने के पक्ष में हैं | वह चाहते हैं कि 
शिक्षक कम-से-कम १८ घण्टे हफ्ते में पढ़ाये तथा ४० या ५० हफ्तों से अधिक 
लगातार शिक्षण न किया जाये । वह छुड़ियों को स्थानीय आवश्यकताओं तथा 
परिस्थितियों के अनुसार रखने के पक्ष में हैं | द 

वह बालकों को दण्ड देने के बिलकुछ विरुद्ध हैं | वह उन्हें बड़े स्नेह से 
शिक्षा देना आवश्यक मानते हैं । 

परीक्षा-पद्धवति 

वर्तमान परीक्षा-पद्धति को वे दूषित बतलाते हैं तथा परीक्षा में निरीक्षकरों 
की कड़ी देख-रेख की व्यवस्था से बालकों को चोरों के समान देखना अनुपयुक्त 
समझते हैं | वे गुण-विकास तथा मन का सुधार करके उचित मनोवृत्ति लाने के 
पक्ष में हैं। ऐसा करने से फिर देख-रेख तथा निगरानो आवश्यक न होगी। 
वे तोता-रठन्त के भी बिलकुल विरुद्ध हैं । 
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सूलोद्योग अभ्यास 

समवायी पद्धति में उद्योग द्वारा श्ञान दिया जाता है। अतः उद्योग 
का उचित अभ्यास, इतना कि जिससे शारीरिक विकास हो सके, आवश्यक है | 
कचरे का उचित उपयोग, सौन्दर्य भावना, सामृहिक भावना, साथधरम्य-वेधर्म्य 
प्रक्रिया, शास्त्रीय बुद्धि, परिश्रम, निश्ठा, सातत्व-योग का अभ्यास आदि की 
ओर भी उद्योग-शिक्षण में ध्यान दिया जाना चां मूलेद्योग के चुनाव के 
सम्बन्ध में उनका विचार है कि वह पृणतः हमारी संस्कृति से मेल खाता हुआ 
अहिंसाधिष्ठित होना चाहिए | 

बुनियादी शिक्षा का दत्त्त तथा आदर 

विनोबाजी का कथन है कि “अगर कोई पूछे कि बच्चों की तालीम 
का तत्व क्या है, तो थोड़े में में यही कहूँगा कि तालीम देनेवाले शिक्षकों 
को बच्चे बनना है ओर तालीम लेनेवाले बच्चों को बड़े बनना हैं। शिक्षक 
अगर बच्चा नहीं बन सकता, तो वह तालीम नहीं दे रहा है और 
बच्चा अगर बड़ा नहीं बनता तो वह तालीम नहीं पा रहा है, यही 
समझना चाहिए | 

विनोबाजी का कथन है कि नई तालीस इतनी व्यापक है कि उसमें भारत 
की सेवा हरएक प्रकार आ जाती है। वे इसे साश्रयी मानते वह शिक्षा में 
केवल थोड़े हेस्‍-फेर को बुनिय्रादों शिक्षा नहीं मा..ते। नई तालीम को वह 
सर्वोदयी समाज रचना करनेवालो, भूदान-यज्ञ-मूलक, ग्रामोद्योग-प्रधान अहिंसक 
क्रान्ति! मानते हैं | इसके लिए वह जन-सम्पर्क अति आवश्यक समझते हैं | 

बुनियादी शाला 

विनोबाजी का विचार है कि हमारो शाझएँ हमारे समाज तथा संस्कृति 
का प्रतीक होनी चाहिए | आज की शाल्याओं की स्थिति ठीक नहीं है। हमारे 
रसोईघरों को हमारी प्रयोगशाल्ाएँ वन जाना चाहिए | बुनियादी शाल्यओं में 
मरू-मूत्र की सफाई, उसका समुचित ज्ञान ओर उपयोग सिखाया जाना चाहिए | 
इन्हें आरोग्य-ज्ञान से पूण, खादो-विद्या का केद्ध, सच्चो ज्ञान-दृष्टि देनेवाली, 
उद्योग में विज्ञान, आसपास की वस्तुओं को परखने की विज्ञान-शक्ति तथा 
अध्यात्म ज्ञान या आत्म-ज्ञान देनेवाली होना चाहिए | हमारी शाह्म में होने- 


२९४ :: १ सारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराए 


वालछा हर काम उमारे ज्ञान का.साधन बनना आवश्यक है। इसके लिए शात्म 
को अच्छी तरह सजाना तथा उसमें अच्छे साघन जुटाना आवश्यक है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा से सम्बन्धित प्रायः प्रत्येक बात के 
सम्बन्ध में उन्होंने अपने निश्चित व्यावह्मरिक मत दिये हैं। इन सुझावों के 
अनुसार ही हम अपनी बुनियादों शिक्षा को सर्वोदयी समाज की रचना करने 
योग्य बना सकते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज विनोबा हमारे सामा- 
जिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक सभी प्रकार के जीवन की बहुत बड़ी शक्ति हैं। गाँधी- 
जी के समान वह जिस ओर पेर बढ़ा देते हैं, उधर करोड़ों पेर उनके पीछे चलने 
के लिए. उठ खड़े होते हैं। उनकी जिस ओर दृष्टि पड़ती है, उधर करोड़ों आँखें 
देखने छगती हैं | उनकी ईश्वर पर अचल श्रद्धा, सामाजिक क्रान्ति के पूर्व मानव 
मन में क्रान्ति करने की बलवती आकांक्षा, शञान ओर तप का अपार वेमव, 
निष्पक्ष, निष्काम भाव से विचार करने की शक्ति अन्यत्र खोजने से भी नहीं 
मिल सकती है। इसीलिए उन्हें युगपुरुष कहा जाता है। वास्तव में उन्होंने 
गाँधीवादी क्षीण होती हुई आवाज को और बुलन्द बना दिया है। विनोबा हृदय- 
परिवर्तन चाहते हैं। वह लछोक-मानस ही बदकना चाहते हैं | वह गरीब ओर 
अमीर दो. के हृदय-परिवर्तन द्वारा सवोदयी समाज छाना चाहते हैं । 


